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 लोक  सभा

 21  1988/  |  1910  )

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पृ०  पर  समवेत

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 प्रश्नों  क ेभौखिक  उत्तर

 दिल्ली  के  श्नसतर्राज्यीय  बस  प्रड़डे  पर  यात्रियों  को  भोड़-माड़

 ]

 श्री  जगदीश  श्रवस्थो  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  दिल्ली  के  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  से  किन-किन  राज्यों  के  लिए  बसें  चलती

 क्या  सरकार  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  पर  यात्रियों  की  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए
 कोई  कार्यवाही  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ]

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  से
 हिमाचल  जम्मू  तथा  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र
 अण्डीगढ़  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  से  बस  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 और  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  के  पूर्व  में  एक  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  के  निर्माण
 कां  प्रस्ताव  है  |  |

 ]
 श्री  जगदोश  भ्वस्थी  :  अध्यक्ष  जंसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  बसों  में

 भाड़  कम  करने  के  लिए  एक  अन्य  बस  अड्डे  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह
 प्रस्ताव  किस  स्थिति  में  है और  इसमें  कितनी  लागत  लगेगी  और  इस  नये  प्रस्तावित  वस  अड्डे  से  कितने
 राज्यों  में  बसें  जाएंगी  ।

 श्री  दलबोर  सिह  :  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  जो  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  मैं  उनको
 बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  वर्तमान  आई०  एस०  बी०  टी०  इसकी  इतनी  कंपेसिटी  थी  कि
 केवल  500  बसें  यहां  आ  और  जा  सके  लेकिन  वतंमान  समय  में  4,600  बसें  यहां  पर  आती
 जो  वास्तब  में  बहुत  असुविधाजनक  है  ।  इसी  चीज  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अभी  यह  प्रोपोजल  प्लानिंग
 कमीशन  में  गया  था  और  1988-89  में  निजामुद्दीन  क ेपास  नया  बस  अड्डा  बनाने  का  प्रस्ताव  है



 खिक  उत्तर  21  1988

 पैर  2  करोड़  50  लाख  रुपये  इसकी  लागत  होगी  और  1988-89  में  उसको  आवंटित  करने  का

 नहोंने  मंजूर  किया  है  ।

 श्री  जगदीश  श्रवस्थो  :  वतंमान  समय  में  जो  यात्री  बस  द्वारा  यात्रा  करते  उनकी  यात्रा

 हो  और  सुविधाजनक  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  की  है  ?

 श्री  दलबोर  सिह  :  शासन  हमेशा  सजग  रहता  है  कि  यात्रा  सुरक्षित  हो  और  लोग  सुरक्षित  आ  .

 [1  सकें  और  इस  चीज  को  देखते  हुए  अभी  जो  दिल्ली  का  200  का  प्रोस्पेक्टिव  प्लान  उसमें

 ँ्रग  यहां  पर  14,000  बसे  और  राज्यों  से  आएंगी  और  यहां  से  भी  चलेंगीं  और  ऐसा

 उनुमान  है  कि  लगभग  7  लाख  25  हजार  यात्री  यहां  पहुंचने  की  संभावना  इस  तरह  से  इसमें
 ब्वर  शासन  सुरक्षा  भी  देता  है  और  जो  बसें  चलती  उसमें  कोई  असुविधा  की  बात  नहीं  है  ।

 श्री  वो०  तुलसी  राम  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  ।  कि  नार्थ  और
 पभाऊथ  की  एकता  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  यहां  के  आदमी  वहां  जाएं  और  वहां  के  आदमी  यहां
 आएं  ।  अध्यक्ष  आप  भी  अभी  किसान  सम्मेलन  में  गए  थे  वहां  पर  किसान  आपको  कितना

 बाद  कर  रहे  हैं  और  कितनी  आपको  बधाई  दे  रहे  इस  तरह  से  साउथ-नार्थ  एकतां  के  लिए  क्या
 आप  दिल्ली  से  लेकर  आंध्र  प्रदेश  तक  कोई  बस  चलाएंगे  ?

 ]
 श्री  एस  ०  जयपाल  रेडडो  :  हैदराबाद  के  लिए  एक  एयर  वस

 ]
 ह

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  से  दो  करवा  देते  हैं  ।

 |

 श्री  बो०  शोमनाद्रीबवर  राव  :  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  ही  कन्याकुमारी  के  लिए  क्यों
 नहीं  ?

 |

 श्री  बो०  तुलसी  राम  :  बस  भी  अच्छी  होनी  ताकि  बीच  में  यात्रियों  को  कष्ट  न  हो  ।

 सुरक्षा  का  भी  पूरा  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  इसी  तरह  से  जो  निजामुद्दीन  में  नया  बस  अड्डा  बनाने  जा

 रहे  दिल्ली  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  वह  काफी  नहीं  आपको  और  भी  अड्डे  बनाने

 होंगे  ।

 श्री  दलबीर  सिह  :  नये  अड्डे  बनाने  के  हमारे  पास  और  भी  प्रपोजल  सन  2001  तक  ऐसे
 4-5  बस  अड्डे  बनाने  की  योजना  है  ।  भीड़  एक  ही  जगह  इकट्ठी  न  इसके  लिए  ज॑ंसे-जैसे
 संसाधन  उपलब्ध  वैसे-वैसे  हम  और  अड्डे  भी

 श्री  मोहम्मद  महफूज  श्रली  खां  :  अध्यक्ष  जैसे  स्टेट्स  की  बसेस  में  एम  ०एल०
 एम०  एल०  सीज  को  सुविधाएं  मिलती  उसी  तरह  से  टी  सी०  की  बसेस  में  ये  सुविधाएं

 क्यों  नहीं  दी  जबकि  डी०  टी०  सी०  की  बसेस  भी  दिल्ली  से  बाहर  जाती  हैं  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  इनसे  संबंधित  नहीं  है  ।
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 केरल  में  मत्स्य  उद्योग  के  लिए  विकास  योजना

 [  प्रनुबाद  ]

 +366.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  कया  क्षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  द्वारा  बे.रल  में  मत्स्य  उद्योग  के  बिकास  के  लिए  कौन  सी  योजनायें

 प्रस्तुत  की  गई

 उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 केरल  में  मत्स्य  फेडरेशन  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  भन्नालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  इयास  लाल  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  केरल  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  महत्वपूर्ण  मात्स्यकी  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध
 में  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  इस  प्रकार  है  :--

 क़०  सं०  परियोजना  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही

 1.  विजिंगम  में  समेकित  मात्यकी  .  1907  में  स्वीकृत
 बन्दरगाह  का  विकास

 2.  पुथियप्पा  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  1988  में  स्वीकृत
 निर्माण

 3.  मुनाम्बम  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  केरल  सरकार  से  संशोधित  क्रियान्वयन  सूची  अभी
 निर्माण  तक  प्राप्त  होनी  है  ।

 4.  थंगासेरी  मत्स्यन  बन्दरगाह  का

 निर्माण
 |

 5.  समेकित  समुद्री  मात्स्यकी  1985  और  1987  स्वीकृत  ।
 योजना  और  चरण-ा

 न  न्  छः
 6.  डोरी  मत्स्यन  के  लिए  तट  से  1987  में  स्वीकृत

 दूर  मात्स्यकी  विकास
 योजना

 7.  सक्रिय  मछुआरों  के  लिए  1986-87  और  1987-88  में  करीब  3,20,000
 हिक  दुघेटना  बीमा  योजना  का  मछुआरों  का  बीमा  किया
 क्रियान्वयन
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 परम्परागत  जलयानों  का
 करण

 कुबंत  निधि  सहायता  से  झींगा

 पालन  के  लिए  केरल  मात्स्यको

 विकास  परियोजना

 जापानी  सहायता  से  मत्स्याफंड

 नेट  कम्पलक्स  का  विस्तार

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के

 अन्तर्गत  खारे  जल  की  मछुआ
 विकास  एजेंसी  की  स्थापना

 करना

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के

 अन्तगंत  कनन्नानौर  और  एलेप्पी
 जिलों  में  मछुआ  विकास

 सियों  की  स्थापना  करना  ।
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 300  परम्परागत  जलयानों  के  मोटरीकरण  के  लिए
 1987-88  87-8  8  में  स्वीकृत  योजना  ।

 अरब  आधिक  विकास  की  कुवेत  निधि  परियोजना  को
 धन  देने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो  गई  है  ।

 यह  परियोजना  जापान  की  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  की
 जबाब  अभी  आना

 1987  में  स्वीकृत

 कनन्नानौर  मछुआ  वि

 एलेप्पी  1987-88  के
 स्  एजेंसी  1986-87  में  और
 रान  स्वीकृत  की  गई  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नियम  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  मत्स्यफंड

 राज्य  सहकारी  मात्स्यकी  विकास  संघ  को  अभी  तक  करीब  402  लाख  रुपये  की  सहायता
 दी

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  लगभग  दो  वर्ष  पूर्व  जब  करुणाकरण  मुख्य  मंत्री  थे  केरल  में  परम्परागत
 मछआरों  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  तथा  एक  सूचो  प्रकाशित  व  अनुमोदित
 की  गई  थी  ।  इस  अनुमोदित  सूची  के  आधार  पर  220  मछुआरा  कल्याण  समितियां  बनाई  गई  थी  तथा

 फंडਂ  जिसके  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  पर्थाप्त  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  इन  220  मछआरा
 कल्याण  समितियों  की  शीषं  संस्था  इन  मछुआरा  कल्याण  समितियों  ने  मछआरों  के  बिकास  के

 लिए  बहुत  कार्य  लेकिन  जब  नयनार  की  सरकार  सत्ता  में  आई  तो  इन  220  समितियों  को
 समाप्त  कर  दिया  )

 श्री  तम्पत  थामस  :  यह  क्या  है  ?

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  यह  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  भारत  सरकार  सहायता  दे

 रही

 इन  220  समितियां  को  समाप्त  कर  दिया  गया  तथा  अलग  से  80  मछुआरा  समितियाँ  बनाई
 गईं  तथा  इन  सभी  80  मछुआरा  समितियों  में  अनुमोदित  सूची  से  मछुआरे  लेने  की बजाय  सी०  आई०
 टी०  ग्०  सूची  से  लिए  जा  रहे  हैं  तथा  उन्हें  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  यद्यपि  ये  80  समितियां  ठीक  से
 काम  नहीं  कर  रही  हैं  तथापि  भारत  सरकार  )  के  जरिए  सो  प्रतिशत  सहायता  प्रदान  कर  रही
 है  तथा  इन  80  समितियों  द्वारा  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  जबकि  वास्तविक  मछुआरों
 को  नजरंदाज  किया  जा  रहा  है  ।  अतएवं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  प्रश्न  है  कि क्या  इस  विषय  की
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 1910  मौखिक  उत्तर

 जांच  की  जायेगी

 श्री  सुरेश  करूप  :  कैसी  जांच  ?

 श्री  श्याम  लाल  याबव  :  यह  सत्य  है  कि  भारत  सरकार  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निग
 सी०  के  जऐये  को  काफी  सहायता  प्रदान  करती  है  तथा  अब  तक  कुल

 402.03  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  जा  चुकी  राज्य  को  मत्स्य  पालन  के  लिए  दी  गई  यह  एक  बड़ी
 सहायता  है  ।  इसमें  कोई  संदेह  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  पहले  220  समितियां  बनाई  गई
 थीं  ।  हमें  नहीं  मालूम  उन  समितियां  को  क्यों  समाप्त  कर  दिया  गया  तथा  नई  समितियां  बनाई  गईं  ।
 अब  माननीय  सदस्य  ने  जो  आरोप  लगाए  यदि  वे  हमें  उसका  विस्तृत  ब्यौरा  दें  तो हम  इस  विषम  की
 जांच  करेंगे  तथा  मेरे  विचार  में  देश  के  इस  भाग  के  अनेक  मछुआरों  की  बेहतरी  के  लिए  इन  विषयों
 में  किसी  प्रकार  की  कोई  राजनीति  नहीं  आनी

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  आप  राज्य  सरकारों  को  प्रशासनिक  निर्णय  लेने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?
 आप  क्या  जांच  कराने  जा  रहे  हैं  ?

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :  श्रीमन्  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  1987  में  जब  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  केरल  का  दौरा  किया  था  )
 **

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  किस  लिए  ?  चुनावी  भाषण  के  लिए  ?

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  चार  मत्स्य  उद्योग

 विजिंगम  मात्स्यकी  पुथियप्या  मत्स्यन  मुनाम्ब्म  मत्स्यन  बन्दरगाह  तथा  थंगासेरी

 मत्स्यन  बन्दरगाह  का  विकास  किया  जायेगा  तथा  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  था  कि  वह  इसकी  विस्तृत
 रिपोर्ट  दे  कि  वह  स्वयं  कितने  संसाधन  जुटा  सकती  है  तथा  अन्य  चीजें  केन्द्र  पर  छोड़  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकार  ने  इन  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  रिपोर्ट

 पेश  की  है  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  कितनी  राशि  आबंटित  की

 गई  है  ।

 श्रो  श्याम  लाल  यादव  :  यह  सच  है  कि  1987  में  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने

 कैरल  में  अपने  के  अन्तर्गत  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  कायंक्रमों  की  घोषणा  की

 थी  तथा  इसके  लिए  कुल  93.57  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  वास्तव  छः  मुख्य
 योजनाओं  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  जहां  तक  समस्वित  विजिगम  समेकित  मात्स्यकी  बन्दरगाह  का

 सम्बन्ध  इसके  एक  तथा  दो  चरण  का  काम  पूरा  हो  चुका  है  तथा  तृतीय  चरण  निर्माणाधीन

 जहां  तक  प्  थियप्पा  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  सम्बन्ध  है  इसकी  स्वीकृति  1988  में  दी  गई

 जहां  तक  मुनाम्बम्  और  थंगासेरी  मत्स्यन  बन्दरगाहों  का  संबंध  राज्य  सरकारों  से  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  तीन  मत्स्य  उद्योग  घाटों  का  अनुमोदन  1987  में  किया  गया  था  तथा

 1987  में  ब्रेकिशवाटर  फिश  फांम॑स  डेवलपमेंट  एजेंसी  की  भी  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 पहले  सरकार  की  नीति  थी  कि  इन  बन्दरगाहों  पर  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार

 दोनों  आधा-आधा  अर्थात  50-50  प्रतिशत  धन  अब  राज्य  सरकार  अपनी  बात  से  पीछे

 हट  रही  है  तथा  अब  विषय  को  सुलझाना  होगा  ।  मुझे  आशा  सरकार  राज्य  सहायता  के  सम्बन्ध  में
 उस  फार्मूले  का  पूरी  तरह  पालन  करेगी  ।

 झरो  तस्पन  थामस  :  माननीय  महोदय  ने  धहकारी  समितियों  तथा  उनके  कार्यों

 $
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 के  विषय  में  कहा  तथा  शीषं  संस्था  के  बनाए  जाने  के  विषय  में  राज्य  सरकार  को

 कुछ  धनराशि  दी  गई  थी  तथा  इस  विषय  की  जांच  की  जायेगी  मैं  जानना  चाहूंगा  कि
 प्रशासनिक  मामलों  जो  कि  केरल  सरकार  द्वारा  किए  गए  केन्द्र  सरकार  कैसे  जांच  कर  सकती

 है  ?  इसके  साथ  ही  क्या  मंत्री  महोदय  एक  वर्ष  से अधिक  की  सहकारी  समितियों  के  कायंकलापों  का
 ब्यौरा  हमें  देंगे  ?

 श्री  दयास  लाल  यादव  :  केन्द्र  सरकार  राज्य  स्तर  को  समिति  को  अग्रिम
 राशि  तथा  शत-प्रतिशत  अन्य  आथिक  सहायता  व  ऋण  प्रदान  करती  राज्य  सरकार  को

 यह  स्पष्टीकरण  देना  होगा  कि  उन्होंने  यह  धन  कैसे  खर्च  किया  ताकि  हम  मामले  की  छानबीन  कर
 सकें  ।  जहां  तक  अन्य  समितियों  के  कार्यकलापों  का  सम्बन्ध  जब  हमें  शिकायतें  मिलती  हैं  तो  हम
 उन्हें  राज्य  सरकार  के  पास  उनकी  टिप्पणी  के  लिए  भेज  देते  हैं  तथा  यदि  आवश्यक  हो  तो  हम  मामले
 की  आगे  जांच  करते  हैं  ।

 श्री  ए०  चाल्से  :  त्रिवेन्द्रम  में  विजिगम  मात्स्यकी  बन्दरगाह  पर  लगभग  दस  वष॑  पूर्व  कार्य
 आरम्भ  हुआ  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  परियोजना  पर  काय॑  बड़ी  धीमी  गति  से
 कार्य  चल  रहा  हैं  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  को  पूरा  करने  में  क्या  बाधाएं  हैं  ?

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  परियोजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ही  पूरी
 हो  जाए  ?

 क्री  श्याम  लाल  यादव  :  इस  परियोजना  के  प्रथम  दो  चरणों  का  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका
 तृतीय  चरण  निर्माणाधीन  यह  62.73  करोड़  रुपये  की  लागत  का  सबसे  वड़ी  मात्स्यकी

 गाह  मेरे  विचार  में  यह  परियोजना  अपने  नियत  समय  में  ही  पूरी  हो  रही  है  ।

 पयंटकों  से  श्रजित  विदेश्ञी  मुद्रा

 +368,  भ्री  एस०  जो०  घोलप  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पयंटकों  से  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 उन  पांच  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  सर्वाधिक  पयंटक  भारत  आते  हैं  ?

 वरयटन  सन्त्रालब  में  राज्य  मन्त्री  गिरिधर  :  और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया
 ह

 विवरण

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्ंटन  से  होने  वाली  अनुमानित  विदेशी

 मुद्रा  आय  इस  प्रकार  थी

 ca नाना  ee  नकनम-मा  जन»«»मनमक  वाया  अनार  बनना  eee  अन-नममनन  ननानमनन  विजन  लानन-मा

 नतनन नमन समन न वर्ष करोड़ रुपये में 5 ..... रन उमम«म-ममत“मम++पत पनिनममम» न वन अपमान नकननामनन लममनन ९७3५3 फकमननमम नमन मन पिनननन चमननन नी नीनीन 6
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 अष  1987  के  दौरान  जिनपांच  देशों  से  सर्वाधिक  पर्यटक  भारत  आए  वे  इस  प्रकार

 हैं  :--

 (1)  बंगलादेश

 (1)  यू०के०

 (71)  पाकिस्तान

 (Iv)  संयुक्त  राज्य  और

 (५)  श्रीलंका

 श्री  एस०  जी०  घोलव  :  विभिन्न  देशों  से  कितने  पर्यटक  आए  तथा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 हुई  तथा  पर्यटकों  के  आने  से  किस  देश  से  सर्वाधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  ?

 श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  विवरण  में  मैंने  पांच  देशों  के  नाम  दिए  हैं  अर्थात

 अमरीका  और  श्रीलंका  |  1986-87  में  विभिन्न  देशों  से  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा  का  प्रतिशत

 इस  प्रकार  ब्रिटेन  14.9  अमरीका  11.6  प्रतिशत  पयंटक  में  तदनुसार  वृद्धि

 हुई  है  ।

 श्री  एस०  जो०  घोलप  :  सोवियत  संघ  से  कितने  पर्यटक  भारत  आए  तथा  उनसे  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  हुई  ?  पर्यटकों  को आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 क्री  गिरिधर  गोमांगो  :  सोवियत  संघ  के  साथ  पयंटकों  के  आदान  प्रदान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 हाल  ही  में  कई  स्तरों  पर कदम  उठाए  गए  मेरे  पर  सही  सही  आंकड़े  नहीं  किन्तु  पिछले  बर्ष

 हमने  सोवियत  संघ  तथा  अन्य  स्थानों  के  साथ  विभिन्न  स्थानों  पर  निर्यात  संवर्धन  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया  ।  हम  सोवियत  संघ  से  अधिक  पर्यटक्ष  आकषित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  आदान  प्रदान  संबर्धन

 कार्यक्रमों  के  देशनवर  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  पयंटन  मंत्रालय  ने  यह  पता  लगाने  के
 लिए  कोई  अध्ययन  कराया  है  कि  भारत  की  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की  क्षमता  कितनी  यदि
 तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  अब  तक  कितनी  क्षमता  का  सफलतापूर्वक  उपयोग  किया  गया  है  ?

 क्री  गिरिधर  गोमांगो  :  विश्व  में  भारत  के  पास  काफी  पयंटक  आकष्ित  करने  की  क्षमता  है
 क्योंकि  हमारे  यहां  काफी  बड़ी  संख्या  में  पुरातत्व  स्मारक  1985  में  इस  मंत्रालय  के  सृजन  के  पश्चात

 बहुत  सी  परयंटक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  विदेशों  में  हमारे  18  कार्यालय  हैं  जो  पर्यटकों  को
 भारत  आने  के  लिए  सुविधाएं  उयलब्ध  करते  हैं  |  यदि  हम  पर्यटन  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की

 तुलना  सिलेसिलाए  वस्त्रों  के  निर्यात  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  से  करें  तो  हम  सिलेसिलाए  वस्त्रों
 के  निर्यात  से  100  रुपए  कमाने  के  लिए  25  रुपए  खं  कर  रहे  हैं  जबकि  हम  पयंटन  से  100  रुपए
 प्राप्त  करने  के  लिए  7  रुपए  खर्च  कर  रहे  इससे  पता  चलता  है  कि  परययंटन  से  हमारे  देश  को  काफी
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  रही  पर्यटकों  को  दी  जाने  वाली  जो  हमने  वर्षों  में  तैयार  की
 काफी  पयंटकों  को  आकर्षित  करेंगी  ।  काफी  बड़ी  संख्या  में  पयंटकों  को  भारत  आने  के  लिए  आकर्षित
 करने  के  लिए  हमने  कई  सर्वेक्षण  और  अध्ययन  करवाए  हैं  ।  1986  में  हमारे  देश  में  10  लाख  से  अधिक
 पर्यटक  आए  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  में  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  काफी  कदम  उठाए
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 दिल््लो  में  गगनचुम्बी  इमारतें  द्ः

 $372.  क्री  वो०  तुलसी
 ५  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बो०  एल०  शलेश |

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राजधानी  में  गगनचुम्बी  इमारतों  के  निर्माण  के  लिए  विनियमों  में
 संशोधन  किया

 यदि  तो  संशोधित  विनियमों  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  इस  समय  राजधानी  विशेष  रूप  से  कनाट  प्लेस  तथा  बाराखम्बा  रोड  कम्प्लैक्स
 अनेक  गगनचुम्बी  इमारतों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  किसी  नई  इमारत  का  नक्शा  मंजूर  करने  से  पूर्व  आग  लगने  की

 स्थिति  में  सुरक्षापायों  क ेसाथ-साथ  बिजली  की  पाकिंग  स्थान  की  सुविधाओं  के  लिए
 व्यवस्था  जैसी  अपेक्षाएं  सुनिश्चित  की  ज्ञाती  और

 क्या  इन  गगनचुम्बी  व्यापारिक  एवं  आवासीय  कम्प्लेक्सों  के  निर्माण  पर  केन्द्रीय  सरकार

 की  एजेंसियों  द्वारा  कोई  नियंत्रण  रखा  जाता  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 छाहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  सरकार  ने  संशोधित

 निर्देशन  जारी  कर  दिए

 संशोधित  मार्गनिर्देशनों  की  प्रमुख  विशेषताएं  ये  हैं  कि  विस्तृत  नगर  संकल्पना

 अग्निशम  अपेक्षाओं  और  वृहत  क्षेत्रीय  भवन  उप-नियमों  आदि  जैसे

 अन्य  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  अपेक्षाओं  के  अनुपालन  की  शर्तें  पर  दिल्ली  में  ऊंचे  भवनों  के  निर्माण  को

 बिनियमित  किया  जाना  जारी  निर्मित  किया  जाने  वाला  क्षेत्र  केवल  फर्श  आच्छादन
 तथा  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  के  मापदण्डों  से  मार्गनिदेशित  किया  ये  साधारणतया

 भवनों  की  ऊंचाई  को  प्रभावित

 कनाट  प्लेस  तथा  बाराखम्बा  रोड  परिसर  में  9  बहुमं  जिले  भवन  निर्माणाधीन  हैं  ।

 भवन  उप-नियमों  तथा  बृहत/क्षेत्रीय  योजनाओं  में  विनिदिष्ट  उपबन्धों  के  अनुसार  ऐसे
 सभी  सम्बन्धित  पहलुओं  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  मार्ग-निर्देशनों  के  अनुस्तार  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  तथा
 अन्य  अभिकरणों  द्वारा  ऊंचे  रिहायशी  तथा  वाणिज्यिक  दोनों  ही  के  निर्माण  पर  नियंत्रण  रखा
 जाता

 |

 श्री  थो०  तुलसो  रास  :  माननीय  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  गगनचुम्बी  इमारतों
 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  संशोधित  मार्ग-निर्देशन  जारी  कर  दिए  पुराने  निय  मों  में  कुछ  संशोधन  किया
 गया  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  किन  नियमों  में  क्या  संशोधन  किया  गया  पुराने  नियम  क्या  थे  और
 नये  नियम  क्या  बनाये  गये  उसके  बावजूद  भी  दिल्ली  भं  गगनचुम्बी  इमारतों  का  निर्माण  होता  जा

 रहा  है  ।  कया  ये  संशोधित  नियम  दिल्ली  तक  ही  सीमित  हैं  या  उनको  पूरे  भ्ञारतबबं  में  प्रभावित  किया

 $
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 जा  रहा  है  ।  अध्यक्ष  आपने  देखा  होगा  कि  दिल्ली  में  नित  नई-नई  गननचुम्बी  इमारतें  बनती  जा  रही
 हैं  और  पिछले  दिनों  बाराखम्बा  कनाट  प्लेस  और  राजेन्द्र  प्लेस  में  कई  बहु-मंजिली  इमारतों  में
 अग्निकाण्ड  हुआ  था  ।  जो  व्यक्ति  इन  इमारतों  की  या  मंजिल  पर  काम  करता
 अग्निकाण्ड  की  स्थिति  में  वह  नीचे  तक  आ  ही  नहीं  वहीं  जलकर  भस्म  हो  उसे  आसानी
 से  सुरक्षित  नीचे  लाया  जा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  ओर  से  क्या  व्यवस्था  की  जा  रहो  क्या
 मार्ग-निर्देश  जारी  किए  गए  आग  की  रोक-थाम  के  मेरी  जानकारी  के  हर  इमारत  में
 एक  छोटा-सा  डिब्बा  रख  दिया  जाता  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि आग  लगने  पर  वह  छोटा-सा  डिब्बा
 क्या  कर  मंत्री  जी  स्पष्ट  करें  कि आग  लगने  की  स्थिति  में  लोगों  की  सुरक्षा  और  इमारतों  को
 अग्निकाण्ड  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 '
 झी  दलबोर  सिंह  :  गगनचुम्बी  इमारतों  के  निर्माण  हेतु  सम्बन्धित  गाइड  लाईंनें  बनाने  के  लिए

 हमने  अबंन  डेवलपमेंट  मिनिस्ट्री  के  ज्वाइंट  सेक्रेटरी  की  अध्यक्षता  में  एक  कमेटी  बनाई  जिसमें  सभी

 पहलुओं  पर  विचार-विमर्श  किया  इसके  अलावा  दिल्ली  अवंन  आदस  कमीशन  से  भी  इस  मामले

 पर  राय  ली  गई  और  सरकार  ने  1987  में  सिफारिशें  प्रस्तुत  माननीय  सदस्य  का  जहां
 तक  कहना  है  कि  इनमें  आपात  रास्ते  वगरह  नहीं  होते  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  जो  हाई-राइज
 बिल्डिंग  उनमें  आपात  रास्ते  भी  होंगे  और  फायर  वगैरह  के  प्रोविजन्स  भी  पूरे  शासन  इस
 बारे  में  बराबर  सजग  जो  गगनचुम्बी  इमारत  होंगी  उनमें  25  परसेंट  एरिया  में  ही  बिल्डिग  बनेंगी

 और  75%,  एरिया  खाली  छोड़ा  ताकि  बाकी  अमेनिटीज  उसमें  दी  जा  सके  ।

 श्री  बो०  तुलसो  राषत  :  अध्यक्ष  मैंने  मंत्री  जी  से  पूछा  था  कि  पहले  क्या  नियम  अभी

 क्या  नियम  है  और  जो  संशोधन  किया  है  वह  क्या  किया  है  और  उस  पर  अमल  हो  रहा  है  या
 यदि  नहीं  हो  रहा  तो उस  पर  अमल  कराने  के  लिए  आप  कया  कायंवाही  करने  जा  रहे  जो

 दिल्ली  में  बड़ी-बड़ी  इमारतें  बन  रही  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  है  कि  दिल्ली  में

 भूकम्प  के  झटके  भी  लगते  रहते  आज  के  पेपर  में  भी  तो  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप

 इन  भवनों  को  मजबूती  से  बनाने  के  लिए  क्या  कर  रहे  क्या  कोई  निदेश  दिया  कोई  आदेश  दिया

 है  और  पहले  जो  इमारतें  बनी  उनके  लिए  कार  पाकिग  की  जो  दिक्कत  उसके  लिए  आप  क्या

 वाही  कर  रहे  ये  सारी  चीजें  आप  ये  गोल-मोल  उत्तर  मत  सीधा  बताइये  ।  मैंने

 हैदराबाद  के  लिए  पूछा  तो  भी  आपने  गोल-मोल  उत्तर  दे  दिया  |  यदि  करना  तो  यदि  नहीं
 करना  तो  साफ-साफ  बताइए  ?

 श्री  बलबोर  सिह  :  माननीय  हैदराबाद  से  . दिल्ली  तक  बस  से  आना  चाहते  तो  मैं
 आपकी  सरकार  को  इस  बारे  में  जहां  तक  गाइड  लाइन्स  का  सवाल  है  कि  वे  क्या  हैं  और  क्या
 संशोधन  किए  मै ंआपको  सेपरेटली  भिजवा  जो  संशोधन  हुए  उनके  अनुसार  टोटल  एरिया  का

 25  परसेंट  बिल्ड-अप  एरिया  होगा  और  75%  खाली  छोड़ा  आपने  यह  भी  कहा  कि  पाकिग  के

 लिए  जगह  नहीं  होती  है  ।  हमने  इसमें  जो  75%,  एरिया  खुला  छोड़ा  वह  पर्टीकुल रली  इसी  लिए  छोड़ा

 है  कि  उसमें  सारी  अमैनिटीज  पाकिंग  की  इत्यादि  की  व्यवस्था  की  सारी  बातें  उसमें

 देख  रहे

 ]

 श्री  चन्द्रगताप  नाशयवण  सिह  :  मन्त्री  जी  कहते  हैं  कि  ऊंची  इमारतों  के  निर्माण  के

 लिए  कई  संशोधन  किये  गये  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  लिटन  के

 है
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 नई  दिल्ली  में  कनाटथ्लेस  में  बाराखम्बा  रोड  तथा  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  ऊंची  इमारतों  के  निर्माण  की

 अनुमति  दी  गई  थी  ।  क्या  कोई  ऐसी  भविष्य  की  योजना  है  जिसमें  आप  इस  बात  पर  सहमत  हुए  हो  कि

 सरकार  इन  ऊंची  इमारतों  के  निर्माण  के लिए  सहमत  हुई  हो  ।  शुरू-शुरू  में  इनका  निर्माण

 कनाट  कर्जन  रोड  तथा  आस-पास के  कुछ  क्षेत्रों  में  किन्तु  अब  हम  देखते  हैं  कि  पृथ्वीराज
 रोड  पर  भी  काफी  निर्माण  कार्य  चल  रहे  यदर्थ  अनुमति  प्रभाव  का  इस्तेमाल  करके  तथा  अन्य  तरीकों

 से  दी  गई  क्या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  योजना  बनाएगी  कि  नई  दिल्ली  में  इन  ऊंचे  भवनों

 का  निर्माण  कहां  पर  किया  जाएगा  तथा  कहां  पर  नहीं  किया  क्या  पर्यावर्णीय  प्रमाद  के

 कन  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  जाएगा  ताकि  प्रभावशाली  लोगों  और  भवन  निर्माताओं  द्वारा  बनाये

 जाने  वाले  इन  तदर्थ  भवनों  को  बनने  से  रोका  जा  सके  और  किसी  के  साथ  पक्षपात  करने  की  अनुमति
 न  दी

 ]
 श्री  दलबीर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  दिल्ली  को  सुन्दर  बनाये  रखा

 शासन  भी  चाहता  है  कि  दिल्ली  अच्छा  शहर  हो  और  उसका  एनवायरमेंट  अंच्छा  हो और  सभी  लोगों  को

 सुविधाएं  पुरानी  पटिकुलरली  बाराखम्बा  रोड  पहले  की  अंडर  कंस्ट्रक्शन  और
 जो  हमारा  मास्टर  प्लान  200)  तक  का  उसमें  सारी  चीजों  को  हम  देख  रहे  दिल्ली  की  जो

 योजनाएं  चाहे  गगनचुम्बी  इमारतों  की  चाहे  रोड्ज  की  इन  सारी  चीजों  की  व्यवस्था  है  और
 इनको  देखते  हुए  ही  यह  किया  गया  भविष्य  में  भी  जो  बहुमंजिले  मकान  बनाये  जाएंगें  वह  बिना
 रूल्स  और  रेगुलेशन्स  के  नहीं  बनेंगे  और  ये  अबंन  आटूस  कमीशन  से  सलाह  लेकर  काम  करते  हैं  और
 बिना  उनकी  सलाह  के  हम  परमीशन  देते  नहीं

 [  भ्रनुवाद  ]
 श्री  चन्द्रप्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  नियमों  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  मैंने  पूछा  है  कि  क्या  यह

 बताया  जाएगा  कि  भविष्य  में  इन  ऊंची  इमारतों  के  निर्माण  की  अनुमति  कहां  दी  जाएगी  और  कहां  नहीं
 दी  जायेगी  ।

 ]

 जैसे  आज  पृथ्वीराज  रोड  में  बन  गये  हैं  और  कल  कर्जन  रोड  पर  बन

 [  श्रनुवाद  ]

 क्या  आपकी  भावी  योजनाओं  में  इन  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  तौर  पर  बताया
 )

 श्री  दलबौर  सिह  :  माननीय  यदि  इसको  सेपरेट  करें  तो  इसको  मेरे  पास
 डिटेल्स  नहीं  मैं  बता  दूंगा  ।

 ]
 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  दुर्भाग्य  से  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  इन  ऊंची

 रतों  में  भयानक  आग  लगी  मंत्री  महोदय  अब  इस  सदन  में  भजिष्य  में  बरती  जाने  वाली
 सुरक्षापायों  के  सम्बन्ध  में  आश्वासन  दे  रहे  इसलिए  मुझे  याद  है  कि  जब  यह  आगें  लगी
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 थीं  और  इस  सभा  में  यह  मामला  उठायः  गया  था  तो  इसी  प्रकार  के  आश्वासन  दिये  गये  थे  ।  किन्तु  किसी
 को  भी  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रकार  की  गननचुम्बी  इमारतों  के  निर्माण  का
 जिसके  लिए  दिल्ली  स्व  बन  चुका  काले  धन  से  चलता  है  और  चाहे  इन  भवनों  के  ठेकेदार  हों
 या  मालिक  अपना  काम  बिना  किसी  कठिनाई  के  करवा  लेते  मैं  भविष्य  के  बारे  में  नहीं  बल्कि
 विगत  के  बारे  में  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसे  मामलों  में  अतीत  में  की  गई  थी  जैसे
 स्वरूप  बाराखम्बा  रोड  पर  असंल  भवन  में  लगी  तथा  पहले  इन्टर  कांटिनेन्टल  होटल  में
 लगी  जिसमें  कई  लोगों  की  जानें  के  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य
 जांचों  से  यह  तथ्य  सामने  नहीं  आता  कि  सुरक्षा  की  दृष्टि  स ेइन  इमारतों  का  डिजाइन  दोषपूर्ण
 आग  से  बचने  का  कोई  प्रभावी  इन्तजाम  नहीं  था  तथा  आग  का  समय  से  पता  लगाने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  थी  ।  यदि  तो  इन  विशेष  मामलों  में  इस  प्रकार  की  आपराधिक  लापरवाही  के  लिए
 वार  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  को  सजा  दी  गई
 क्या  किसी  को  निवारक  सजा  दी  गई  है  ताकि  इन  डिजाइनरों  और  भवन  निर्माताओं  में  डर  हो
 कि  यदि  वह  सुरक्षापायों  की  परवाह  नहीं  करते  तो  उन्हें  सजा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 कायंवाही  की  गई  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  महोदय  इंजीनियर  भी  ।

 |

 श्रो  दलबोर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  पूछा  यह  होम  मिनिस्ट्री  के  अंडर  आता  है
 और  वह  बराबर  इसमें  जांच  भी  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  पूछा  कि  क्या-क्या  खास  प्रावीजन  तो

 फायर  जोनल  प्लानिंग  रैगुलेशन्स  और  बिल्डिग  बाई-लाज  हैं  और  दूसरी  और  भी  चीजें
 जैसा  मैंने  कहा  कि  हम  बराबर  देख  रहे  आपने  स्पेसेफिक  प्रश्न  पूछा  है  कि  क्या  कार्यवाही  तो

 यह  होम  मिनिस्ट्री  देखेगी  और  वह  जांच  भी  कर  रही  है  |

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  आपको  इंक्वायरी  का  रिजल्ट  भी  मालूम  है  ?

 श्री  दलबीर  सिह  :  हमको  इस  बारे  में  अभी  मालूम  नहीं  होम  मिनिस्ट्री  इसको  देख  रही
 भो  इन  जोत  गुप्त  :  रिजल्ट  भी  इनको  मालूम  नहीं  है  ?  होम  मिनिस्ट्री  एक्शन  ले  सकती  है

 या  नहीं  ?  लेकिन  इंक्बायरी  के  क्या  रिजल्ट  निकले  और  क्यों  यह  फायर  क्यों  कैजुएल्टी  यह
 मालूम  नहीं  है  ?  ये  दिल्ली  में  अबंन  डेवलपमेंट  करने  वाले  इनको  यह  भी  मालूम  नहीं  है  ।

 श्री  वलबोर  होम  मिनिस्ट्री  इंक्वायरी  कर  रही  जैसे  ही  कुछ  पता  लगेगा  हम  बताएंगे  ।

 श्री  श्रोपति  मिश्र  :  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  हासिल  करेंगे  कि  जिन
 होटलों  में  आग  लगी  थी  या  जहां  परेशानी  हुई  अब  वहां  एक  बोर्ड  टांग  दिया  जाता  है  और  उस  पर
 लिख  दिया  जाता  है  कि  अपने  खतरे  अपने  रिस्क  पर  इसमें  रहिए  ?  क्या  मंत्री  महोदय  को  इसकी
 जानकारी  है  या  नहीं  ?

 )

 श्री  दलबीर  सिंह  :
 अगर  माननीय  किसी  पटिकुलर  होटल के  बारे  में  बताएंगे  तो  हम

 उसकी  जांच
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 भूख  के  कारण  मौतें

 ]

 भ्रो  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  गत  छः  महीनों  के  दोरान  भूख  के

 कारण  हुई  मौतों  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  सक्नी  मजन  :  राज्य  सरकारों  द्वारा  भूख  से  किसी  के  मरने

 की  कोई  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  इस  प्रश्न  के  उत्तर  से  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  पास  जानकारी
 का  एक  ही  साधन  है  और  वह  है  राज्य  सरकार  ।  इनके  पास  यह  पता  लगाने  का  कोई  साधन  नहीं  है  कि
 इन  क्षेत्रों  में  जोकि  सूखे  और  लगभग  अकाल  जैसी  स्थिति  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  वास्तव  में
 क्या  हो  रहा  है  या  क्या  नहीं  हो  रहा  है  ।  उनके  पास  यह  पता  लगाने  का  भी  और  कोई  साधन  नहीं  है  किਂ
 क्या  राज्य  सरकार  उन्हें  मामलों  की  जानकारी  देती  है  अथवा  यह  किसी  ने  नहीं  कहा  कि  हाल
 के  सूखे  भुखमरी  के  कारण  बहुत  लोगों  की  मृत्यु  हुई  इस  प्रश्न  का  यह  आशय  बिल्कुल
 नहीं  है  ।

 कितु  मुद्दा  यह  है  कि  भूख  के  कारण  हुई  मौतों  की  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  रिपोर्ट  आई
 भले  ही  वे  सरकारी  न  जैसा  आप  जानते  हमारे  देश  के  अनेक  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 पहले  ही  एक  आम  स्थिति  कुपोषण  की  इस  देश  की  जनता  के  गरीब  वर्गों  में  सामूहिक  कुपोषण
 व्याप्त  हर  कोई  यह  जानता  है  ।  जब  कभी  इस  प्रकार  की  विपत्ति  आती  तो  यह  स्पष्ट  है
 कि  इनमें  से  बहुत  सारे  लोग  जो  सदा  कुपोषण  की  स्थिति  में  रहते  हैं  वे  उस  स्थिति  से  भी  नीचे  चले
 जाते  हैं  ओर  |भूखमरी  के  कारण  वास्तव  में  मर  जाते  कितु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  रिपोर्ट
 सरकार  की  जानकारी  में  क्या  सरकार  ने  उनकी  जांच  चाहे  राज्य  सरकार  ने  उस  बारे  में
 कुछ  नहीं  कहा  ।

 उदाहरण  के  लिए  मैंने  अभी  डेजर्ट  मेडिकल  रिसर्च  काउंसिल  की  वाषिक  रिपोर्ट  का  उल्लेख
 किया  जो  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्  की  एक  सम्बद्ध  संस्था  28  जनवरी  को  जारी  की
 गई  एक  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  बाडमेर  और  जोधपुर  के  सर्वाधिक  प्रभावित  जिलों  में  लोगों  की
 मृत्यु  हुई  और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्  के  वरिष्ठ  उस  श्री  एस०  पी०  आप्टे
 ने  रिपोर्ट  में  कहा  कोंडरा  ग्राम  सहित  बहुत से  ग्रामों  में  लोगों  की  मृत्यु  हो  रही  है जिसका  कारण
 कुपोषण  निस्संदेह  आप  कह  सकते  हैं  कि  यह  मौतें  कुपोषण  के  कारण  हुई  और  भुखमरी  के  कारण
 नहीं  |  मैं  जानता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  बाल  की  खाल  निकालने  का  काम  तो  सदा  चलता  ही  रहता
 कितु  कम  से  कम  इन  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  यह  जरूरी  है  कि  सरकार  अपनी  ओर  से  जांच  पड़ताल
 करे  |

 ह

 कालाहांडी  के  सम्बन्ध  में  बहुत  मत-भेद  रहा  मैं  दो  ही  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  कालाहांडी
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 के  बारे  में  एक  जांच  बेठाई  गई  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  लोकहित  के  मुकदमे  की  सुनवाई  के  पश्चात्
 ओर  जिला  तथा  सेशंस  न्यायाधीश  द्वारा  जांच  कराए  जाने  के  आदेश  दिये  जाने  के  पश्चात्  मामले  की
 जांच  के  लिए  कालाहांडी  के  जिला  तथा  सेशंस  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  की  जिला  तथा  सेशंस
 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  की  गई  ।  जिला  तथा  सेशंस  न्यायाधीश  की  इस  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  117  और  178
 पर  कहा  गया  है  कि  «9  वर्ष  स ेअधिक  आयू  के  बहुत  से  लोगों  की  मृत्यु  वृद्धावस्था  के  कारण  हुई
 यह  उनकी  रिपोर्ट  में  लिखा  कितु  उड़ीसा  विधान  सभा  की  एक  समिति  ने  सभा  की  समिति--मेरे
 विचार  में  इस  में  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं--उड़ीसा  विधान  सभा  की  समिति  ने
 11-7-1987  के  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  प्रोफोर्मा  इंक्वायरी  ***  **

 ]

 श्री  मजन  लाल  :  आप  पूछना  क्या  चाहते  हैं  ?  इन्होंने  तो  लम्बा-चौड़ा  भाषण  दे  दिया  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  में  वह  कोटेशन  दे  रहा  हूं  ।

 ]

 श्रो  तम्पन  थामस  :  आपने  यह  नहीं  कहा  है  ।  हम  यह  उन  से  ले  रहे  यह  अत्यन्त  संगत

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इसमें  कहा  गया  है  कि  भुखमरी  के  कथित  मामलों  की  समय  पर  उचित
 ढंग  से  जांच  नहीं  की  गई  है  जैसे  कि  उड़ीसा  राहत  संहिता  की  धारा  39  1)  के  अन्तगंत  अपेक्षित  थी  ।
 समिति  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  समाचार  पत्रों  भुखमरी  से  हुई  मौतों  के  सभी  आरोपों  की
 जानकारी  के  पश्चात्  48  घंटों  के  अन्दर  किसी  राजपत्रित  अधिकारी  द्वारा  जांच  कराई  जानी

 कितु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  इसी  प्रकार  और  भी  रिपोर्ट  श्री  राजीव  गांधी  ने  दूसरे  सदन  के  एक
 सदस्य  को  हिन्दी  में  एक  पत्र  लिखा  जो  इस  प्रश्न  के  बारे  में  पूछताछ  कर  रहा  था  और  उस  पत्र  में  उन्होंने
 मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा

 ह
 प्रदेश  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  आपका  विवरण  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  .

 सरकार  को  लिखा  जा  रहा

 [  प्रनुवाद  ]

 मुख्य  मंत्री  श्री  मोती  लाल  वोरा  ने  1  जून  को  इस  संवाददाता  से  कहा  था  कि  प्रधान  मन्त्री  की
 ओर  से  ऐसा  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  |  हम  क्या  करें  ?  हर  कोई  इन  बातों  से  चिन्तित  विदेशी
 समाचार  पत्र  भी  कभी-कभी  यह  दिखाने  के  लिए  जान  बुझ  कर  इस  बात  को  उछालते  हैं  कि  भारत  में
 इतनी  बड़ी  संख्या  में  लोग  भुखमरी  से  मर  रहे  वास्तविक  रिथनि  स्पष्ट  की  जानी  सरकार
 को  इस  से  कतराना  नहीं  चाहिए  ।  यदि  इतने  लाखों  लोगों  में  से  कहीं-कहीं  कुछ  लोग  भुखमरी  के
 कारण  मर  गये  तो  यह  आश्चयं  की  बात  नहीं  है  क्योंकि  वे  गरीबी  की  रेखा  के  स्तर  से  नीचे  का
 जीवन  रहे  हैं  और  वे  कुपोषण  की  स्थिति  में  रहते  यह  कहना  क्या  मजाक  है  कि  नहीं  ।  कुछ  .
 नहीं  हुआ  हम  कुछ  भी  नही  मानते  हैं

 ।”
 )

 ॥॒

 फोन

 मजमन  लाल  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  बहुत  पुराने  और  लायक  इसमें  जितनी  ;
 भी  इन्होंने  लम्बी  चोड़ी  बात  पूछी  इसमें  भी  थोड़ा  सा  इन्होंने  इस  बात  को  सियासी  रंग  देने  की

 |  13
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 कोशिश  की  है  ।  अध्यक्ष  आप  जानते  इस  देश  को  आजाद  हुए  40  साल  हो  गये  और  40
 साल  के  इतिहास  में  इस  देश  में  एक  आदमी  भी  भूख  से  नहीं  मरा  एक  आदमी  भी  यानी  सिंगल
 भादमी  भी  भूख  से  नहीं  मरा  भाषण  तो  दिया  ही  मेरी  बात  तो  सुनेंगे
 आप  ।  आप  सुनने  की  कृपा  करिए  |

 [  भनुवाद  ]

 श्री  तम्पन  थामस  :  उन्हें  जांच  करने  दीजिए  ।  तंजौर  में  हजारों  लोग  भुखमरी  से  मर  गये  ।  केरल

 में  भी  लोग
 ,

 डा०  दत्ता  सामन््त  :  उन्हें  जांच  करने  दीजिए  ।

 श्री  तम्बन  था  कस  :  यदि  आप  संसदीय  समिति  में  कुछ  जिम्मेदार  लोगों  को  नियुक्त  करेंगे  तो

 यह  सिद्ध  होगा  ।

 |
 श्रो  बसुदेव  झ्राचाय  :  कालाहांडी  जिले  में  400  मरे  आपको  पता  नहीं  ।

 कली  मजन  लाल  :  मैं  दाबे  के  साथ  कहता  एक  भी  आदमी  भूख  से  नहीं  मरा  आपके

 कहने  से  क्या  फर्क  पड़ता  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बता  रहे  हैं  ।

 शो  भजन  लाल  :  इस  मामले  को  कमेटी  को  भेज

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 थ्री  इखजीत  गुप्त  :  मैंने  यह  पूछा  था  कि  जब  यह  पत्र'**

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  स्वयं  नहीं  पूछना  चाहते  तो  मैं  आगे  वढ़  जाता  )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  सुनने  दें  तो  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 |

 )
 थो  मजन  आप  मेरी  बात  तो  सुतेंगे  न  es  जीरो  आवर  में

 कहिये
 **  20  मिनट  बात  की  10-12  मिनट  में  सवाल  पूछा  है  उसका  10

 मिनट  में  जवाब  तो  उससे  आधे  टाइम  बोलने  का  अधिकार  तो  मुझे  भी  इस  हाउस  में  |  आप
 मेहरबानी  करके  मेरी  बात

 झष्यक्ष  महोदय  :  यह  शोर  करने  से  क्या  फायदा  वह  बता  रहे  हैं  ।

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऊपर  की  तरफ  देखकर  चिल्लाते

 !  श्री  सजन  लाल  :  अध्यक्ष  मैं  अज॑  कर  रहा  था  और  यह  बताना  दाह  रहा  जैसा  कि
 :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कुछ  अखबारों  में  यह  खबर  यह  बात  ठोक  एक  दो  अखबारों  में
 )  थे  हि  ८

 में
 ह

 |  यह  खबर  छपी  है  कि  भूख  की  वजह  से  कुछ  लोग  ग्रुजरात  और  उड़ीसा  में  मरे  और  एक  दो
 |  हवाले  भी  उन्होंने  अखबार  में  बात  छपी  तो  हमने  फौरन  स्टेट  गवर्नमेंट  को  स्टेट  गवनंमेंट
 |  ते  भी  इन्क्वायरी  की  ओर  भारत  ने  तो  अण्डर  सेक्रेटरी  लेविल  का  एक  अधिकारी  मौके  पर  भेजा  जोकि
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 राजस्थान  और  गुजरात  की  सीमा  पर  गांव  पड़ता  उस  गांव  की  आबादी  1100  के  करीब  है  और

 वहां  पर  एक  सुसाइड  का  केस  हुआ-*  जो  हकीकत  है  वह  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि  सूसाइड  का  केस

 हुआ  ।  अब  अगर  सूसाइड  का  केस  हुआ  हो  और  उसके  लिए  कोई  कह  दे  कि  भूख  की  वजह  से  मरा
 तो  ++

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  सुसाइड  इनडाइजेस्चन  की  वजह  से  किया  या(स्टार्वेशन  की  वजह  से  किया
 +++

 )
 श्री  मज़न  लाल  :  आप  सुनने  की  कृपा  कीजिए  ।  मैं  आपको  रिपोर्ट  बताता  बाकाबदा  वहां

 पर  जाकर  गांव  के  मुृखियाओं  से  हमारे  अण्डर  सेक्रेटरी  ने  श्री  केशवभाई  गांव  के  मुखिया**ਂ
 श्री  मीना  भाई  रहीम  जमील  भाई  से  उस  गांव  में  जहां  घटना  घटी  तथा

 पास  के  गांवों  में  जाकर  पूछा  और  वाकायदा  उसने  अपनी  रिपोर्ट  दी  है  कि  कहीं  पर  भी  कोई  ऐसी  घटना

 नहीं  घटी  है  जहां  भूख  से  कोई  मरा  हो  ।  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  बताना  चाहता  हूं  कि

 सूखा  पड़ने  की  वजह  से  भारत  सरकार  की  तरफ  से  राजस्थान  को  पिछले  दो  सालों  में  छह  लाख  टन

 गेहूं  दिया  गया  इसी  तरह  से  3  लाख  टन  गेहूं  गुजरात  को  भी  दिया  गया  इस  तरह  से  जहां  भी

 बाढ़  आ  गई  या  सूखा  पड़  गया  वहां  पर  सरकार  पूरी-पूरी  मदद  करती  है  ताकि  लोगों  को  तकलीफ  न

 हो  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं'*ਂ  आप  सुनने  की  कृपा  करें  तभी  काम  चलेगा  ।  क्या  कभी

 आपने  अपनी  प्रदेश  गवनंमेन्ट  से  भी  पूछ  है  क्या  ?  आपको  प्रदेश  की  गवनंमेन्ट  से  भी  पूछना

 हमारी  एन०आर०ई०पी०  आर०  आई०  आर०  डी  ०पी०--इन  तीनों  सकीमों  के  तहत
 तकरीबन  3800  करोड़  रुपया  पिछले  दो  सालों  में  लोगों  को  दिया  है  ताकि  लोगों  को काम  और  रोजगार

 मिल  सके  ।  जो  गरीब  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  उनकी  आबादी  इस  देश  में  करीब  साढ़े  22

 करोड़  हमारी  तरफ  से  9  करोड़  लोगों  को  रोजगार  के  साधन  मुहैया  किए  गए  हैं  ताकि  उनको

 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  जा  भारत  सरकार  यथासम्भव  प्री  सुविधा  देती  उसके  बाद

 भी  सियासी  आदभी  अगर  सरकार  को  बदनाम  करने  के  लिए  गलत  प्रचार  करने  की  कोंशिश  करें  तो

 यह  कोई  मुनासिब  बात  नहीं

 मैं  बंगाल  के  बारे  में  भी  बताना  चाहता  जहां  से  कि  माननीय  सदस्य  आते  )
 बंगाल  के  लिए  जो  पैसा  हमने  दिया  उसके  टोटल  का  60  परसेंट  ही  वहां  पर  खत  किया  40

 सैन्ट  खर्च  भी  नहीं  हुआ  और  आजतक  एकाउन्ट  भी  नहीं  दिए  हमको  ।  )  आप  मेरे  पास  आयेंगे
 तो  आपको  बताऊंगा  कि  रिकार्ड  क्या  है  ।

 इसलिए  अध्यक्ष  इस  देश  में  सरकार  किसी  को  भी  भूख  से  मरने  नहीं  देगी  और  न  ही
 कोई  भूख  से  मरा  एक  मिथ्या  प्रघार  सरकार  को  बदनाम  करने  के  लिए  ही  किया  जा  राहा  है  ।  मैं
 माननीय  सदस्यों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वे इस  बात  की  पूरीशहराई  में  मोके  पर  जाकर  देखें
 और  इंकक््वायरी  करें  और  उसके  बाद  अगर  यह  साबित  कर  सके  कि  एक  आदमी  भी  भूख  से  मरा  है  तभी
 वे  कह  सकते  हैं  कि  सरकार  सही  नहीं  बोलती  है  ।  आजतक  एक  आदमी  को  भी  सरकार  ने  भूख  से  नहीं
 मरने  दिया  है  ।

 ]

 श्री  इन्द्रनोत  गुप्त  :  श्री  भजन  भजन  लाल  रहेंगे  यदि  वह  इस  प्रकार  उत्तर  नहीं
 देंगे  ।  वह  मुझ  पर  आरोप  लगा  रहे  **

 15



 मौखिक  उत्तर  21  1988

 हमने  सियासी  रंग  लगा  यह  उन्होंने  कह  दिया  लेकिन  वे  खुद  कया  बोले  हैं  ?  यह  नेक्स्ट

 एलेक्शन  के  लिए  भाषण  हो  रहा  है  क्या  ?  मैंने  जो  पूछा  था  उसका  जवाब  तो  आपने  दिया  नहीं  ।  जो

 इंडेपेन्डेन्ट  साइंटिफिक  प्रोफेशनल  वाडीज़  हैं  जैसे  कि  आई०सी०एम०आर०  है  जोकि  आपकी  बाडी
 मेरी  बाडी  नहीं  उसका  आदमी  जब  इस  किस्म  की  रिपोर्ट  देता  है  तो  क्या  आप  उसकी  नौकरी  खत्म

 कर  देंगे  कि  वह  क्यों  ऐसा  बोला  ?  या  आप  उसकी  कोई  इंडेपेन्डेन्ट  इंक्वायरी  करने  की  बात  करेंगे  ?

 जो  सीनियरमोस्ट  आदमी  आई०सी०एम०आर«  का  है  वह  अपनी  इंक्वायरी  करके  यंह  रिपोर्ट  दे  रहा
 है  तो  आप  अपना  कत्तंव्य  नहीं  समझते  कि  उस  रिपोर्ट  के  बारे  में  पूरी  जांच  करवायें  ?  अगर  जांच
 करवाई  है  तो  उसके  रिजल्ट  के  बारे  में  तो  आपने  कुछ  बताया  नहीं  ।  आप  तो  इलेक्शन  का  भाषण  देने
 लग  गये  |  इसलिए  आप  उसके  बारे  में  जवाब  दीजिए  ।

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  महोदय  मैंने  पुरी  तफसील  के  साथ  बताया  है  कि  किसी  एक  आदमी
 की  भी  मौत  भूख  की  वजह  से  नहीं  हुई  है  इस  देश  में  । मौत  के  अनेक  कारण  हो  सकते  हैं  ।  देश  में  रोज

 बहुत  से  लोग  मरते  है  क्या  आप  कहेंगे  कि  वे  भूख  से  मर  गये  ?  लोग  आपस  के  झगड़े  में  मर  सकते
 आपस  में  लड़कर  खुदकशी  भी  कर  सकते  आपस  में  किसी  और  विरोध  के  कारण  हादसा  कर  सकते
 हैं  और  उसका  ब्लेम  सरकार  पर  लगा  दिया  कि  भूख  से  मर  तो  यह  मुनासिब  बात  नहीं  जो

 कुछ  भी  आपने  कहा  उसको  भी  दिखवा  लेंगे  कि  उसमें  क्या  सच्चाई  है  ।

 भो  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  इस  स्थिति  को  जो  रंग  दिया  गया  यह  मेरे  क्षेत्र  बाड़मेर
 जिले  की  ही  है  ।  मैं  खुद  गांव  में  गया  कुपोषण  की  स्थिति  की  वजह  से  भयंकर  स्थिति  इसमें
 दो  राय  नहीं  कुपोषण  के  कारण  बीमार  पड़  कर  उनकी  मृत्यु  हो  जाती  लेकिन  भूख से  भृत्यु  नहीं
 हुई  है'**  )

 ***  '  मैं  आपको  सही  बता  रहा  हूं।*'*  व्यवधान  )  *  *  गलत  बात  नहीं  बताऊंगा***
 **

 से  मृत्यु  हुई  भूख  से  मृत्यु  नहीं  हुई  जो  खाना  उनको  मिलता  मैं  वह
 भी  देखकर  आया  हूं  ।  गेहूं  की  रोटी  मिलती  है  और  गेहूं  की  रोटी  के  साथ  खाना  खाते  लेकिन  गरीब
 आदमी  की  स्थिति  यह  है  कि  मिच  के  साथ  वे  उसका  सेवन  करते  हैं  ।  आवश्यकता  यह  है  कि  उन
 लोगों  को  दाल  कुछ-न-कुछ  मिलनी  उनको  हरी  सब्जी  मिलनी  चाहिये  ।  उनको  छाछ  मिलती

 उसके  मिलने  से  उनका  स्वास्थ्य  ठीक  रहता  था  ।  डेजर्ट-सैन्टर  की  जो  रिपोर्ट  वह  बहुत  अलाभिग

 है  ।  वास्तव  में  स्थिति  एलाभिग  राजस्थान  सरकार  की  कोशिशों  से  उनको  ग्रेटिचुअस  रिलीफ  दी
 जा  रही  ब्हीट-डिस्ट्रिब्यूट  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कुछ  थोड़े  से  क्षेत्रों  में  स्थिति  दूसरे  क्षेत्रों  में  यह
 स्थिति  नहीं  है  ।  इसको  सुधारने  का  प्रयास  करना  चाहिए  और  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  मदद  करनी

 ताकि  राजस्थान  इस  स्थिति  का  मुकाबला  कर  सके  ?

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  इन्होंने  कहा  है  कि  खुराक  में  प्रोटीन  की  कमी  होने  की
 वजह  इंसान  को  जितना  चाहिए  उतना  नहीं  उनमें  कमजोरी  आ  वीकनंस  आई  और  उनकी
 डेथ  हो  इस  चीज़  से  क्या  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  बहुत  सी  जगहों  पर  मिर्च  और  प्याज
 के  साथ  रोटी  खाते  हैं  ।  सब्जी  कई  जगहों  पर  नहीं  मिलती  देहातों  में  कई  जगहों  पर  सब्जी  नहीं
 मिलती  है  तो  चटनीं  से  खाना  खाते  हमने  जाकर  देखा  है  ।  यह  बात  भी  ठीक  है  कि  सूखा  पड़ने
 की  बजह  से  राजस्थान  में  पशुओं  की  वड़ी  दिक्कत  आ  गई  दुधारू  पशु  नहीं  रहे  तो  छाछ  की  दिक्कत

 आम  तौर  पर  गरीब  आदमी  छाछ  के  साथ  रोटी  खाकर  गुजारा  करता  अध्यक्ष  आप
 भी  जानते  आप  देहात  में  रहे  छाछ  के  साथ  चने  का  आटा  मिलाकर  कड़ी  बनाते  छाछ  के  साथ
 बाजरे  का  आटा  मिलाकर  राबड़ी  बनाते  )  हां--आपको  क्या  पता  कि  छाछ  से
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 कड़ी  बनती  आप  तो  हवाई  जहाज  में  चढ़ने  वाले  आदमी  आपको  क्या  पता  य्ह  तो  देहात
 वालों  को  पता  है  कि  कड़ी  कैसे  बनती  ***राव  साहब  आपके  पड़ौस  में  बेठें  वे

 बताएंगे  कि  कंसे  बनती  हैਂ  क्या  आप  हलवा  खाने  वाले  आदमी  हैं
 महोदय  आप  इनकी  तसल्ली  करें  कि  छाछ  से  क्या-क्या  चीजें  बनती  सरकार

 की  तरफ  से  बाकायदा  सस्ते  अनाज  की  दुकानें  खोल  रखी  ऐसे  अन्दरूनी  क्षेत्रों  में  जहां  चीजें
 मिलने  में  दिक्कत  आती  है  ताकि  उनको  सस्ते  भावों  पर  मिर्च  और  रोजाना
 यात  की  चीजें  मिल  इन  चीजों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिये  बाकायदा  रिटेल  दुकानें  खोल  रखी

 हैं  । सरकारी  सैक्टर  में  भी और  सरकार  की  तरफ  से  भी  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  सुविधा
 मिल  सके  और  लोगों  को  तकलीफ  न  मैं  इस  बात  को  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  कहीं  से  भी

 भूख  से  मरने  की  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  बीमारी  से  मर  सकता  कोई  और  बात  हो  सकती  है
 और  कई  और  कारण  हो  सकते  लेकिन  आज  तक  सरकार  ने  किसी  को  भूख  से  नहीं  मरने  दिया  जौर
 न  आगे  सरकार  भूख  से  किसी  को  मरने

 कृषि-जलवायु  क्षेत्र

 [  अनुवाद  ]
 *374.  प्रो०  नारायण  चन्द  फ्राशर+  ]

 >  :  क्या  कृषि  मन्त्री  देश  की  विभिन्न  क्रुषि-जलवायु
 भरी  वढ़ि  चन्द्र  जन

 क्षेत्रों  में  बांटने  के  बारे  में  16  1987  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  135  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  कृषि-ज  लवायू  क्षेत्र  निर्धारित  कर  दिये  गये

 यदि  तो  कृषि-जलबायु  क्षेत्रों  क ेनाम  क्या  हैं  और  इनके  अन्तगंत  किस-किस  क्षेत्र  को
 शामिल  किया  श्वया  और  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताबित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या
 और

 यदि  तो  ये  क्षेत्र
 कब

 तक  निर्धारित  कर  लिये  जाएंगे  और  इस  बारे  में  विस्तृत
 योजनाएं  कब  तक  तं  यार  कर  ली  जाएंगी  ?

 ]

 कृषि  मंत्रो  मजन  :  से  एक  बि4रण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हां  ।  योजना  आयोग ने  देश  में  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  क ेआधार  पर  कृषि  विकास  की
 योजना  बनाने  के  लिए  कारंवाई  की  है  ।

 और  15  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  तथा  उनके  अंतर्गत  आने  वाले  इलाकों  का  ब्यौरा
 )  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 योजना  आयोग ने  प्रत्येक  कृषि-जलवायू  क्षेत्र  क ेलिए  उपयुक्त  फसल  पशपालन
 और  कृषि  वस्तुओं  के  परिसंस्करण  कार्यों  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिए  एक  उप-दल  का  गठन  किया
 जिसमें  कृषि  योजना  आयोग  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  राज्य  कृषि  बिश्वविद्यालयों
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 के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 कृषि  जलवायु  क्षेत्र

 योजना  आयोग  ने  कृषि  सम्बन्धी  योजना  के  प्रयोजन  के  लिए  देश  को  15  कृषि  जलवाय  क्षेत्रों
 में  बांटा  इसी  प्रकार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  परियोजना  के
 अन्तगंत  अनुसंधान  के  प्रयोजन  के  लिए  देश  को  127  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  में  बांदा  इन  15  कृषि

 जलवायू  क्षेत्रों  के नाम  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 1.  पश्चिमी  हिमालय  क्षेत्र

 2.  पूर्वी  हिमालय  क्षेत्र

 .3.  गंगा  का  निचला  मैदानी  क्षेत्र

 4.  गंगा  का  मध्यवर्ती  मैदामी  क्षेत्र

 5.  गंगा  के  ऊपरी  मैदानी  क्षेत्र

 6.  गंगा  पार  के  मैदानी  क्षेत्र

 तने  .  पूर्वी  पठार  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र

 8.  केन्द्रीय  पठार  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र

 9.  पश्चिमी  पठार  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र

 10.  दक्षिणी  पठार  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र
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 उत्तर  प्रदेश  का  हिमालय  क्षेत्र
 हिमाचल  जम्मू  और  कश्मीर  तथा

 लद्दाख  ।

 अरुणाचल  पश्चिम  बंगाल  का  हिमालय
 असम  तथा  सम्बद्ध  असम  की

 त्रिपुरा  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  मैदान  का  क्षेत्र  ।

 उत्तरी  बिहार  के  मैदानी  पश्चिमी  बिहार
 के  मैदानी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ।

 केन्द्रीय  उत्तर  उत्तरी  पश्चिमी  उत्तर
 दक्षिण  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश

 पंजाब  के  मैद्रानी  क्षेत्र
 दक्षिणी  तथा  केन्द्रीय  पंजाब  राजस्थान  ।

 बिहार  छोटा  पश्चिम  बंगाल
 उड़ीसा  मध्य  प्रदेश

 मुख्य  गंगा  तथा  पहाड़ी  प्रभाग

 बुन्देलखण्ड  उत्तरी  मैदानी
 क्षेत्र  तथा  पठार  केन्द्रीय  पठार
 तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  विन्ध्या
 पहाड़ी  क्षेत्र  तथा  पठार

 राजस्थान  के  मंदानी  क्षेत्र  तथा  पहाड़ी
 राजस्थान  पठार  |

 खान  मेरोठवाडा  एवं  महाराष्ट्र  के
 मध्य  प्रदेश  के  मानवा  पठार  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  रॉयल  सीमा  तथा

 चित्तूर  मद्रास  मैसूर  कर्नाटक
 पठार
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 11.  पूर्वी  तटीय  मेदानी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  तटीय  तटीय  पूर्वी
 तटीय  तमिलनाडु  का  डेल्टा  तमिलनाडु  का

 ;  दक्षिणी  भाग  और  पांडिचेरी  ।

 12.  पश्चिमी  तटीय  मैदानी  तथा  घाट  क्षेत्र  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तटीय  तथा  नीलगिरी

 मेंसूर  के  तटीय  एवं  पहाड़ी
 महाराष्ट्र  क ेकोकन  तथा  गोवा

 13.  गुजरात  के  मैदानी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  गुजरात  के  मैदानी  तथा  पहाड़

 14.  पश्चिमी  सूखा  क्षेत्र  पश्चिमी  सूखा  क्षेत्र

 15.  प्रायद्वीप  क्षेत्र  प्रायद्वीप

 [  श्रनुवाद  |
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराश्षर  :  प्रश्न  देश  को  विभिन्न  कृषि  जलवायू  क्षेत्रों  में  बांटने  के  बारे  में

 था  ।  पूरे  देश  को  ही  बांटना  किन्तु  लगता  है  कि  दुर्भाग्य  से  बांटने  वालों  का  भूगोल  का  ज्ञान

 बहुत  कम  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  भाग  पश्चिमी  हिमालय  क्षेत्र  में  किन्तु  दूसरे  भाग  के  बारे  में

 आप  क्या  कहते  हैं  ?  मिजोरम  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  मेघालय  के  बारे  में  आप  क्या  कहते  हैं  ?  क्या

 वह  किसी  भी  कृषि  जलवायु  क्षेत्र  के  हिस्से  में  नहीं  हैं  ?

 ]

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  सारे  मुल्क  को  15  एग्रो-कलाइमेटिक  जोन्स  में  बांटा  गया  है
 ताकि  देश  में  वहां  की  आबोहवा  के  मुताबिक  वहां  की  मिट्टी  के  मुताबिक  उस  एरिया  में  फसल  लगाई  जा

 सके  ।  कौन  से  एरिया  में  कौन  सी  फसल  अच्छी  कामयाब  हो  सकती  इस  बात  को  लेकर  ।5  जोन
 बांटा  गया  है  सारे  मुल्क  को  ।  अभी  यह  कम्पलीट  नहीं  हुआ  है  ।  इसके  लिए  बाकायदा  सर्वे  करके  अंदाजें

 से  ये  जोन  बनाये  गये  हैं  और  इस  प्रकार  यह  चालू  स्टेटें  जो  उनका  नुम/यन्दा  भी  इसमें
 योजना  आयोग  का  एक  नुमायन्दा  कृषि  विभाग  का  एक  नुमायन्दा  उसमें

 आई०  सी०  ए०  आर०  का  एक  नुमायन्दा  होगा  और  एग्रीकल्चरल  यूनिवर्सिटी  का  एक  नुमायन्दा  उसमें

 होगा  और  पूरी  तह  में  जाकर  आने  वाले  महीने  में  इसको  कम्पलीट  करेंगे  ।  इसके  बाद  भी  अगर

 किसी  को  कोई  तकलीफ  तो  कोशिश  करके  उसका  समाधान  किया  जायेगा  ।  सारे  मुल्क  में

 मंडल  के  हिसाब  आबोहवा  के  हिसाब  से  अच्छी  पैदावार  लेने  के  लिए  यह  सारी  कार्यवाही  की  गई
 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  एक  शानदार  फँंसला  लिया  है  ताकि  उत्पादन  किया  जा  सके  ओर  उत्पादन  को  बढ़ाया
 जा  सके  ।

 ]

 प्रो०  नार/यण  चन्द  मेरा  प्रश्न  सरल  किन्तु  अब  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि
 क्षेत्रों  के  बांटने  का  काम  पूरा  नहीं  किया  गया  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  बांटने  का काम  किस  तारीख
 को  आरम्भ  किया  गया  इस  अधूरे  बांटने  में  कितना  समय  लगा  और  बांटने  का  काम  पूरा  होने  में

 किया  समय  लग  जाएगा  और  उसके  सही  विशिष्ट  विवरण  क्या  हैं  क्योंकि  कुछ  क्षेत्र  छोड़  दिये
 गये  हैं  ?  ॥

 क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  का  निर्धारण  करने  वालों  को  और  इनका  विकास  करने
 वालों  को  वास्तव  में  क्या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दिये  गये  और  क्या  इन  कृषि--जलवायु  क्षेत्रों  की ओर

 19
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 विशेष  ध्यान  देने  के  लिए  इनमें  से  प्रत्येक  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय-केन्द्र  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 |

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  किसी  भी  प्रदेश  को  छोड़ने  का  सवाल  नहीं  है  ।  सारे  प्रदेश
 इसमें  कवर  होगे  और  जो  जोन  बनाने  की  बात  अभी  1987  में  बाकायदा  काम  स्टार्ट  किया  है  और
 जैसा  कि  मैंने  पहले  6  महीने  में  इसको  कम्पलीट  कर  देंगे  !

 बद्धि  चन्द्र  अध्यक्ष  ये  जो  जोन  में  डिस्ट्रीब्यूट  किया  गया  इसका  तो  मैं
 स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  जोन्स  में  डिस्ट्रीब्यूट  करने  के  लिए  पश्चिमी  सूखा  क्षेत्र  जो  नं०  14  पर  उसको
 भी  शामिल  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पश्चिमी  सूखा  क्षेत्र  में  कौन-कौन  से  जिले  लिये  गये  हैं  ।

 दूसरे  यह  मैं  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कमेटी  बनाई  गई  उसमें  जो  लोक  सभा
 उसको  क्यों  निगलंक्ट  किया  गया

 क्री  मजन  लाल  :  इसमें  लोक  सभा  की  बात  इन्होंने  कही  ।  इसमें  टकक््निकल  और  विशेषज्ञों
 को  इस  बात  को  देखना  किस  क्लाइमेट  किस  जोन  में  कौन  से  इलाके  शामिल  होने  सूखे
 इलाके  सूखी  जोन  वर्षा  वाले  इलाके  वर्षा  वाली  जोन  में  शामिल  किये  यह  सब  देखकर  और
 एक-एक  बात  की  तह  में  जाकर  फाइनल  किया  अभी  तक  फाइनल  नहीं  हुआ  जो  इलाका  बाकी
 रह  गया  होगा  तो  उसे  भी  शामिल  करने  की  कोशिश

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 पंजाब  में  मिलावटो  खरक्तवारनाशों  दवाइयों  को  कथित  बिक्री

 ]

 +367,  श्रो  सोताराम  जे०  गावलो  है
 /  :  क्या  क्षषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओ  घर्मपाल  सिह  मलिक  |
 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1988  के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  कि  पंजाब  के  विभिन्न  भागों  में  मिलावटी  खरपतवारनाशी  दवाइयों  की  बिक्री  हो
 रही

 यदि  तो  इससे  राज्य  रबी  की  फसल  पर  कितना  प्रभाव

 क्या  इस  संबंध  में  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  और  उसके  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  हां  ।

 पंजाब  में  मिलावटी  खरपतवार  नाशी  दवाइयों  की  व्यापक  पैमाने  पर  बिक्री  होने/उपयोग
 किये  जाने  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  पंजाब  सरकार
 ने  राज्य  में  सप्लाई  किये  गये  गेहूं  ईंगे  खरपतवारनाशी  दवाइयों '  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिए  गुणवत्ता  जांच  का  एक  गहन  अभियान  चलाया  विश्लेषित  162
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 ।  1910  लिखित  उत्तर

 नमूनों  में  से  23  नमूनों  में  गलत  ब्राण्ड  लगे  पाये  गये  ।  राज्य  प्राधिकारियों  ने  तीन  मामलों  में  लाइसेंस  रद
 कर  दिये  हैं  और  सभी  अपराधियों  क ेखिलाफ  कीटनाशी  अधिनियम  1968  के  अधीन  अनुवर्ती  कायंवाही
 की

 खाद्याननों  का  सुरक्षित  भंडार

 +369.  श्रो  सेयद  शाहबुहोन  =)
 >:  :  क्या  खाद्य  श्र  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 डा०  कृपा  सिधुमोई  |
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  में  खाद्याननों  का  सुरक्षित  भंडार  कम  से  कम  और
 अधिकतम  कितना

 1  ।  988  को  विभिन्न  खाद्याननों  के  भंडार  की  स्थिति  क्या

 प्रत्येक  राज्य  में  |  1988  को  खाद्यान्नों  के  भंडार  कहां-कहां  स्थित  और

 चालू  वषं  में  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  को  राज्यवार  खाद्यान्नों  का कितना-कितना  विशेष
 आवंटन  किया  गया  ?

 लाश  तथा  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सुख  :  और  1985  से
 1987  तक  के  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  सरकारी  एजेंसियों  के  पाक्ष  स्टाक  की  उच्चतम  और  निम्नतम

 मात्रा  286.7  लाख  मीटरी  टन  और  149.6  लाख  मीटरी  टन  वंमान  वर्ष  1988  के
 दौरान  1-1-198£  को  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  141.4  लाख  मीटरी  टन  का
 स्टाक  होने  का  अनुमान  था  ।

 सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  पहली  1988  को  स्थिति  के
 अनुसार  स्टाक  की  राज्यवार  स्थिति  दी  गई  है  ।

 भी  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  1987-88  के  दौरान  बाढ़ों/भारी
 वर्षा  ओर  ओलों  से  प्रभावित  राज्यों  को  गेहूं  और  चावल  के  किये  गये  विशेष  आवंटनों  की  स्थिति  दी
 गई  है  ।

 विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  1-1-198  8  को  स्थिति  के  अनुसार
 खाद्याननों  के  कुल  अनुमानित  स्टाक

 मीटरी  टन  में  )

 राज्य/संघ  शासित  चावल  .  गेहूं  मोटे  अनाज  जोड़
 प्रदेश  हिसाब  से  धान

 समेत  )

 2  3  4  5

 आन्ध्र  प्रदेश  242.1@  68.5  310.6
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 ]  2  3  4  5

 असम  106.7  9.5  116.2

 बिहार  123.8  220.0  343.8

 गुजरात
 75.4  557.4  6.5  639.3

 हरियाणा  401.2  966.1  न  1367.3

 हिमाचल  प्रदेश  7.8  10.8  --  18.6.

 जम्मू  तथा  कश्मीर  65.6  31.7  --  97.3

 कर्माटक  115.9  622  8.4  186.5

 केरल  237.4  47.9  285.3

 मध्य  प्रदेश  478.2  546.2  10.4  1034.8

 महाराष्ट्र  239.4  621.7  66.0  927.1

 मणिपुर  12.4.  1.7  --  14.1

 मेघांलय  53  0.6  न्८  5.9

 नागालैंड  2.9  1.1  —  4.0

 उड़ीसा  112.9  36.2  _  149.1

 पंजाब  2819.5  2121.3  0.1  4940.9

 राजस्थान  35.2  1179.8  —  1215.0

 सिक्किम  3.6  ज+  ३.6

 जिपुरा  16.4  1.6  18.0

 तमिलनाडु  379.5  88.5  --  468.0

 उत्तर  प्रदेश  588.2  847.7  0.2  1436.1

 पश्चिम  बंगाल  340.5  103.6  न  444.1

 अ०  तथा  नि०  द्वीप  समूह  1.9  2.1  न+  4.0

 अरुणाचल  प्रदेश  5.0  0.4  --  5.4

 चण्डीगढ़  6.0  नग०  न-+  6.0

 दादर  तथा  नगर  हवेली  0.3  0.1  नन+  0.4

 दमन  और  दीव  2.0  1.4  —  3.4

 लक्षद्वीप  --  --  --  --

 मिजोरम  1.5  नग०  —  1.5
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 1  चैत्र  1910  लिखित  उत्तर
 न्िननन-+न-न+न+ननननननननननान-ममनमनन-+

 2  3  4  5

 पांडिचेरी  1.0  0.1  न  1.1

 दिल्ली  55.6  40.2  न  95.8

 जोड़  6483.2  7568.4  91.6  14143.2

 50  मीटरी  टन  से  कम

 आंध्र  प्रदेश  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  खरीदी  गई  चावल  की  1.71  लाख  मीटरी  टन
 मात्रा  शामिल  नहीं

 विबर

 1987-88  के  दौरान  बाढ़/भारी  वर्षा  और  ओजतों  से  प्रभावित  राज्यों  को  गेहूं
 और  चावल  के  किये  गबे  विशेष  आवंटन

 टन

 cc  नमन  वामक  जम+वम  सजा  अमन  ॑नन-न  निनननन  सनम  अननगम  समन  कनमक»  ee सनम  मनानन-न  जनम  '“  (५०७०  ०  —aaee  तन

 राज्य  का  नाम  किये  गये  विशेष  आवंटन

 गेहूं  चावल  जोड़

 पंजाब  2,00,0  00  जिन  2,00,000

 हिमाचल  प्रदेश  27,000  न+  27,000

 जम्मू  तथा  कश्मीर  25,000  15,000  40,000

 जोड़  2,52,000  15,000  2,67,000

 a  अनन  लव  लत  न»  नत-नी  नी  es  पनीनीणीन  नि  जेनिननन  नम  जिनननक  मनन  कनाननन  नाना  जनम  ee

 दिल्ली  में  अनधिकृत  कालोनियां  नियमित  करना

 .  हिन्दो  ]

 *370,  श्री  मरत  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1977  में  तैयार  की  गई  612  अनधिकृत  कालोनियों  की  सूत्री  में  से  49
 कालोनियों  को  अभी  तक  नियमित  नहीं  किया  गया
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 (  यदि  तो  इन  कालोनियों  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया

 क्या  वर्ष  1981  तक  बनी  अनधिक्ृत  कालोनियों  में  बिजली  और  पानी  की  सुविधा
 उपलब्ध  कराई  जा  रही

 क्या  इन  कालोनियों  में  मुख्य  सड़कें  भी  पक्की  कर  दी  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 हहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  और  अनधिकृंत
 कालोनियों  के  वास्तविक  सर्वेक्षण  के  दिल्ली  नगर  निगम  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1977
 में  607  कालोनियों  की  एक  सूची  तैयार  की  थी  ।  इनमें  से  56  कालोनियां  तकनीकी  समिति  के  निर्णय
 के  अनुसार  नियमितिकरण  के  योग्य  नहीं  हैं  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  1  1981  तक  बनी  इन  अनधिकृत  कालोनियों
 की  पात्रता  के  लिए  दिल्ली  नगर  निगम  के  नगर  नियोजक  के  प्रमाणन  की  शतं  पर  बिजली  मुहैया  करने
 के  अनुरोधों  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं

 दिल्ली  में  सहकारो  समितियां

 +#  371.  श्री  रामस्वरूप  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  ऐसी  कितने  सहकारी  समितियां  पंजीकृत  हैं  जो  एक  से  अधिक  राज्यों  में
 काये  कर  रही

 उनमें  से कितनी  समितियों  ने  पिछले  पांच  वर्षों  से  अपने  खातों  को  लेखा  परीक्षा  नहीं
 कराई

 कितनी  समितियों  ने  पंजीकरण  के  नवीकरण  के  सम्बन्ध  में  कानूनी  अपेक्षाओं  के  अनुसार
 पंजीकरण  का  नवीकरण  नहीं  कराया  और

 उनमें  से  कितनी  समितियों  का  पंजीकरण  रद्द  कर  दिया  गया  है  ?

 कृषि  भंजालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  )
 छब्बीस  बहु-राज्य  सहकारी  समितियों  के  पंजीकृत  कार्यालय  दिल्ली  में

 चार  बहु-राज्य  सहकारी  समितियों  की  लेखा  परीक्षा  बकाया  है  ।

 दिल्ली  में  लागू  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  बहु-राज्य  सहकारी
 समितियों  की  बहु-राज्य  सहकारी  समिति  1984  के  पंजीकृत  माना  जाता
 पंजीकरण  के  नवीकरण  के  लिए  कानून  के  अंतर्गत  न  तो  पंजीकरण  का  नवीकरण  कराए  जाने  की
 आवश्यकता  है  और  नही  बहु-राज्य  सहकारी  समिति  अधिनियम  1984  में  ऐसा  कोई  प्रावधान

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । )
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 नारियल  के  तेल  का  भायात

 ]

 *375.  श्रो  बो०  एस०  कृष्ण  ध्ग्यर  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ंपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1987  के  दौरान  नारियल  के  तेल  का  आयात  किया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  तथा  किन  देशों  स ेइसका  आयात  किया  गया

 नारियल
 के  तेल  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  नारियल  के  तेल  के  आयात  के  कारण  इसके

 मूल्य  में  अचानक  गिरावट  आने  से  देश  में  नारियल  उत्पादकों  पर  अत्यधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 लाद  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 शहरी  भूमि  प्रषिकततम  सीसा  झधिनियम  के  प्न्तगंत  बने  नियमों  में  संशोधन

 #376.  प्रो०  मधु  वण्डवते  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  शहरी  भूमि  सीमा  और
 1976  की  धारा  21  के  अन्तर्गत  बने  नियमों  में  आवश्यक  संशोधन  करने

 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  यदि  तो  इसमें  विलंब  होने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  नगर  भूमि  सीमा  तथा  1976  की  धारा  21

 की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  उस  अवधि  में  जिसके  भीतर  घोषणा  की  वृद्धि  करने  की  दृष्टि
 से  नगर  भूमि  सीमा  तथा  1976  के  नियम  ]।  में  संशोधन

 का  प्रस्ताव  किया  इस  मामले  की  जांच  करने  यह  पता  चला कि  प्रस्तावित  संशोधन  करने

 की  अनुमति  न  दी  जिससे  पूर्व  प्रभावी  रूप  से
 कतिपय  निहित  अधिकार  प्रभावित  महाराष्ट्र

 सरकार  को  तदनूसार  सूचित  कर  दिया  गया  है  |

 उचित  दर  को  दुकानों  को  सुविधा  केवल  निर्धन  लोगों  तक  सोमित  करना

 +377.  भीमती  डो०  के०  तारादेवी  सिद्धार्थ  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उचित  दर  की  दुकानों  से  खरीददारी  की  सुविधा  केवल  निर्धन  तथा  मध्यम  वर्ग  के
 लोगों  तक  सीमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 _
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  देश  की

 समूची  आबादी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाणी  के  तहत  आती  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  लक्षित

 समूह  अभिमुख  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  समय-समय  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  विचार
 किया  गया  यह  एक  नीति  सम्बन्धी  मामला  जिसके  साथ  व्यापक  प्रशासकीय  और  अन्य
 अनेक  बातें  जुड़ी  हुई  समाज  के  गरीब  तथा  दुबंल  वर्गों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अतिरिक्त  उचित  दर  की  दुकानें  मोबाइल  वेनों  को  कार्य  पर
 जहां  आवश्यक  हो  वहां  नये  राशन  कार्ड  जारी  करें  |  इस  दिशा  एकीकृत  आदिवासी  विकास

 कार्यक्रम  क्षेत्रों  में  तथा  आदिवासी  बहुल  राज्यों संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  विशेष  राजसहायता
 प्राप्त  दरों  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  की  एक  योजना  1985  में  आरम्भ  की  गई  इस
 योजना  का  लाभ  अधिकांशतः  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  प्राप्त  होता  है  ;

 पश्चिम  बंगाल  को  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  धनराशि

 #379.  की  श्रजित  कुमार  साहा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिम  बंगाल
 को  वर्ष  19  -  7-88  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और
 और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अस्तर्गंत  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  और
 अब  तक  कितनी  धनराशि  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनावेन  :  एक  छितरवर
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1987-88  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  हेतु  कार्यक्रमवार  केन्द्रीय  आबंटन  और
 केन्द्रीय  रिलीजें  निम्नलिखित  हैं

 रुपये  मे ं)
 केन्द्रीय  प्रांटन  केन्द्रीय  रिलोज

 (20-2-88

 समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  2362.548  2271.332
 आर०  डी०

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 आर०  ई०

 नकद  निधियां  27  4.00  2587.18*

 खाद्यान्नों  का  मूल्य  864.04  864.04
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 जे  ae

 ग्रामोण  भूसिहोन  रोजग.र  गारंटी  कार्यक्रम

 एल०  ई०  जी०

 नकद  निधियां  309.00  3070.00**

 खाद्यान्नों  का  मूल्य  1329.28  1154.16

 *राज्य  सरकार  द्वारा  1986-87  के  दौरान  दी  गई  150.68  लाख  रुपग्रे  की  अग्निम  सबसिडी
 और  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  को  पहले  किये  गये  46.14  लाख  रुपये  के  अधिक

 भुगतान  के  समायोजन  दावों  के  प्रस्तुत  न  किये  जाने  क ेकारण  कटौती  की  गई  शेष

 ++नकदी  आबंटनों  की  शेष  धनराशि  रिलीज  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  राज्य  के  पास  पिछले  वर्ष
 की  रिलीजों  में  से  1-4-1987  को  अगले  वर्ष  में  ल ेजाई  गई  बकाया  अनुमेय  राशि  से
 अधिक  थी  ।

 कैरल  में  काजू  का  उत्पादन

 +380.  श्रो  मुल्लापल्लोी  राभचन्द्रन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  में  काजू  का  कितना  वाधिक
 उत्पादन  हुआा  और  यह  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत

 केरल  में  हरे  काजू  की  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  बेकार  चली  जाती

 क्या  हरे  काजू  के  लाभकारी  उपयोग  से  सम्बन्धित  कोई  श्रस्ताव  है  ताकि  काजू
 दकों  की  आय  में  वृद्धि  हो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क््यः  है  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  भारत  में  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  काजू  उत्पादन  से
 सम्बन्धित  कोई  सरकारी  अनुमान  नहीं  क्योंकि  यह  पूर्वानुमान  को  जानने  वाली  फसल  नहीं

 1985-86  में  केरल  में  मोटे  तौर  पर  काजू  का  उत्पादन  लगभग  1,28,900  मीटरी  टन  होने
 का  अनुमान  लगाया  गया  है  जो  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  लगभग  55  प्रतिशत  बनता  19  86-87
 और  1987-88  वर्षों  के  लिए  काजू  के  उत्पादन  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राज्य  में  उपयोग  नहीं  किये  गये  हरे  काजू  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं
 नहीं  है  ।

 और  भारत  सरकार  ने  विभिन्न  उत्पादों  को  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  उत्पादकों
 को  शिक्षित  हरे  काजू  का  उपयोग  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  1987-88  में  एक  योजना  मंजूर
 की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  2400  उत्पादकों  को
 प्रशिक्षित  किया  जाएगा  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  के्रीोय  लोक  निर्माण  विमाग  को  कार्य  व्यवस्था

 *381.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  झहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
 *

 पूर्वी  क्षेत्र  अर्थात  पश्चिम  बंगाल  और  असम  में  निर्माण  कायं  के  लिए  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  का  संस्थागत  ढांचा  क्या
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 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  भारी  टी०  एण्ड  पी०  तथा  मशीनों  इत्यादि  की  सप्लाईःसहित
 सभी  निर्भाण-कार्य  विभाग  द्वारा  अग्रवा  ठकेदारों  के  माध्यम  से  कराये  जाते

 यदि  ये  निर्माण  कार्य  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  ही  किये  जाते  हैं  तो  इन्हें  विभाग  द्वारा  न
 किये  जाने  के  क्या  कारण  *

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  निर्माण  कार्य  करने  के लिए  कलकत्ता  में  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  कोई  डिवीजन  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पूर्वी  क्षेत्र  में  प्रमुख  निर्माण  कार्थों  जैसे  विक्टोरिया
 मेमोरियल  कस्टम्ज  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्यों  को  हाथ  में  लेने  से  इन्कार  करता  रहा  है  और  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबबोर  :  पूर्वी  क्षेत्र  मे  निर्माण  कार्यों

 को  देखभाल  मुख्य  इंजीनियर  की  प्राधानता  एक  पूर्ण  विकसित  अंचल  द्वारा  की  जाती
 जिसमें  पश्चिम  बंगाल  और  असम  राज्य  शामिल  पश्चिम  बंगाल  में  चार  सिविल  और  दो

 विद्युत  परिमण्डल  हैं  ।  असम  में  एक  सिविल  और  एक  विद्युत  परिमण्डल  है  ।

 और  व्यवहायंता  और  मितव्ययता  पर  निभंर  क़रते  हुए  यह  काय॑  ठेकेदारों  द्वारा
 या  विभागीय  तौर  पर  निष्पादित  किये  जाते  अधिकांश  निर्माण  कारय॑  ठेकेदारों  द्वारा  निष्पादित
 किये  जाते  हैं  क्योंकि  यह  अधिक  मितव्ययी  पाया  जाता  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रतियोगिता  दरें
 प्राप्त  को  जाती  हैं  ।

 पूर्वो  क्षेत्र  में  निर्माण  कार्यों  की  देखभाल  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  21
 सिविल  भौर  9  विद्युत  मण्डल  इनमें  से  7  सिविल  और  5  विद्युत  मण्डल  कलकत्ता  में  स्थित
 अन्य  मण्डल

 बेलूरघाट  और  क्ृष्णनगर  में  स्थित  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग ने  पूर्वी  क्षेत्र  में  किसी  प्रमुख  निर्माण  कार्य  को  आरम्भ
 करने  से  इन्कार  नहीं  किया  सीमा  शुल्क  विभाग  के  किसी  कार्य  या  विक्टोरिया  मैमोरियल

 कलकत्ता  में  किसी  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  इन्कार  नहीं  किया  है  ।

 कृषि  सम्बन्धो  भारत-झमरीका  उप-श्रायोग

 *382.  श्री  बोरेन्ा  सिह  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-अमरीका  कृषि  सम्बन्धी  उप-आयोग  के  तत्वावधान  में  गठित  अर्थशास्त्रियों
 के  दल  ने  वर्ष  1987  में  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  पेश  की  और

 यदि  तो  इसमें  क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  गई  और  उन  पर  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही
 को  गई  है  ?

 कृषि  संत्रो  मजन  :  जी  अथंशास्त्रियों  के और  बारानी  खेती  के  दलों  ने
 अपनी  संयुक्त  रिपोर्ट  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  भेजी  थी  ?

 दो  अमरीकी  दल  भारत  आये  थे  :--

 1.  बारानी  खेती  के  विशेषज्ञों  का  और
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 2.  अर्थंशास्त्रियों  का  पहले  ने  1987  में  और  दूसरे  ने  1987  में  भारत  के

 संस्थानों  का  दौरा  किया  और  सदस्य  भारतीय  वैज्ञानिकों  से  मिले  ।  दोनों  दलों  ने  मिलकर

 बारानी  खेती  के  आथिक  और  सामाजिक  मुद्दों  पर  अनुसंधान  में  सहयोग  करने  ने  सुझाव  दिये  इन

 सुझावों  में  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 को  दी  जा  रही  सरकारी  रियायतों  का  असर

 --  छोटे  वाट  रशेड  के  प्रबन्ध  की  तकनीक  अपनाने  से  लाभ  और  हानि  के
 का  पानी  इस्तेमाल

 रकारी  जमीनों  पर  जरूरत  से  ज्यादा

 जमीनों  पर  पेड़  लगाने  के  कृषि-वानिकी  और

 में  तिलहनी  फसलों  की  खेती  में  विस्तार  करने  और  पैदावार  बढ़ाने  और/या  बाहर  से
 मंगाने  की  सम्भावनाएं  ।

 —  पल

 इन  सुझावों  पर  दोनों  देशों  के  वैज्ञानिकों  के  बीच  बातचीत  हुई  और  आपसी  मशबविरे  से
 जनाएं  बनाने  पर  कारंवाई  की  जा  रही

 पारादीप  में  मत्स्य  पत्तन

 *383.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  पारादीप  में  एक  आधुनिक  मत्स्य  पत्तन  का  निर्माण  करने
 का  प्रस्ताव

 कया  इसके  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 प्रारम्भिक  चरण  में  कितनी  धनराशि  व्यय  करने  का  विचार  और

 प्रस्तावित  मत्स्य  पत्तन  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रो  मजब  :  हां  ।

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राउरकेला  में  धातुमल  पर  श्राधारित  सीमेंट  संयंत्र  को  स्थापना

 +384.  भ्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  धातुमल  पर  भाधारित  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना

 हेतु  उसका  शिलान्यास  1987  में  किया  गया

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  को  आशय  पत्र  भी  जारी  किथा  गया

 यदि  तो  इसके  निर्माण  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और
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 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  राउरकेला  में  शीघ्र  ही  इस  संयंत्र  को  स्थापित

 करेगा  ?

 इस्पात  भध्रौर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धातु  मल  पर  आधारित  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  का  पूर्वी  क्षेत्र  में
 सप्लाई  के  सम्भावित  राउरकेला  में  धातु  मल  की  अतिरिक्त  उपलब्धता  और  इस
 प्रकार  की  परियोजना  के  लिए  योजना  में  धन  की  व्यवस्था  पर  निरभंर  करेगा  ।

 पंचकुइयां  नई  दिल्लो  में  क्वार्टरों  में  प्रतण  रसोई  घर  को  व्यवस्था

 *385.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पंचकुइयां  नई  दिल्ली  में  टाइप-एक  के  क्वार्टरों  के  आवंद्ितियों
 से  उनके  क्वार्टरों  में  अलग  रसोईघर  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ऐसे  क्वार्टररों  और  प्रभावित  परिवारों  की  संख्या  कितनी

 क्या  अन्य  क्षेत्रों  में  इस  श्रेणी  के  क्वार्टरों  में  यह  सुबिधा  उपलब्ध  और

 यदि  तो  पंचकुइयां  रोड  स्थित  क्वार्टरों  में  भी  यह  सुविधा  कब  उपलब्ध  कराई

 जाएगी  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :

 ऐसे  क्वार्टरों  और  प्रभावित  हुए  परिवारों  की  संख्या  720

 और  सन  1985  से  के  क्वार्टरों  मे ंअलग  से  रसोई  की  व्यवस्था  की  जा  रही
 है  ।  जबकि  पंचकुइयां  रोड  के  में  रसोई  के  रूप  में  दूसरे  कमरे  में  नल  तथा  मोरी
 को  सुविधाएं  फिर  भी  इन  क्वार्टरों  में  अलग  से  रसोई  की  भी  व्यवस्था  करने  का  निर्णय  लिया
 गया

 ॥

 न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोषन

 3885.  झो  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यूनतम  मजदूरी  में  अन्तिम  बार  कब  संशोधन  किया  गया  था  ;

 कया  निकट  भविष्य  से  इसमें  संशोधन  किये  जाने  की  संभावना

 क्या  संगठित  क्षेत्र  क्रे  कमंचारियों  के  महंगाई  भत्ते  की  स्वीकृति  के  साथ  असंगठित  क्षेत्र
 के  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 असंमठित  क्षेत्र  में  मजदूरों  की  परिस्थितियों  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  _  कदम  उठाने
 का  विभार  है  ?
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 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  खानों  और  निर्माण

 रोजगारों  में  जहां  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  का
 1986

 में  पिछलीबार  संशोधन  किया  गया  ।  श्रम  मंत्री  का  सम्मेलन  1980  में  आयोजित  हुआ  जिसमें

 यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  दो  वर्षो  में  एक  बार  या  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  50  पाइल्टों  की

 वृद्धि  होने  जो  भी  पहले  मजदूरी  दरों  का  संशोधन  होना  1987  में  हुए  श्रम

 मंत्री  के  सम्मेलन  में  इसकी  पुनराबृति  की  गई  ।  इन  रोजगारों  में  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरों  को  संशोधित

 करने  के  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पंश्चिस  बंगाल  में  लामाबियों  का  चयन

 3886.  श्रीमती  लाल  हुंसदा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पश्चिम  बंगाल  में  ग्राम  विकास  कायंक्रमों  के  लिए  व्यक्तियों  के  चयन  के  सम्बन्ध  में

 भारतीय  रिजवं  बैंक  और  योजना  आयोग  की  टिप्पणियां/राय  क्या  और

 उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनाइंन  :

 रिजवं  बैंक  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  एक  फील्ड  अध्ययन  किया  था

 और  उस  पर  रिपोर्ट  अगस्त  1984  में  प्रस्तुत  की  थी  ।  रिपोर्ट  में  पश्चिम  बंगाल  में  लोगों  के  चयन  के

 संबंध  में  कोई  टिप्पणी  नहीं  की  गई  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  छठी  योजना

 अवधि  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  किया  था  और  1985  में  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  अध्ययन  में  33  जिलों  को  कवर  किया  मया  था  जिनमें  से  एक  पश्चिम  बंगाल  में

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  बताया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  लाभथियों  का  चयन  ग्राम  सेबकों

 की  सहायता  से  ग्राम  पंचायतों  द्वारा  किया  गया  था  लाभाथियों  के  चयन  के  समय  ग्राम  सभा
 की  बैठक  नहीं  बुलाई  गई  थी  और  लाभाथथियों  के  चयन  में  बैंकों  को  भी  शामिल  नहीं  किया  गया  था  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करने  वाले  विभिन्न  निकायों  की  टिप्पणियों

 को  नोट  किया  जाता  है  और  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सुधार  लाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  उचित

 कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  जाता  केन्द्र  में  भी  विभिन्न  मूल्यांकन  अध्ययनों  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों

 और  दिए  गये  सुझावों  के  आधार  पर  कार्यक्रम  के  कार्यान््वयन  के  लिए  मार्ग  निर्देशिकाओं  में  उपयुक्त
 संशोधन  किया  जाता  उदाहरण  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के

 अध्ययनों  सहित  छठी  योजना  के  दौरान  किए  गए  मूल्यांकन  अध्ययनों  की  टिप्पणियों  के  आधार  पर

 सातवीं  योजना  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा  को  ऊपर  उठाया  गया  प्रति  परिवार  अधिक  निवेश  की

 परिकल्पना  की  गई  छठी  योजना  के  दौरान  सहायता  किए  गए  जरूरतमन्द  परिवारों  को  पूरक  सहाक्ता
 दी  जा  रही  साथ  समानता  की  पद्धति  के  बजाय  चयनात्मकता  की  नीति  को

 लाभाथियों  की  समितियां  सम्पर्कों  को  गतिविधियों  का  विक्धीकरण

 योजनाओं  के  अनुमोदन  के  लिए  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  ऋण  वितरण  तथा  बीमे  की  प्रक्रिया

 को  सरल  बनाने  हेतु  परिवर्तन  किए  गये

 :  भारतोय  इस्पात  संयंत्रों  इस्पात  को  मर्द  सप्लाई  करने  हेलु
 उत्पादक-संघ  बनाना

 :
 3887.  श्रो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  इस्पात  झोर  खाम  मन्नी  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के
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 क्या  यह  सच  है  कि  पांच  जापानी  इस्पात  मिलों  और  उनके  भारतीय  एजेंटों  ने
 भारतीय  इस्पात  संयंत्रों  को  इस्पात  की  मर्दे  सप्लाई  करने  के  लिए  एक  उत्पादक  संघ  बना  लिया

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  प्रौर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 और  के  इस्पात  संयंत्रों  को  गोले  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गये  विश्वव्यापी
 टेंडरों  के  उत्तर  में  जापानी  व्यापारिक  घरानों  द्वारा  कोट  किये  गये  मूल्य  एक  समान  रहे
 घिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  इस  विषय  पर  पांचों  जापानी  और
 भारत  में  उनके  स्थानीय  एजेंटों  को  जांच  का  एक  नोटिस  जारी  किया  है  ।

 उड़ोसा  में  कारखाना  निरीक्षणालयों  को  सुदृढ़  बनाना

 3888.  भरी  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  शअम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  रसायन  और  अन्य  खतरनाक  उद्योगों  में  खतरों  से  निपटने  के
 लिए  कारखाना  निरीक्षणालयों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  अनुरोध  तथा  मन्जूर  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  मन्जूर  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 असम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  कारखाना
 1948  8  को  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  उनके  कारखाना  निरीक्षणालयों  के  माध्यम

 से  लागू  किया  जाता  इस  प्रयोजनार्थ  अधिनियम  उन्हें  शक्तियां  प्रदान  करता  है  कि  वे  कारखानों
 के  पंजीकरण  तथा  उन्हें  लाइसेंस  देने  क ेलिए  शुल्क  लगाएं  ।  इसके  भारत  सरकार  विभिन्न
 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  जिनमें  उड़ीसा  शामिल  के  निरीक्षकों  के  प्रशिक्षण  तथा  उनकी
 औद्योगिक  प्रयोगशालाओं  के  लिए  सहायता  दे  रही  इसके  उड़ीसा  सरकार  ने  अपने  कारखाना
 निरीक्षणालय  के  गठन  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सहायता  मांगी  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को
 सहायता  देना  व्यवहायें  नहीं

 केन्द्रीप  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  जोनो  मिलों  को  स्थापना

 3889.  श्री  पो०  पेंचालेया  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कुछ  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाख  तथा  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :
 सातवीं  योजनावधि  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  नई  चीनी  मिलें  स्थापित
 करने  के  लिए  इस  समय  आशय  पत्र/लाइसेंस  पहले  सहकारी  क्षेत्र  को  उनके  बाद  सरकारी  क्षेत्र  और
 अन्त  में  जो  निजी  क्षेत्र  को  दिये  जा  रहे

 32



 1  1910  लिखित  उत्तर

 प्रश्न  ही  नहीं

 ईस्टन/बेस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  में  दु्घटनाएं
 3890.  श्री  पूर्ण  चःद्र  मलिक  :  क्या  श्रम  मन््त्री  यह  बताने,की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  31  1988  तक  वेस्ट  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की
 बालनी  और  सीवरा  कोयला  खानों  में  और  इस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की  रंगा  और  गोरंडी  कोयला
 खानों  में  कितनी  दुर्घटनाएं

 यदि  तो  दुघंटनाओं  का  स्वरूप  और  कारण  क्या
 इन  दुघंटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए/कितने  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए/कितने

 व्यक्ति  घायल  और
 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  और  आई०  एस०  ओ०  के  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  से  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स

 लि०  की  और  कोयला  खानों  तथा  वेस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०  की  खान  के
 नाम  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  रिकार्ड  में  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  ईस्ट
 फील्ड्स  लि०  गौरंडीह  कोयला  खान  और  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  सिलवारा  खानों  का  उल्लेख
 किया  1987  से  1988  तक  की  अवधि  के  दौरान  हुई  दुर्घटनाओं  तथा  मारे
 गए/घायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--
 ेनुनाननन  जननननान  नममककक“नननाओ  मनाया  अनभगगन  बनाना  नैनन-न-नन  मननननन  ननननन  «ना  बिना  जननी  समन  जानना  हनमकानानान  लननम-ममा  «मनन  मम  अन»ममममभक  अन-मम+भ  नमन  काका  अन»नन»ा

 खान/कम्पनी  दुर्घटनाओं  की  संख्या  मारे  यए  व्यक्तियों  गम्भीर  रूप  से  घायल
 गम्भीर  की  संख्या  हुए  व्यक्तियों  की

 संख्या

 वाल्नी  सी०  एब०  )  1  न+
 न

 सिलवारा  ०एल०  )  2  6  2  6
 गौरंडीह  सी०  एल०  )  2  5  2  5

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  ने  केवल  घातक  दुघंटनाओं  की  जांच  की  जैसा  कि  कानून  के
 अधीन  अपेक्षित  था  ।  प्रबंध  तंत्र  ने  सभी  दुर्घटनाओं  की  जांच  की  है  ।

 दुर्घटनाओं  के  कुछ  मुख्य  कारण  परिवहन  सोलिड  साईड  का  गिरना
 व्यक्ति  का  ऊंचाई  से  गिरना  जिन  मामलों  में  व्यक्तियों  को  दुर्बंटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  पाया

 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  या  प्रबंधतंत्र  से सेवा  से  बखस्ति  या  निलम्बित  करके  या  चेतावनी
 देकर  उनके  विरुद्ध  समुचित  कारंवाई  की  थी  ।

 राज्यों  को  ग्रायातित  खाद्य  तेलों  का  श्राबंटन
 3891.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 वर्ष  1987  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  विभिन्न  प्रकार  के  तेलों  का  प्रति  मास

 किंतना  आबंटन  किया  गया  और  उन्होंने  कितनी  मात्रा  मांगी  और
 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  मात्रा  वास्तव  में  ली  गई  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डी०  एल०  :  और
 तेल  वर्ष  1986-87  के  लिए  आंयातित  खाद्य  तेलों  की  मांग  तथा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को जनवरी
 से  1987  के  दौरान  किया  गया  माहवार  आबंटन  और  उनके  द्वारा  उठाई  गई  इकट्टी  मात्रा

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्त  है  ।
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 34

 विवरण

 तेल  वर्ष  |  986  से  1987  के  लिए  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  आयातित  खाद्य

 तेल  वर्ष  1987

 राज्य|संघ  1986-87  जनवरी  फरवरी  मा  अप्रैल»  मईशर
 सं०  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  मांग

 |  2  3  4  5  6  7  8.9).

 1.  आंध्र  2,01,000  6000  6000  6000  6900:  6000
 2.  असम  7,200  200  100  200  200...  200
 3.  बिहार  17,280  600  700  700  700.  700
 4.  गुजरात  2,08,000  6000  8500  8500  8500  8770
 5.  हरियाणा  30,000  800  800  800  800...  8009,
 6.  हिमाचल  प्रदेश  12,009  700  700  700  700  ,  .  809
 7.  जम्जू  व  काश्मीर  6,000  300  300  300  300  ::;  409
 8.  कर्नाटक  1,12,500  3500  3500  3500...  3500.  -3500-
 9.  केरल  57,000  1500  2000  2000  2000:..2500

 10.  मध्य  प्रदेश  62,000  2020  2020  2020  2000  2000
 11.  महाराष्ट्र  2,30,000  11000  11000  11000  11000  11000
 12.  मणिपुर  5,960  500  500  800  800....  800
 13.  मेघालय  8,40  |  300  300  300  3090,  +  300

 14.  नागालैंड  12,000  500  500  500  500  .।,  500
 15.  उड़ीसा  72,000  1550  1050  1050  1050  .  1250
 16.  पंजाब  21,600  1250  1250  1050  1050  1050
 17.  राजस्थान  14,500  450  450  600  600....  660
 18.  सिक्किम  1,९00  100  100  100  120  120
 19.  तमिलनाडु  1,32,000  5000  5000  5000  5000...  5000
 20.  त्रिपुरा  1,736  300  300  300...  300:५  300
 21.  उत्तर  प्रदेश  19,200  1600  1600  1600 :;  1600  5  1609
 22.  पश्चिम  बंगाल  1,86,000  8700  8700  8700  8700  8700
 23.  अंड०  व  नि०  द्वीप  1,200  90  90  90  90  90

 समूह :  24.  अरुणाचल  प्रदेश  450  50  50  50  50  50
 25.  चण्डीगढ़  1,200  82  80  80  +0  80
 26.  दादर व  नगर  हवेली  1,080  50  50  50  50  50
 27.  दिल्ली  35,000  1700  1700  1700  1700  1700
 28.  गोबा  द०  व  दीव  5,640  400  400  400...  400  :  400
 29,  लक्षद्वीप  200  40  40  40  40  40
 30.  मिजोरम  3,000  200  200  200  200.  200
 31.  पाण्डिचेरी  7,200  $00  500  300  500  500
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 तेलों  की  मांग  तथा  उन्हें  माहवार  आबंटित  की  गई  मात्रा  और  उनके  द्वारा  उठाई  गई  इकट्ठी  मात्रा

 मी०  टनों

 जून  जुलाई  अगस्त  सितम्बर  अक्तृुवर  नवम्बर  दिसंबर  1987  में  उठाई
 गई  इकट्टी  मात्रा

 9  10  11  12  13  14  15  16

 6800  7000  15000  18000  21000  21000  21000  .1,22,606
 300  300.  500  600  800  800  800  2,396

 +  -600  600  1400  2000  3000  3600  3100  10,414
 9570:  10000  21000  22000  24000  24000  24000  1,48,688
 1000  900  1500  1900  2500  2500.  2500  8,657

 700  800  2000  2100  2600  2600.  2600  10,611
 400  600  1100  1300  2100  2100  2100  6,185

 3900  4000  7000  9000  11000  11000  11000  69,270
 2500  3000  8500  8500  .11000  11000  11000  53,835
 2300  2500  4500  8000  10000  10000  10000  34,575

 11800  13200  20500  24500  27000  27000  27000  1,92,649
 800  800.  800  1000:  1200  1200  1200  8,819
 400  400  500  700  900  900  900  4,390
 500  500  ६00  1000  1000  1000  1000  8,224

 1400  '  1600  3500  3800  4800  4800  4800  22,252
 1250  1150  2000  2000  2400  2400  2400  12,886

 900  700  1500  5000  5000  3000  3000  22,709
 170  150  250  350  450  450  450  1,264

 5000  6000  8700  11000  13000  16000  16000  93,343
 300  300  500  500  600  600  600  1,291

 1000  1600  2500  8000  10000  10000  10000  17,089
 9700  10500  17000  19500  22000  22000  22000  1,41,969  69

 90  90  100  100  140  140  140  1,120

 50  60  80  100  140  140  140  158 -  100  100  200  200  250  250  250  699
 50  50  100  100  100  100  100  643

 1850  2730  4650  5100  6000  6000  6000  30,115
 "500  500  970  1100  1450  1450  1450  7,578

 “120  _  न  50  70  70  70  286 250  200  -  400  400  500  500  500  1,980
 600  600  700  800  800  -  800  800  .  4,444
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 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  निर्णय  के  लिए  लम्बित  पड़ी  केरल
 को  पर्यटन  परियोजनाएं

 3892.  श्री  जो०  एम०  बन/तवाला  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  ध

 केरल  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  कितनी  पयंटन  विकास  परियोजनाएं  निर्णय  के  लिए
 अभी  लम्बित  पड़ी

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 शीघ्र  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  प्रत्येक  लम्बित  परि«

 योजना  के  बारे  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जायेगा  ?

 पयेटन  मंद्ालय  में  राज्य  मंत्री  :  वर्ष  1987-88  के  लिए

 केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  को  केरल  सरकार  से  राज्य  में  पयंटन  आधार-संरचना  का  सृजन  करने  लिए

 वित्तीय  सहायता  हेतु  बारह  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इनमें  से  चार  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  में  लम्बित  हैं  ।

 इन  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रुपये  में  )

 परियोजनाभ्रों  का  नाम  स्वीक्षत  राशि

 1.  मामलपुझा  में  जले  कीड़ाएं  7.82

 2...  पथिरामनाल  में  स्पीड  बोट  36.72

 3.  वेली  में  फ्लोटिग  रेस्टोरेंट  13.44

 4.  कोचोन  में  यात्रो  निवास  35.00

 5.  वाइनाद  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  के  लिए  मिनी  बसें  5.53

 6.  परम्बिकुलम  और  नेय्यार  बांध  वन्य  जीव  अभ्यारण्यों  9.28

 के  लिए  मिनी  बसें

 7.  त्रिवेन्द्रम  संग्रहालय  और  कनाकाकन््नू  महल  पर  14.82

 प्रकाशपुंज  व्यवस्था

 8.  कोवलम  और  कोचीन  के  लिए  लग्जरी  क़ूजर्स  190.00

 9.  वकंला  में  समुद्रतट  विहार-स्थल  है|  नई  स्कीमों  पर  मौजूदा
 10.  5  स्थानों  पर  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  |  पाबन्दी  के  कारण  वित्तीय
 11.  कननानौर  में  यात्री  निवास  |  सहायता  मंजूर  नहीं  की
 12.  त्िचूर  में  यात्री  निवास  )

 नई  स्कीमों  पर  मौजूदा  पाबन्दी  के  परयंटन  मंत्रालय  द्वारा  लम्बित  परियोजनों  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  कर  पाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  इस  पाबन्दी  में  जब  कभी  भी  ढील  दी

 जाएगी  तब  इन  परियोजनाओं  पर  वित्तीय  सहायता  हेतु  विचार  किया
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 वनस्पति  निर्  माताप्रों  को  श्रायातित  खाद्य  तेल  को  सप्लाई

 े  3893.  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  वनस्पति  निर्माताओं  को  आयातित  खाद्य  तेल  की  सप्लाई  के  लिए  सरकार  द्वारा
 शर्तों  को  लेकर  कोई  विवाद

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  तथा  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से  इस
 समय  स्वैच्छिक  मूल्य  अनुशासन  का  पालन  करने  वाले  वनस्पति  विनिर्माताओं  को  उनकी  मांग  की  50

 प्रतिशत  मात्रा  आयातित  खाद्य  तेल  के  रूप  में  15000/-  रुपये  प्रति  मी०  टन  की  दरसे  तथा  30
 प्रतिशत  मात्रा  19000/-  रुपये  प्रति  मी०  टन  की  दर  से  दी  जा  रही  स्थिति  की  समय-समय  पर

 पुनरीक्षा  की  जाती

 निलेश्वरम  में  मारतोय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  का  विस्तार

 3894.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 :

 क्या  निलेश्वरम  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  के  विस्तार  का  कार्य  शुरू  हो
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  काय॑  को  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  से  भारतीय

 खाद्य  निगम  का  नीलेश्वरम  में  अपनी  मौजूदा  भण्डारण  क्षमता  में  10,000  मीटरी  टन  तक  विस्तार
 करने  का  प्रस्ताव  निर्माण  काये  को  1988-89  के  दौरान  शुरू  करने  की  सम्भावना  चालू  वर्ष

 के  दौरान  नये  निर्माण  कार्य  को  शुरू  करने  का  प्रतिबन्ध  होने  क ेकारण  निगम  द्वारा  निर्माण  कार्य  को  पहले

 नहीं  शुरू  किया  जा  सका  सरकार  ने  अब  इस  केन्द्र  पर  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रतिबन्ध

 में  ढील  दे  दी  है  और  निगम  इस  समय  अनुमान  तैयार  कर  रहा

 दिल्लो  में  उचित  दर  को  दुकानों  में  बस्तुश्नों  का  उपलब्ध  न  होना

 3895.  श्री  मानिक  रेड्डो  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ः  -

 दिल्ली  में  राशन  कार्ड  पर  उचित  दर  की  दुकानों  से  उपभोक्ताओं  को  कौन-कौन  सी

 वस्तुएं  उपलब्ध  कराई  जाती

 कया  दिल्ली  में  उचित  दर  की  दुकानों  पर  सभी  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराई
 जाती  |

 यदि  तो  उनके  उपलब्ध  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  ऐसी  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या
 ओर
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 (६)  इस  संबंध  में  क्या  उपाये  किये  यये  हैं  ?

 '
 खाद्य  तथां  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  डी०  एल०  :  और

 उपभोक्ताओं  को  सार्वजनिक  वितरण-प्रणाली  के  बिक्री  केन्द्रों  के  जरिए  राशन  कार्डों  पर
 लेवी  आयातित  खाद्य  मिट्टी  का  साफ्ट  कोके  तथा  कंट्रोल  का  कपड़ा  उपलब्ध  कराया
 जाता  है  !  *

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  विकास  कौयेक्रम  की  कै।येस्थियन

 3896.  श्री  भ्राशकरण  संखवार  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  चाल  वित्तीय
 वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  आयंटिंत  की
 गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  1987-88
 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  मुख्य  ग्रामीण  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्य  अंश  सहित  कुल  आबंटन
 निम्न  प्रकार  है  :

 रुपये

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  11651.576

 राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम
 “  नकद  निधियां  13024.00

 खाद्यान्नों  का  मूल्य  4189.32

 ब्रामोण  मेमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 *  नकद  निधियां  *  8437.00

 खाद्यान्नों  का  मूल  8197.20

 सखाप्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  1305.00

 नारियल  के  तेल  के  मल्य  में  वंद्धि  शोर  इसका  भ्राथात

 [  भनुवाद  ]

 3897.  थी  सो०  के०  कुंप्पुस्वामी  :  क्या  खाँ  प्ोर  सावरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नारियल  तेल  के  मूल्य  विशेष  कर  तमिलनाडु  कृद्धि  होने  के  क्या  कारण

 इसके  मूल्य  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  नारियर्ल  तेंल  का  ओयोत  किया  गया  और
 इसका  आयात  किस  देश  से  किया  गया  ?



 ]  लिखित  द्रर  र
 सीन  जनम

 शाद्य  तथा  तागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री..(थी  डो०  एल०  :  नारियल  के
 तेल  के  मूल्यों  विशेषकर  तमिलनाडु  हुई  वृद्धि  का  कारण  सूखे  की  वजह  से  नारियल  के  उत्पादन
 में  कमी  आना

 सरकार  द्वारा  के  तेल  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय
 किए  यू  हैं  :

 ह

 1.  क़क  कि  मुख्य  मंत्रियों  के  स्तर  प्र  बार-बार  संलाह  दी  गई  है  कि
 वे  जमाखोरों  तथा  अन्य  असामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध  सख्त  कायंवाही
 करें  ।

 2.  -  नारियल  का  उत्पादन  तथा  इसकी  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  परियोजनाओं
 को  धन

 3.  सम्बन्धित  राज्यों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का अधिक  आबंटन  करवा  ।

 वित्तीय  985-86,  1986-87  986-87  1987-88  के  दौरान
 नारियल  के  तेल-का  आयात  नहीं  किया  गया  है  ।.

 प्राधोण  श्रम  सम्बन्धो  राष्ट्रीय  श्रायोग

 3898.  भी  इन्नजौत  गुप्त  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  श्रम  संबंधी  एक  राष्ट्रीय  आयोग  की  पिछले  वर्ष  नियुक्रि  की  गई

 तो  आयोग  द्वारा  अब  तक  किये  गये  कार्यो  का  ब्यौरा  है  ?-

 श्रम  संजाखय  के  राज्य  मत्ती  जगदीक्ष  हां  ।

 अभी  तक  आयोग  की  चार  बैठकें  हो  चुकी  हैं  तथा  आयोग  ने  शुरू  में  खेतिहर  मजदूरों  की

 न्यूनतम  मजदूरी  के  भुगतान  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 अधिक  रोजग्रार  उपलब्ध  करने  अनेक

 क्षेत्रों  का  भध्ययन  करना  शुरू  कर  दिया

 राज्यों  को  बोनो  के  कोटे  के  श्रावंटन  मानदंड

 3899.  भ्रो  झ्जजय  विश्वास  :  क्या  खा  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्राज्यों  को  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटा  के  आवंटन  का  प्रति  व्यक्ति  मानदण्ड  एक
 ही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण

 साघ्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  .:  और

 हां  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  1-10-1986  को  परियोजित
 जनसंख्या  के  लिए  कम  से  कम  प्रति  व्यक्ति  425  ग्राम  को  एक-समान  उपलब्धता  के  आधार
 पर  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।
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 |

 3900.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  रोजगार  कार्यालयों  में  राज्य-वार  कितने  व्यक्ति  पंजीकत

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  पंजीकृत  किया  गया  तथा  कितने  व्यक्तियों
 के  नाम  रोजगार  के  लिये  भेजे  गये  तथा  कितने  व्यक्षियों  को  रोजगार  दिलाया  और

 इस  समय  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  लिए  उनकी  निर्धारित  आयु-सीमा
 पार  करने  से  पहले  रोजगार  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  1987  के  अन्त  में

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  राज्य-वार  इनमें  से
 सभी  बेरोजगार  नहीं  संलर्न  विवरण  में  दी  गई

 1986  और  1987  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  किए  गए

 सूचित  रिक्तियों  के  प्रति  किये  गये  सम्प्रेषणों  और  की  गई  नियुक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 _1986  1987

 में  )

 पंजीकरण  5535.4  6011.7

 सम्प्रेषण  5312.6  5412.8

 नियुक्तियां  351.3  334.4

 अनेक  एजेंसियों  में  से रोजगार  कार्यालय  ही  केबल  एक  ऐसी  एजेंसी  है  जिनके  द्वारा  भर्ती
 की  जाती  कमंचारी  चयन  बेकिंग  सेवा  भर्ती  रेलवे  सेवा  लोक  सेवा  आयोगों
 आदि  के  माध्यम  से  भी  नौकरियों  के  लिए  भर्ती  की  जाती  1985-86  से  रोजगार  कार्यालयों  ने
 नौकरी  चाहगे  वाले  व्यक्तियों  को  मार्गदर्शन  और  प्रेरणा  देकर  स्वः:रोजगार  को  बढ़ावा  सम्बन्धी
 कार्य  भी  शुरू  किया  गया  है  ।

 |  ः

 विवरण

 31-1 2-198:  को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  नौकरी
 चाहने  वालों  की  संख्या  ह

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  संख्या

 1  2  3
 ा

 1.  आंध्र  प्रदेश  2722.0
 छः

 2.  अरुणाचल  प्रदेश**  ह॒
 :
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 2  3

 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  16.0

 असम  843.6

 बिहार  2708.1

 चण्डीगढ़  137.2

 दादर  व  नागर  हवेली**

 दमन  व  दीव*

 दिल्ली  706.3

 गुजरात  781.4

 गोवा  78.2

 हरियाणा  579.8

 हिमाचल  प्रदेश  349.7

 जम्मू  व  कश्मीर  127.4

 कर्नाटक  1012.6

 केरल  2990  1

 मध्य  प्रदेश  1740.3

 महाराष्ट्र  2615.4

 मणिपुर
 286.9

 मिजोरम  37.4

 मेघालय
 ।9  1

 नागालैंड
 23.2

 उड़ीसा
 791.9

 पंजाब  619.0

 पाण्डिचेरी
 91.6

 राजस्थान  831.2

 तमिलनाडु  2486.2

 त्रिपुरा  है  117.5

 उत्तर  प्रदेश  2963.4
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 31  पश्चिम  बंगाल  4564.7

 32.  लक्षद्वीप  7.2

 अखिल  भारत  योग  :  30247.3

 नोट  :  1.  *राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  **इस  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहा  लेकिन  आंकड़े
 अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 :  3.  चालू  रजिस्टर  पर  सभी  नौकरी  चाहने  वाले  बेरोजगार  नहीं

 4.  पूर्णाक  के  आंकड़े  मेल  नहीं  खाते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पर्यंटन  को  बढ़ाया  देना

 390  1.  श्री  आनन्द  पाठक  :  कया  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  पयंटन  को  बढ़ावां  देने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षो  की

 अवधि  के  दौरान  कितना  व्यय  किया  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  किन-किन  चालू  योजनाओं  और  प्रस्तावित  नई  योजनाओों  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ?

 पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंक्री  गिरिधर  गोसांगो  )  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय

 पर्यटन  मंत्रालय  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पयंटन  का  सृजन  करने  के  लिए  76.72  लाख

 रुपये  की  राशि  रिलीज  की  है  ।

 पहले  से  चली  आ  रही  जिन  स्कीमों  और  नई  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई
 वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 पहले  से  चलो  श्रा  रही  स्को में
 |

 मिरिक  झील  और  रवीन्द्र  सरोवर  के  लिए  नौकाएं

 -  सुन्दरवन  में  तेरता  आवास

 .  शांतिनिकेतन  में  पयेटक  आवास  का  विस्तार

 .  बांकुरा  ग्रामीण  क्षेत्र  के  पश्चिमी  भागों  में  ट्रैकिंग  सुविधाएं
 .  गदियारा  में  प्यंटक  आवास
 .  दुर्गापुर  में  मार्गस्थ  सुविधाएं

 wn
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 1.  सुन्दरवन  में  तैरता  आवास

 2.  तीस्ता  और  रंगीत  नदियों  में  रिवर  रेफ्टिग

 3.  हुगली  नदी  हेतु  लांच

 4.  मृकुतमणीपुर  में  पर्यटक  परिसर

 5.  कलकत्ता  में  नदी  तटपर  एक  जेंटी-व-पोन्टून  ब्रिज  और  विभिन्न  तटीय  सुविधाओं  का

 निर्माण

 6.  मचेडा  में  मार्गस्थ  सुविधाओं  का  निर्माण

 7.  सागर  द्वीप  समूह  में  पर्यटक  गृह  का  निर्माण

 वनस्पति  के  उत्पादन  की  क्षमता

 3902.  श्री  ग्रनूपचन्द  शाह  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मन्त्री  यह|  बताने  की  कृपा  ॥
 करेंगे  कि  :

 ह
 वनस्पति  उद्योग  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  तथा  वर्ष  1987  के  दौरान  वनस्पति

 का  वास्तविक  उत्पादन  कितना
 वर्ष  1987  के  दौरान  वनस्पति  की  कुल  कितनी  मांग  थी  और  वर्ष  1988  में  कितनी  मांग

 होने  का  अनुमान  और

 यों
 अं  व  ट्पु  ों  वश  व  बज  ॥

 तिलहन  उत्पादकों  की  सहकारी  समितियों  को  स्वदेशी  तेलों  के  उपयोग  से  नये  वनस्पति

 संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृत्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  1987  के
 दौरान  वनस्पति  उद्योग  को  कुल  संस्थापित  क्षमता  तथा  वनस्पति  का  उत्पादन  14.67
 मी०  टन  तथा  9.47  लाख  मी०  टन  रहा  |

 1987  के  दौरान  खपत  के  रूप  में  आकलित  की  गई  वनस्पति  की  कुल  मांग  9.5.  लाख
 मी०  टन  के  आस-पास  रही  5  प्रतिशत  वृद्धि  के  अनुमान  के  आधार  पर  1988  के  दौरान  मांग  के
 10  लाख  मी०  टन  के  आस-पास  होने  का  अनुमान  है  ।

 जहां  गुंजाइश  हो  वहां  नये  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  तिलहनों  की  सहकारी
 समितियों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 दिल्ली  में  उच्चित  दर  को  दुकानों  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  बाले  खाधास्नों  धौर
 चोनो  में  मिलावट

 3903.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |  क्या  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले  खाद्यान्नों  में  मिलावट  की  जांच
 करने  के  लिए  कोई  तंत्र  तैयार  किया  गया  _  !
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 (@)  क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  राशन  की  दुकानों  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  वाली  चीनी  में  कंकड़

 और  पत्थर  मिश्चवित  होने  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  ही

 याँद  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  तट  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एल०  :  दिल्ली  प्रशासन  का

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  तहत  सभी  प्रकार  क  खाद्य

 पदार्थों  मे  सिला>ट  की  जांच  करन  वाला  संगठन  है  ।  जनता  को  शामिल  करके  सावेजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  ओर  कारगर  बनाने  के  लिए  दिल्ली  में  प्रशासन  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  कुछ  स्त्रेच्छिक
 व्यक्तियों  को  उचित  दर  की  दुकानों  का  निरीक्षण  करने  तथा  दिल्ली  स्पेसिफाइड  आटिकल्स

 आफ  1981  के  तहत  विनिरदिष्ट  वस्तुओं  के  नमून्त  लने  की  सांविधिक  शक्तियां  दी

 गई  है  ।

 जा  नही  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाराहप  उर्वरक  संयंत्र  द्वारा  श्रधिग्रहीत  भूमि

 39  4.  श्रीमती  जग्रस्ती  पठनायक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेगे  कि  :

 उड्ठीसा  में  स्थापित  किय  गये  पाशाद्वीप  फोस्फेंटिक  उबरक  संयंत्र  द्वारा  कुल  कितनी  भूमि
 अप्रिग्रहात  की  गई  है  ;

 अब  तक  कितने  लोगों का  मुआवजा  दिया  गया

 कया  कुछ  ऐसे  लोग  भी  हैं  जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  है  किन्तु  अभो  तक  उन्हें

 मुआवजा  नही  दिया  गया

 यदि  ता  इसके  क्या  कारण

 (=)  उन  सभी  किसानो  जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  मुआवजे  का  शी  थ्ञ॒  भुगतान

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गय  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर५०  :  2351.07  एकड़  ।

 (4)  (३)  मैससं  पारादीप  कास्फैट्स  लि०  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भूमि  अधिग्रहण
 की  थी  आर  मुआवजे  की  सारी  राशि  का  भुगतान  भूमि  अधिग्रहण  बद्धति  के  अनुसार  भूमि  मालिकों  में

 वितरण  के  लिए  राज्य  सरकार  को  किया  गया  अपेक्षित  राज्ब  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  में  श्रम-घंटों  की  हानि

 3905,  श्री  वालास।हिब  विखे  पाटिल  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 198  8  6-87  ओर  1987-8  $  के  दौरान  2  9  8  8  तक  महाराष्ट्र  को  बिजली

 बन्दहा  जानस  कितन  श्रम  घंटों  की  हानि  हुई  ,

 )  क्या  उक्त  अवधि  में  बिजली  में  कटौती  किय  जाने  और  कच्च  माल  की  कमी  के  कारण
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 लघु  उद्योग  और  वड़े  उद्योग  बन्द  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कितनी  सहायता
 दी

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  विजली  की  कमी  के

 स्वरूप  जवरी  छट्टी  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिवसो  की  सूचना  कल॑न््डर  वर्ष  के  अनुसार  रखी  जाती  है  ।

 श्रम  ब्यूरो  में  अभी  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  बर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  बिजली  की  कमी  के

 कारण  जबरी  छटद्ठिया  से  महाराष्ट्र  मं  श्रम  दिवसों  की  हानि  क्रमणः  4732  और  15,802  थी  ।
 न  बन  |

 न

 «न

 ॥  हालांकि
 राज्य  मे  कच्चे  माल  की

 के  आकार  संबंधी  इस
 हि

 ला
 जा पड  an oe 5  > |  कम्मी  |के  कारण  महाराष्ट्र  मं  कोई  उद्योग  वन्द  नहीं  हुआ  है  लेकिन

 कि
 98४6  में  एक  और  |

 98
 कान  4

 में  दो  प्रतिष्ठान  बन्द  रहे  ।  प्रतिष्ठानों

 चना  के  ब्या  जाते  1;  छह  कक  ब्ोत

 ऊर्जा  मत्रालय  के
 अनुसार  राज्य  में उपभोक्ताओं की  विभिन्न

 श्रेणियों
 को

 बिजली  की  आपूर्ति
 राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  राज्य  में  कुल  मांग  और  विजली  की  धता  का  ध्यान  में  र६  कर  निर्धारित

 की  जाती  है  ।  महाराप्टर  को  कारबा  एस०  टी»  पी०  एस०  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  पश्योजना  स  बिजली  मिलती

 महाराष्ट्र  को  पड़ासी  प्रणालिया  से  यथा  सभव  हद  जब  कभी  प्रणाली  दशाए  अनु्मात  भी

 सहायता  प्रदान  को  जाता  है  ।  ष्त
 -

 हू

 मध्य  प्रदेश  में  डाकू-विरोधो  घोजना  के  अतगंत  सड़क  निर्माण
 ह  हे  हनी  रा

 |

 3906.  श्र|मती  विद्यावतो  चतुर्वेदी  :  क्या  कृषि  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 डाकू-विरोधी  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  जदेश  के  टीकमगढ़  और  पन्ना  जिला  में

 कितनी  सड़कों  का  निर्माण  करवाने  का  विचार

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  स्त्रीकृति  दी

 और

 उपयुक्त  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्नालण  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मत्रो  जनादन

 जिले

 |

 सड़कों  की

 छत्तरबुर
 ः  8

 टीकमगढ़  ह॒  2

 पन्ना  3

 जी  हा  ।

 छत्तरपुर  जिले  में  एक  सड़क  स्वीकृत  को  गई  अन्य  सड़क-कार्यों  के  लिए  स्वीकृति

 पहले  से  स्वीकृृत  कार्यो  के  निर्माण  की  प्रगति  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।
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 श्रम  न्यायालयों  में  लम्बित  मामले

 |
 3907.  डा०  टी०  कल्पना  देवो

 #  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  ।

 देश  में  राज्यवार  कुल  कितने  श्रम  न्यायालय  और

 वर्ष  1987-88  8  में  उनमें  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  और  29  1988  को
 में  राज्यवार  कितने  मामले  लम्बित  थे  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  और  औद्योगिक  विवाद
 अधिनियम  के  अंतर्गत  श्रम  न््याथालय  और  औद्योगिक  अधिकरण  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य  क्षेत्र  में  आने
 वाले  मामलों  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  स्थापित  किये  जाते  हैं  ।  वे समय-समय  पर  स्थिति  की  पुनरीक्षा
 करते  हैं  और  जब  कभी  आवश्यक  होता  और  श्रम  न्यायालय  व  औद्योगिक  अधिकरण  स्थापित  किए
 जाते  श्रम  न्यायालयों  और  अधिकरणों  की  संख्या  और  उनके  समक्ष  लम्बित  पड़े  विवादों  की  संख्या  के
 बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शाहदरा  में  केन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र

 3908.  श्री  राम  धन  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र  के  लिए  दिल्ली  में  60  हेक्टेयर  भूमि  पर  योजना

 बनाई  गई

 यह  भूमि  कब  और  किस  दर  से  प्राप्त  की  गई

 क्या  इस  केन्द्र  पर  कायं  प्रारम्भ  करने  में  विलम्ब  हुआ  और

 इस  समय  अश्रगति  की  स्थिति  क्या  है  ओर  केन्द्र  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  काय  करना

 प्रारम्भ  कर  देगा  ?

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मत्री  दलबोर  :  हां  ।

 यह  भूमि  30-3-70  को  घोषित  अवार्ड  संख्या  54/69-70  द्वारा  प्रति
 बीघा  की  दर  पर  अजित  की  गई  थी  ।

 हां  ।  यह  काय॑  लगभग  चार  वर्ष  पहले  कुछ  प्राईवेट  परामशंदाताओं  को  सौंपा  गया
 था  परन्तु  उन्होंने  इस  परियोजना  पर  कोई  काय॑  नहीं  किया  ।

 नये  परामरशंदाताओं  के  साथ  करार  करने  के  बाद  जिस  पर  आगामी  कुछ  ही  सप्ताहों  में

 हस्ताक्षर  किए  जाने  संकल्पना  का  काय॑  इसके  तत्काल  बाद  ही  आरम्भ  हो  जाएगा  ।  दिल्ली  नगर
 कला  आयोग  द्वारा  इस  परियोजना  को  अनुमोदित  करने  के  इस  स्थान  का  विकास  कार्य  आरम्भ
 कर  दिया
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 अंडमान  श्र  निकोबार  ही  पसमह  में  भूमि  पट्टे  पर  देना

 3909.  श्रीमतो  एन०  पी०  भांसो  लक्ष्मी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : हृ

 क्या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बागान  फसलें  पैदा  करने  के  लिए  गैर-सरकारी

 संगठनों  को  भूमि  पट्ट॑  पर  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  संगठनों  को  पट्टं  पर  भूमि  दी  जानी  उस  भूमि
 क्षेत्र  सहित  उन  संगठनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 .  इन  संगठनों  को  भूमि  पट्टे  पर  आवंटित  करने  के  मानदण्ड  क्या  होंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  अण्डमान
 और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बागान  फसलें  पैदा  करने  के  लिए  गैर-सरकारी  संगठनों  को  भूमि  ण्ट्रे  पर
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पंजाब  के  लिए  कृषि  प्रन॒वंघान  संस्थान

 3910.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  पंजाब  में  कोई  नया  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  किया  है  अथवा

 स्थापित  करने  का  विचार

 तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 ये  कब  से  कायं  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्नुसंधान  तथा  शिक्षा  विभांग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  ज्ञास्त्री  )  :
 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विधकाश्रों  को  फ्लेटों  का  श्रायंटन

 3911.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  विधवाओं  को  फ्लैट  आवंटित  करता

 यदि
 29  1988  के  अन्त  तक  गत  तींन  महीनों  के  दौरान  कितने  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  हुए  और

 इस  संबंध  में  क्या  क्रायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1988  के  अन्त  तक  गत  तीन-तीन  महीनों  में  247
 आवेदन-पत्र  प्राप्त  किए

 को  गई  कायंवाही  विवरण  अगले  पृष्ठ  पर  दिया  गया  है  :--

 47



 लिखित  उत्तर  21  1988

 प्राप्त  आवेदन  किए  गए  प्रक्रि|  धोन  अस्वीक्ृत  किए

 पत्र  श्रावंटन  मामले  गये  मासले

 247  7  75  165

 सोमेंट  मजदूरों  की  सेवा  शर्ते

 3912.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सीमेंट  मजदूर  बेहतर  सेवा  शर्तों  को  मांग  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और  सीमेंट  मैन्यूफैक्चरसे
 एसोसिएशन  तथा  इंडियन  नेशनल  एंड  एलाइड  व्कर्स  फंडरेशन  ने  सीमेंट  मजदूरों  की  मांगों  जिनमें

 बेहतर  सेवा  शर्तों  की  मांग  शामिल  विचार  करने  के  लिए  9.9.1986  को  एक  माध्यस्थम  करार
 किया  ।  उक्त  फंडरेशन  ने  आन्तरिम  राहत  की  मांग  के  बारे  में  सीमेंट  उद्योग  में  मजदूरों  द्वारा  22
 1988  की  अधंरात्रि  से  देश  व्यापी  हड़ताल  का  नोटिस  केन्द्रीय  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  ने  इर्स
 मामले  में  संराधन  कारंवाई  की  ।  दिनांक  9.9.1986  के  उपरोक्त  करार  के  अनुसार  नियुक्त  किए  गए
 विवाचकों-कमंकारों  तथा  प्रबन्धतनन््त्र  की ओर  से  एक-एक  ने  इस  मामले  में  मध्यस्थता  उन्होंने  तीन
 किस्तों  में  प्रत्येक  कमंकारों  को  की  एक  मुश्त  अग्निम  राशि  देने  का  पंचाट  दिया  जिसे  अन्तिम
 करार  में  समायोजित  किया  जाएगा  तथा  यह  भी  बताया  कि  अन्तिम  पंचाट  31.7.1988  तक  घोषित

 हो  जाएगा  ।  तत्पश्चात्  हड़ताल  के  आह  वान  को  वापस  ले  लिया  ।

 ब्रायातित  मक्खन  सम्बन्धी  समिति

 3913.  थ्रो  पो०  एम०  सईद  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चेनौबिल  परमाणु  दुघंटना  के  वाद  यूरोपीय  देशों  में  आयात  किये  गये  मक्खन  की

 गुणवत्ता  की  जांच  करने  और  यह  जानने  के  लिए  कि  क्या  यह  मानव  उपभोग  के  यीग्य  एक  विशेषज्ञ
 समिति  स्थापित  की  गई

 क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष
 क्या

 कितनी  मात्रा  में  मक्खन  आयात  किया

 देश  में  यह  किस  वर्ष  के  किस  महीने  में  प्राप्त  हुआ  और

 क्या  समिति  की  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  किये  जाने  से  पहले  ही  इस  मक्खन  की  कुछ  मात्रा
 जनता  के  उपभोग  के  लिए  वितरित  कर  दी  गई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  में  राज्य  मंत्री  ल/ल
 :  डा०  एस०  एस०  बागले  और  अन्यों  द्वारा  भारत  सरकार  और  अन्यों  के  विरुद्ध  दायर  की

 गई  विशेष  स्थगन  याचिका  सं  ०  15408  )  के  मामले  में  भारत  के  उच्चतम  न्य।यालय  ने  अपने
 20.1.88  के  आदेश  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  जो  अगले  पृष्ठ  पर  लिखित  प्रश्न  पर  अपना
 मत  देगी  :--
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 ऐसे  दूध  और  डेयरी  उत्पादन  तथा  अन्य  खाद्य  जिनमें  परमाणु  ऊर्जा
 यमन  बोडं  द्वारा  27.8.87  को  अनुमत  स्तरों  तक  कृत्रिम  रेडियो  न्यूकलाइड्स  वे  सुरक्षित
 हैं  और/या  मनुष्योंको  द्वारा  सेवन  के  लिए  हानि  रहित

 इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  को  दे  दी  इस  समिति  द्वारा
 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  पाये  गये  निष्क  इस  प्रकार  हैं  :-..

 |

 ऊर्जा  विनियमन  बोडें  द्वारा  निर्धारित  स्तरों  तक  कृत्रिम  रेडियो
 वाले  डेयरी  और  अन्य  खाद्य  पदार्थों  की  जनसंख्या  के  सभी  वर्गों  द्वारा  और  वर्ष  भर  खपत

 सुरक्षित  और  हानिरहित  हैं  ।'

 और  चेनोंबिल  न्यूक्लियर  दुघंटना  के  बाद  जहाज  द्वारा  प्राप्त  हुए  आयांतित  औरे

 आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  यूरोपीय  देशों  स ेभारत  को  मिले  मक्खन  की  1987  तक

 की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 सास  सात्रा  टनों

 1986  600

 1987  200

 1987  500

 1987  600

 1987  900

 '987  400

 नवम्बर  1987  1626

 1987  792

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गेस  पर  पश्राधारित  उबरक  संयंत्र

 3914.  क्री  नारायण  चोबे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  की  स्नेभ  प्रोगेती  कम्पनी  को  गैस  पर  आधारित  अनेक  उर्वरक  संयंत्रों  के

 निर्माण  करने  के  लिये  अथवा  परामशंदाता  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया

 क्या  एक  सार्वजनिक  उपक्रम  प्रोजेक्ट्स  डेबलेप्मेंट  इण्डिया  लिमिटेड  उच्च  स्तर  के  संयंत्रों

 का  निर्माण  करने  की  स्थिति  में  ह ैऔर  इस  उपक्रम  ने  नामरूप  में  गंस  पर  आधारित  एक
 उबंरक  संयंत्र  का  निर्माण  किया  है  जोकि  बहुत  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  इन  संयंत्रों  का  निर्माण  कार्य  इटली  की  फर्म  को  सौंपने  के  क्या  विशेष

 कारण

 कृषि  मंत्रालम  में  उबरक  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जी
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 और  यद्यपि  प्रोजेक्टस  एण्ड  डेवलपमेंट  इडिया  लि०  डी०  आई०  ने
 नामरूप  तर  परियोजना  को  सफलता  पूर्वक  निष्पादित  किया  है  परन्तु  उन्होंने

 अभी  तक  थाल  और
 हुजीरा  में  स्थित  पहले  से  ही  कार्यान्वित  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्रों  तथा  एच०  बी०  जे०
 पाइपलाइन के  साथ-साथ  कार्यान््वयनाधीन  परियोजनाओं  के  आकार  के  बराबर  की  उवंरक  परियोजना
 का  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्यान्वयन  नहीं  किया  है  तथापि  पी०  डी०  आई०  एल०/फैल्ट  इन्जिनियरिंग
 एण्ड  डिजाइन  आरगेनाइजेशन  को  इन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिये  विदेशी  ठेकेदारों  के  साथ
 सम्बद्ध  किया  गया

 कुपोषण  फे  कारण  मत्य

 ]

 39,5.  5.  श्री  ब्रलवन्त  सिह  रामवबालिया  )  -

 9  :  क्या  क्षृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्रीमतो  बसवराजेश्वरी  है|

 क्या  उड़ीसा  सहित  देश  विभिन्न  भागों  में  कुपोषण  से  अनेक  मोतें  हुई  जैसाकि  ।
 के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  केन्द्रीय  एजेंसी  द्वारा  कोई  जांच  की  गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :

 उड़ीसा  सहित  किसी  राज्य  सरकार  ने  कुपोषण  के  कारण  मौतें  होने  की  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  गोल्ड  माइन्स  को  वित्ताय  सहायता

 [  भनुवाद  ]

 3916  श्री  एच०  एन०  नन््जे  क्या  इस्पात  झोर  ख्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारत  गोल्ड  माइन्स  ने  सरकार  से  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान  1419  लाख  रुपये
 की  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध  किया

 क्या  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  अपनी  शेयर  पूंजी  को  45  करोड़  रुपये  तक
 के  लिये  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 भारत  ग्रोल्ड  माइन्स  लि०  ने  सरकार  से  1986  में  अपनी  शेयर  पंज्ी  33

 करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  45  करोड़  रु०  करने  का  प्रस्ताब  किया  था  लेकिन  उन्हें  विस्तृत  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  यह  अभी  प्राप्त  होना  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 चोनो  उद्योग  को  रियायतें  देने  के  बारे  में  सम्पत  समिति  को  सिफारिश

 3917.  क्री  के०  राममति  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लाइसेंस  प्राप्त  विस्तार  परियोजनाओं  को  सम्पतं  संमिति  की
 रिश  के  अनसार  अनज्ञेय  प्रोत्साहनों  की  पात्रता  के  बारे  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  पर  अनुमोदन  द्वारा  किये
 गये  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  संदेह  विद्यमान  है

 क्या  इन  अनिश्चितताओं  के  कारण  चीनी  मिलें  चीनी  उद्योग  को  उपलब्ध  रेयायतों  का
 लाभ  नहीं  उठा  पा  रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अधिकारीगण  ]  1986  ओऔर  27  1986  को  उनके
 मंत्रालय  की  घोषणा  के  अनुसरण  में  चीनी  उद्योग  के  अधिक  क्षमता  का  अनुमोदन  करने  के  आवेदनों
 पर  सामान्यतः  अनुकूल  रवैया  नहीं  अपनाते  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 थाद्य  तबा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एल०  :  नहीं  ।
 26-4-1978  को  घोषित  की  गई  और  18-8-1981  को  वापस  ली  गई  उदार  लाइसेंसिंग  नीति  के
 अन्तर्गत  लाइसेंसशुदा  विस्तारों  और  स्वीकृति  प्राप्त  विस्तारों  के लिए  वरतंमान  प्रोत्साहन  योजना  के
 अधीन  निर्धारित  किये  गये  पैरामीटरों  के  अनुसार  प्रोत्साहन  दिए  जाते

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  नहीं  |  दिनांक  1-1-1986  के  प्रेस  नोट  संख्या  ।  और  2  तथा  दिनांक
 27-5-1986  के  प्रैस  नोट  संख्या  15  के  अन्त्गंत  अब  तक  35  मामलों  में  अधिक  क्षमताओं  की
 कृति  दी  गई  है  ।

 बिनोला  तेल  का  उत्पादन

 3918.  श्री  बी०  शोमनाव्रोश्वर  राव  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  और  अब  तक  बिनौले  का  कुल  कितना
 उत्पादन

 उससे  कितना  तेल  प्राप्त  हो  सकता

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  और  इस  वषं  आज  तक  बिनौला-तेल  का
 कितना  उत्पादन

 उपयोग  न  किये  जाने  के  कारण  इसमें  से  कितना  प्रतिशत  तेल  खराब  हो  और

 (2)  खाद्य  तेलों  क ेआयात  पर  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  को  कम  करने  हेतु  बिनौला  तेल  का  पूरा
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 उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ब्ाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  1986-87

 तथा  1987-88  के  दौरान  बिनौले  का  लगभग  23.85  लाख  मी०  टन  तथा  22.00  लाख  मी०

 टन  उत्पादन

 किनोलेके  तेल  को  संभावनाएं  3.5  लाख  मी०  टन  के  लगभग

 1986-87  7  में  बिनौले  का  तेल  का  उत्पादन  लगभग  2.5  लाख  मी०  टन  हुआ  चालू
 तेल  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  उत्पादन  के  अनुमानों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 लगभग  30  प्रतिशत  ।

 सरकार  ने  तेल  रहित  खली  के  निर्यात  के  लिए  पोत  पयंन्त  निःशुल्क
 मूल्यों  पर  10  प्रतिशत  का  नकद  प्रतिपूरक-समर्थन  देने  की  अनुमति  दी  वनस्पति  विनिर्माताओं  को
 विलायक  निष्कषंण  बिनौले  के  तेल  के  प्रयोग  पर  उत्पादन  शुल्क  में  4000/-  र०  प्रति  मी०  टन  की
 रियायत  दी  जाती

 कृषि  सेवा  के  बज्ञानिकों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  हेतु  ज्ञापन

 3919.  श्री  सी०  जगा  रेड्डो  )
 ५  :  क्या  छथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  |

 )  क्या  उन्हें  गत  नवम्बर  में  कृषि  अनुसंधान  सेवा  के  वंज्ञानिकों  के  फोरम  द्वारा  प्रधान  मंत्री
 को  प्रस्तुत  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उक्त  सेवा  के  वैज्ञानिकों  का  एम०  वी०  राव  समिति  द्वारा
 सिफारिश  तथा  कृषि  और  कामभिक  मंत्रालयों  द्वारा  अनुमोदित  संशोधित  वेतनमान  दिये  जाने  की  मांग
 की  गई

 यदि  तो  ज्ञापन  में  क्या  मांगें  की  गई  हैं  और  राव  समिति  ने  क्या  सिफारिश  की  हैं
 तथा  इतमें  से  प्रस्येक  सिफ़ारिश  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  द्वारा  राव-समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  किये  जाने  तथा  उन्हें  कार्यान्िवित
 किये  जाने  में  होने  वाले  विलम्ब  के  कारण  वैज्ञानिकों  में  भारी  असंतोष  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  हरिक्ृष्ण  शास्त्री  )  :
 से

 सरकार
 ने  दिनांक

 23-11-1987  987  को  क्ृषि  अनुसंधान  सेवा  के  वैज्ञानिकों  के  फोरम  से
 एक  ज्ञापन  सरकार  को  मिला  है  जो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  ढांचे  में  वैज्ञानिकों  के
 मानों  में  सशोधन  के  बारे  में  वैज्ञानिक  फोरम  ने  डा०  एम०  वी०  राव  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए

 संशोधित  वेतनमानों  को  तुरंत  दिये  जाने  की  मांग  की  है  ।
 पे

 समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  का  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  वैज्ञानिकों  को
 परेशामी  से  बचाने  के लिए  मूल  वेतन  का  20%,  और  बढ़ी  हुई  दर  पर  मं  ।

 रू  क  गाई  भ
 में  विया  गया

 हगाई  भत्ता  अंतिम  राहत

 गुजरात  में  सहकारी  चोनो  यूनिटें  स्थापित  करमा

 3920.  भी  रुणजोत  सिंह  गायकवाड़  :  कया  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पृ्ति  मन््त्री  यह  बताने  की
 कुंपा'करेंगे  कि  :
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 )  क्या  गुजरात  सरकार  ने  सौराष्ट्र  की  बन्द  पड़ी  चीनी  मिलों  के  बेच  देने  योग्य  मशीनों
 ओर  संयंत्रों  स और  संशोधित  चीनी  नीति  की  घोषणा  से  कहीं  पहले  बहुतायत  से  उपलब्ध  गन्ने  से
 कारी  क्षेत्र  में  चार  चीनी  यूनिटें  स्थापित  करने  के लिए  आशय  पत्र  की  मंजूरी  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिया

 और

 यदि  तो  राज्य  में  चीनी  की  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  आशय  पत्र  देने  में  देरी  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  डो०  एल०  :  और

 2  1987  को  घोषित  किए  गए  नये  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  औद्योगिक  विकास  विभाग

 के  माध्यम  से  विहित  प्रोफार्मा  में  ग्रुजरात  राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र  में  4  चीनी  यूनिट  स्थापित  करने  के

 लिए  आशय  पत्र  प्रदान  करने  हेतु  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  सोराष्ट्र  के  3

 चीनी  यूनिटों  में  से  राज्य  में  प्रत्येक  1250  टी०सी०डी०  की  4  सहकारी  चीनी  फैक्ट्रियां
 स्थापित  करने  के  लिए  आशय  पत्र/लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  ने  1987

 में  अनरोध  किया  था  ।  यह  प्रस्ताव  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  उद्योग  में  अतिरिक्त  क्षमता

 के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  2  !987  को  जारी  किए  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुरूप  नहीं  हैं  ।

 मारतोय  खाद्य  निगम  के  क्चचारियों  के लिए  समयोपरि  भत्ता  नियम

 डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  को  समयोपरि  भत्ते  का  भुगतान
 दो  तरह  के  नियमों  के  अन्तर्गत  किया  जाता

 यदि  तो  समयोपरि  भत्ते  के  नियमों  में  विधमता  के  क्या  कारण  और

 क्या  इस  विसंगति  को  इस  बीच  दूर  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  कब  से  दूर  किया

 गया  है  ?

 साहा  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-संत्री  एल०  :  ओर

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  को  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  जहां  निगम  के  स्थापनों  को

 स्थानीय  दुकान  और  स्थापना  अधिनियमों  के  उपबंधों  से  छूट  दी  गई  अपने  नियमों  के  अनुसार
 परि  भत्ता  दिया  जाता

 (2)  ऐसे  राज्यों  और  संघ  शांसित  प्रदेशों  के  बारे  में  जहां  निगम  को  उक्त  छूट  नहीं  प्राप्त  हो
 सकी  वहां  कमंचारियों  को  स्थानीय  दुकान  और  स्थापना  अधिनियमों  के  उपबंधों  के  अधीन

 परि  भत्ता  अदा  किया  जा  रहा  गुजरात  और  उत्तर  भ्रदेश  के  राज्यों  जिन्होंने
 छट  प्रदान  की  संबंधित  उच्च  न्यायांलयों  ने  इन  छूटों  पर  रोक  लगा  दी  थी  और  इसलिए  इन
 तीन  राज्यों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  को  दुकान  और  स्थापना  अधिनियमों  के  अनुसार

 समयोपरि  भत्ता  अदा  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  जिन्होंने  स्थानीय  दुकान

 और  स्थापना  अधिनियमों  के  उपबंधों  से  भारतीय  खाद्य  निगम  के  स्थापनों  को  अभी  तक-छट  नहीं  दी

 से  पत्र  व्यवहार  कर  रहा  है  ताकि  अन्य  राज्यों  की  तरह  वे  भी  छूट  प्रदान  कर  इस  तरह  देश

 भर  में  एकरूपता  हो  सके  ।
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 झ्रान्भ्र  प्रदेश  में  पयंटकों  के  श्रागमन  को  झाकषित  करने  के  उपाय

 3922.  श्री  के०  रमचन्द्र  रेडडो  :  क्या  पयंटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  अप्रैल  से  1987  तक  परयंटकों  की  संख्या  में  निरन्तर  वृद्धि
 हुई

 आंध  प्रदेश  में  पयंटकों  क ेआगमन  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि
 रित  की  गई  और  कितनी  व्यय  की  और

 सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  के  पाषाणों  में  उत्कीर्ण  अति  सुन्दर  कलाक्ृतियों  युक्त
 तिम्मामा  कादिरी  लक्ष्मी  नरसिंह  स्वामी  मन्दिर  और  पेन्नहोबुलम  जैसे  स्थानों  में  पर्यटकों  को
 आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध
 में  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  पयंटन  आधार-संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  सहायता  प्रदान  करता  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  को  छठी
 योजनावधि  तक  पयंटन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  के  रूप  में  72,84,338  रु०  दिए  गये
 सातवीं  योजनावधि  के  पहले  तीन  वर्षों  के दोरान  अभी  तक  क्रमशः  166.83  लाख  रु०  और  55.50
 लाख  रु०  स्वीकृत  तथा  रिलीज  किए  गए

 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  प्रचार  सामग्री  में  आन्ध्न  प्रदेश  के  कई  स्थानों  को
 शामिल  किया  गया  इस  विभाग  द्वारा  निमित  सामान्य  तथा  विषयक  ब्रोशरों  एवं  फिल्मों  में  भी
 आन्ध्र  प्रदेश  के  पयंटंक  आक़षंणों  को  शामिल  किया  गया  केन्द्र  सरकार  ने  सातवीं  योजनावधि  में
 अभी  तक  आन्ध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  पयंटन  आधार  संरचना  का  विकास  करने  के  लिए
 स्वीकृत  की  हैं  :

 1(1)  लिपाक्षी  में  आवास  सहित  मार्गस्थ-सुविधाएं  ।

 (1)  नागाजूनसागर  में  आवास  सहित  अल्पाहार-गृह  का  निर्माण  ।

 रामप्पा  में  अतिरिक्त  आवास  का  निर्माण

 पाखल  में  अतिरिक्त  आवास  का  निर्माण  ।

 (४)  ऋषिकोंडा  में  कुटीरों  का  निर्माण  ।

 (1V)  रामप्पा  और  पाखल  झीलों  के  लिए  नौकाओं  की  व्यवस्था  ।

 (VIT)  गोलकूंडा  की  मास्टर  प्लान  ।
 ह

 (VII)  हैदराबाद  में  यात्री  निवास  ।
 afte  और  (Ix)  गोलकूंडा  में  ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शन  ।

 पंथ्ञाव  में  घान  उत्पादकों  को  राजसहायता/क्षतिपूर्ति
 3923.  थी  सेबासिह  गिल  :  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  धान  उत्पादकों  को  मुआवजा/राजसहायता  दी  गई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उन  किसानों  को  भी  मुआवजा/सहायता  दी  गई  है  जिनकी  धान  की  फसल  सूखे  से
 नष्ट  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  उन  किसानों  को  भी  मुआवजा  देने  का  विचार  है  जो  सूखे  के  कारण
 पंजाब  में  धान  नहीं  बो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 हा  ।

 पंजाब  राज्य  ने  मंडियों  में  घान  लाने  पर  17  रुपए  प्रति  क्विटल  का  बोनस  दिया  है  ।
 10  से  अधिक  लाभानुभोगियों  को  118.50  करोड़  रुपये  की  धनराशि  वितरित  की  गई

 और  नहीं  ।

 और  उन  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  उस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  जो  सूखे  क ेकारण
 बोगा  नहीं  350  रुपए  प्रति  एकड़  की  दर  पर  राज-सहायता  मंजूर  की  गई  15-3-1988  तक

 33,636  लाभानुभोगियों  को  1.55  करोड़  रुपये  की  धनराशि  वितरित  की  गई

 केरल  में  नारियल  के  पेड़ों  में  रोग

 3924.  श्रोमती  गोता  सुख्लर्जो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  गया  कि  नारियल  के  पेड़  तथा  जड़

 सूखने  के  खतरनाक  रोग  का  केरल  के  अधिकांश  भागों  में  नारियल  की  खेती  पर  तेजी  से

 प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 सरकार  ने  अब  तक  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  भविष्य  में  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  और

 इस  बारे  में  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 कृषि  प्रंत्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज़्य  मन््तो  श्यास  लाल  :
 और  जड़  मुर्शान  रोग  धीरे-धीरे  लगातार  फैल  रहा  केरल  के  8  दक्षिणी  जिलों  में

 लगभग  2.5  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  इस  रोग  से  प्रभावित  हुआ

 और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  भारत  सरकार  ने  रोगग्रस्त  नारियल  बागानों
 के  पुनरस्थापन  के  लिए  कई  योजनाएं  मंजूर  की  अब  नवीनीकरण  करने  की  योजनाओं  के
 तहत  66,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सम्मिलित  किया  गया  है  और  2.70  लाख  रोगग्रस्त  नारियल  के  वक्षों
 को  हटाया  गया  है  ।  त्रिचूर  के  उत्तरी  क्षेत्रों  के  परे  के  क्षेत्रों  मे ंरोग  के  फैलाव  पर  केन्द्रीय  बागवानी
 फसल  अनुसंधान  संस्थान  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  द्वारा  निगरानी  रखी  जा  रही  छोटी  जोतों  के  लिए

 3$
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 समेकित  कृषि  हेतु  एक  परियोजना  10,000  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  रोग  का

 बला  करने  के  लिए  भारत  सरकार  अब  तक  225  लाख  रुपये  की  मंजूरी  दे  चुकी  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  में  भी छोटी  जोतों  के  लिए  समेकित  कृषि  हेतु  परियोजना  को  कार्यान्वित

 किया

 पर्यटकों  के  लिए  होटलों  में  ठहरने  को  व्यवस्था

 3925.  थ्री  राम  मगत  पासवान  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1988-89  के  दौरान  विदेशी  पयंटक़ों  को  सुविधा  प्रदान  करने  के

 लिए  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  बिह।र  में  और  अधिक  होटल  खोलने  क़ा  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पयंड्म  मंतश्लय  में  राज्य  मंत्रो  ग्रिरिधर  :  ओर  भारत  पर्यटन

 विकास  मध्य  प्रदेश  में  एक  33  कमरों  वाले  होटल  का  ओऔर  बिहार  में  एक  30-

 कमरों  वाले  होटल  का  संबंधित  राज्य  पयंटन  विकास  निगम  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  के  रूप
 में  निर्माण  कर  रहा  इसके  यह  बिहार  में  अपने  मौजूदा  12  कमरों  वाले  ट्रैवलसं
 लॉज  में  18  कमरें  और  बढ़ाकर  इसे एक  होटल  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कोई  होटल  के  परियोजना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 काइतकारो  झ्ाधार  पर  भूमि  का  वितरण

 3926.  श्री  राम  बहादर  सिंह  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वषं  1987  के  दोरान  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  समुदाय  के  कृषि
 समितियों  के|संदस्यों  को काश्ककारी  आधार  पर  किये  गये  भूमि  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति

 क्या  वर्ष  1987  के  दोरान  किसी  राज्य  अथवा  किसी  समुदाय  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  ग्रामोथ  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  चूंकि
 भूमि  राज्य  का  विषय  इसलिए  राज्यों  ने  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  अंतगंत  पात्र  सहकारी

 सोसायशियों  और  संस्थाओं  आदि  के  लिए  भूमि  के  आबंटन/बन्दोबस्त/वितरण  को  नियंत्रित

 करने  हेतु  मानदण्ड-तथा  शर्ते  निर्धारित  करने  वाली  मार्ग  निर्देशिकायें  जारी  की  हैं  तथा  कानूनी  प्रावधान
 और  नियम  बनाए  हैं  ।

 20  सूती  कार्य  क्रमः  के  अंतर्गत  अधिकत्तम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  की  निगरानी  विशेष
 रूप से  केन्द्र  सरकार:द्वारा  की  जाली  इस  कार्यक्रम  के  अंतगंत  भूमि  के  वितरण  में  अनुसूक्ति
 अनुसूचित्त  जनजातियों  ग्रामीण  गरीबों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  जबकि  वर्ष  1987  केः

 लाभाथियों  के  किभिन्न  वर्गों  को  अलग-अलग  वितरित  किए  गए  क्षेत्र  और  हुए
 व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  ने  अलग  से  सूचना  नहीं  दी  वर्ष  1987-88  केः

 56:
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 दौरान  1987  से  1988  तक  विभिन्न  वर्गों  के  लाभाथियों  को  अधिकतम  सीमा  से

 फालतू  भूमि  के  कुल  68,  322  एकड़  क्षेत्र  क ेवितरित  किए  जाने  की  सूचना  मिली  राज्य
 सरकारों  से  प्राप्त  हुई  संचित  रिपो्टों  क ेआधार  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  लागू  करने  से  लेकर
 अब  तक  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  वर्गों  को  अधिकतम  सीमा  से  फालतू
 भूमि  के  वितरण  की  प्रगति  निम्नलिखित  है  :--

 लामार्थोी  संख्या  क्षेत्र

 1.  अनुसूचित  जाति  14,3  1,384  15,17,287
 2.  अनुसूचित  जनजाति  5,64,977  5,81,054

 3.  अन्य  21,04,843  23,33,231
 4.  समितियां  4,407*  35,3  1  5%*

 *  इसमें  गुजरात  में  4168  मध्य  प्रदेश  में  83  संस्थायें  और  पश्चिम  बंगाल  में  156
 समितियां  तथा  सस्थायें  शामिल  हैं  ।

 *  इसमें  गुजरात  में  32,393  एकड़  भूमि  और  मध्य  प्रदेश  में  2922  एकड़  भूमि  शामिल  है  ।
 पंश्चिम  बंगाल  में  156  समितियों  और  संस्थाओं  को  आबंटित  क्षेत्र  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 से  भूमि  के  वितरण के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  और  अभ्यावेदनों  को  मामले  में
 उपचारात्मक  कारंवाई  करने  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  जाता  है  ।

 राज्यों  को  ऐसी  शिकायतों  पर  तत्काल  कारंवाई  करने  और  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  आवश्यक
 प्रभावी  कानूनी  तथा  प्रशासनिक  कदम  उठाने  की  सलाह  दी  गई

 ग्रामोण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटो  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  झ्ावास  निर्माण  कार्यक्रम

 3927.  श्री  एम०  रघुपा  रेड्डी  ]
 »  :  क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  मानिक  रेड्ी  |
 गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  आवास  निर्माण

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  कितनी  सहायता  दी

 क्या  आंध्र  प्रदेश  को  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कम  धन  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  और  मुक्त  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  आवासों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  करता  यह  योजना

 1985-86  5-86  में  आरम्भ  की  गई  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  योजना  के  अन्तगंत  रिलीज
 की  गई  निधियों  के  राज्य/केन्द्रशासित  क्षेत्रवार  ब्यौरे  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  कायंक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  को  निधियों  का  आश्चंटन  प्रत्येक
 राज्य  में  कृषि  सीमान्त  मजदूरों  और  सीमान््त  किसानों  की  संख्या  को  50  प्रतिशत  बल  और
 ग्रामीण  गरीबी  की  स्थिति  को  50  प्रतिशत  बल  देते  हुए  एक  निर्धारित  मानदण्ड  के  आधार  पर  फिया
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 लिखित  उत्तर  ५  21  1988

 जाता  आंध्र  प्रदेश  को  हमेशा  उसका  देय  भाग  दिया  जाता

 विवरण

 इन्दिरा  आवास  योजना  एल०  ई०  जी०  के  अन्तगंत  अनुसूचित
 जातियों/जनजातियों  और  मुक्त  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण

 हेतु  रिलीज  की  गई  निधियों  के  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  ब्यौरे

 रिलीज  की  गई  निधियां  रुपये

 क्रसं०  राज्य|संघशासित  क्षेत्र  1985-86  .1986-87

 1  2  3  4

 1  आंध्र  प्रदेश  982.00  1190.00:

 2  अरुणाचल  प्रदेश  न+  5.00

 3.  असम  215.00  251.00

 4  बिहार  1417.00  1750.00

 5  गुजरात  320.00  410.00

 6  हरियाणा  85.00  115.00

 7.  हिमाचल  प्रदेश  _  60.00  78.00

 8  जम्मू  व  कश्मीर  74.00  94.00

 9  कर्नाटक  467.00  525.00

 10.  केरल  459.00  470.00

 11,  मध्य  प्रदेश  725.00  1033.00

 12.  महाराष्ट्र  791  00  991.00

 13.  मणिपुर  ने  14.00

 14.  मेघालय  15.00  9.50
 15.  मिजोरम  10.00
 16.  ,  नागालैण्ड  10.00  15.00
 17.  उड़ीसा  448.00  548.00
 18.  पंजाब  137.00  123.00
 19.  राजस्थान  238.00  487.00

 20...  सिक्किम  8.00  10.00



 ।  1910  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4
 ः

 21...  तमिलनाडु  887.00  979.00

 22...  त्रिपुरा  33.00  42.00

 23.  उत्तर  प्रदेश  1697.00  2192.00

 24.  पश्चिम  बंगाल  768.00  939.00

 25.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  7.80  न

 26.  चण्डी  गढ़  न+  न

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली  4.00  2.50

 28.  दिल्ली  --

 29.  दमन  व  दीव  9.00  16.00

 30.  लक्षद्वीप  --  __

 31.  पाण्डिचेरी  8.00  10.00

 अखिल  भारत  9864.00  12309.00

 होरा  उद्योग  में  वाल  श्रम

 3928.  श्री  ध्ानन्द  सिंह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वीरा  उद्योग  में  हाल  ही  में  बाल  श्रम  में  भारी  वृद्धि  हुई  और  के

 यदि  तो  उनके  शोषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 हीरा  काटने  वाले  उद्योग  में  बालक  नियोजन  बालक  श्रम  और  विनियमन  )
 1986  के  अधीन  प्रतिषिद्ध  नियोजन  नहीं  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नीति  के  अन्तगंत

 प्रस्ताव  है  कि  सूरत  में  हीरा  काटने  वाले  उद्योग  में  लगे  बाल  कमंकारों  को  कतिपय  लाभ  और  कल्याण

 सुविधाएं  देने  क ेलिए  एक  परियोजना  शुरू  की  जाय  ।

 मध्य  प्रदेश  में  उच्योगों  द्वारा  कर्म  चारो  मविथष्य  सिथि  जमा  न  कराया  जाना

 |

 3929.  श्री  सत्यनारायण  पवार  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  विशेषकर  उज्जैन  की  कपड़ा  मिलों  के  ऐसे  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है
 जिन्होंने  भविष्य  निधि  की  धनराशि  जमा  नहीं  कराई

 ह॒

 उज्जेन  की  कपड़ा  मिलों  द्वारा  भविष्य  निधि  की  धनराशि  जमा  न  करने  के  क्या  कारण
 और

 *
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 लिखित  उत्तरें  2  1988
 रु  नतीक कफ  खपखी न

 सररार  ने  यह  धनराशि  जमा  करवाने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  ह ैऔर  इसे  कब  तक
 जमा  कर  दिये  जाने  को  संभावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  उपलब्ध  सूचना  के  मध्य
 प्रदेश  में  35  प्रतिष्ठानों  ने  3  987  को  या  अधिक  की  राशि  जमा  नहीं  कराई

 जिसमें  से  चार  प्रतिष्ठान  उज्जन  में  सूती  कपड़ा  उद्योग  में  लगे  थे  ।

 भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  की  अदायगी  न  करने  के  लिए
 ओद्योगिक  रुग्णता  या  वित्तीय  कठिनाइयों  को  मुख्य  कारण  बताते  हैं  ।

 कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारी  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए
 लिखित  कायंवाही  कर  रहे  हैं  :---

 (+)  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  8  के  अधीन  वसूली  प्रमाण  पत्र  जारी

 (3)  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  14  के  अधीन  अभियोजन  मामले  दायर

 (iii)  कमंचारियों  के  वेतन  से  काटे  गए  अंशदान  की  अदायगी  न  करने  के  मामलों  में  भारतीय
 दंड  संहिता  की  धारा  406/409  के  अधीन  शिकायतें  दायर  करना  ।

 (iv)  कमंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  के  अधीन  हर्जाने

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दुकान  झावंटन  योजना  के  श्रन्तगंत
 धनराशि  को  वापसो

 3930.  श्री  मदन  पाण्डे  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  दुकान  आवंटन  योजना  के  अन्तगंत  जमा  को  गई  धनराशि
 को  बिना  किसी  ब्याज  के  लोटा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  उनकी
 जमा  राशि  पर  ब्याज  देने  के  लिए  अनुदेश  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उन्हें  यह कब  तक  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शहरो  विकास  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोीर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 लाटरी  निकालने  के  तत्काल  बाद  असफल  आवेदकों  को  धरोहर  राशि  वापस  कर  देता  है  ।  आवेदन  पत्रों
 के  साथ  जमा  की  गई  धरोहर  राशि  के  रूप  में  की  राशि  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 खाते  में  कभी  नहीं  लिया  जाता  है  ।  यह  धरोहर  राशि  बैंक  ड्राफ्ट  के  रूप  में  जमा  की  जाती  है  और  वही
 बैंक  ड्रापट  असफल  आवेदकों  को  वापस  कर  दिए  जाते  ब्याज  तभी  दिया  जा  सकता  है  जब  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  इन  जमा  राशियों  पर  कोई  ब्याज  प्राप्त  करता  हो  ।

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ब्याज  के  भुगतान  का  भ्रश्न  ही  नहीं
 उठता  विशेषकर  क्योंकि  आवेदकों  द्वारा  जमा  किए  गये  बैंक  ड्राफ्ट  लाटरी  के  तत्काल  बाद  ही  उसी  रूप
 में  वापस  कर  विए  जाते  हैं  ।
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 1  1910  लिखित  उत्तेरं

 वकला  में  समुद्र  तटीय  पर्यटक  स्थल

 [  श्रनुवाद  |  ,

 3931.  श्री  बककम  पुरुषोत्त  मन  :  क्या  मन्त्री-यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  केरल  स्थित  वर्कला  में  एक  समुद्र  तटीय  पर्यटक  स्थल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय
 सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  मंजूरी  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 परियोजना  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  ?

 पयंटन  सम्ब्नालय  में  राज्य  मन्त्रो  मिरिधर  :

 और  नई  स्कीमों  पर  लगे  वर्तमान  प्रतिबंध  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय  पयंटन
 मन्त्रालय  इस  परियोजना  को  अनुमोदन  प्रदान  नहीं  कर  सका  जब  कभी  इस  प्रतिबंध  में  ढील  दी

 जाएगी  तब  इस  प्रस्ताव  पर  वित्तीय  सहायता  हेतु  विचार  किया  जायेगा  ।

 वनस्पति  का  मूल्य-निर्धारण

 3932.  श्री  ज्ञान्ताराम  नायक  :  क्या  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  वनस्पति  मूल्यों  के  निर्धारण  के  मामले  में  वनस्पति  निर्माताओं
 के  साथ  कोई  बातचीत  की

 यदि  तो  जिन  मसलों  पर  विचार-विमश  किया  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 विचार-विमर्श  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०एल०  :  से
 उद्योग  के  साथ  स्वेच्छिक  मूल्य  जो  26  1987  से  चल  रहा  को  जारी  रखने  के  बारे
 में  बातचीत  की  गई  पहली  1988  से  15  किश०ग्रा०  के  प्रति  टीन  के  स्वेच्छिक  मूल्य  की
 अधिकतम  सीमा  को  335/-₹०  बरकरार  रखा  गया  जबकि  वनस्पति  यूनिटों  को  उनकी
 कता  का  50%  आयातित  खाद्य  तेल  प्रति  मी०  टन  30  प्रतिशत  19,000  रु०
 प्रति  मी०  टन  की  दर  से  आबंटित  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  को  घाटा

 3933.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  भारी  घाटे  में  चल  रहा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  व्षवार  कितना  घाटा

 चालू  वर्ष  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  करने  की  क्या  सम्भावनाएं  और

 क्या  सरकार  का  निगम  के  कायकरण  में  सुधार  लाने  का  विचार  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 लिखित  उत्तरें  2।  1988

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 जी  हां  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  1985-86  के  दौरान  अपने  काम-काज  में  317.45  लाख  रुपये

 की  निवल  हानि  जबकि  इसकी  तुलना  में  1984-85  में  42.26  लाख  रुपये  का  लाभ  हुआ
 1985-86  में  हानि  के  कुछ  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  बीजों  के  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिया  गया  ।

 (2)  बीजों  के  बिक्री  मूल्य  में  समतुल्य  वृद्धि  किए  बिना  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ।

 (3)  सामान्य  मूल्य  वृद्धि  तथा  निगम  के  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  और  अंतरिम  राहत  के
 भुगतान  के  कारण  रख-रखाव  के  निश्चित  खर्चों  में

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  इस  निगम  द्वारा  अजित  लाभ  या  हानि  इस  प्रकार  है  :--

 चथ  लाखों  में  )
 (+)  लास  (--)  हानि

 1983-84  24.15

 1984-85  5  (+)  42.26

 1985-86  (--)  317.45

 वर्तमान  अनुमानों  अनुसार  इस  निगम  को  1987-88  के  दौरान  थोड़ा-सा  लाभ  होने
 की  आशा  क

 (a)  निगम  के  काम-काज  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा
 सकिलਂ  नामक  एक  योजना  शुरू  की  गई

 पहाड़ों  क्षेत्रों  क ेलिए  खाद्यान्नों  को  मांग

 ]
 3934.  श्री  के०  डो०  सुलतानपुरी  :  क्या  खाद्य  शोर  नायरिक  पूति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  सूखे  की  स्थिति  के  कारण
 पव॑तीय  क्षेत्रों  के लिए  खाद्चाननों  के आवंटन  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  राज्यों  को  सप्लाई  किये  गये  खाद्यान्नों  का
 राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  सम्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  सूखे  के  कारण
 केवल  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  खाद्याननों  का आवंटन  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  के  स्वासित्व  वाले  डेरो  फास

 [  ध्रमुवाद  ]

 3935.  थरो  रास  प्रकादा  चौधरी  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  राज्यवार  राज्यों  के  स्वामित्व  वाले  कितने  डेरी  फामं

 इन  फार्मों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पनीर  और  छी  का  कितना  उत्पादन

 और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  फार्मों  को कितना  लाभ  अथवा  घाटा  हुआ  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्याम  लाल  :

 से  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 दिल्लो  में  ऋग्गियां  हटाना

 3936.  भ्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  झुग्गियां  हटाने  और  झुग्गीवासियों  के  पुनर्वासियों  के लिए  उठाए  गए  कदमों
 का  ब्यौरा  क्या

 दिल्ली  में  1986  और  1987  के  दौरान  कितनी  शुग्गियां  गिराई  और

 दिल्ली  में  इस  समय  एक  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  बड़ी-बड़ी  ऐसी  कितनी  झुग्गी  बस्तियां
 जिनमें  एक  सौ  से  अधिक  झुरिगियां  हैं  और  वे  कहाँ-कहां  हैं  तथा  उन्हें  अब  तक  न  हटाये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भविष्य  में  अतिक्रमणों  को

 रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  :--

 (+)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  चलते-फिरते  मकान  ग्रिराऊ  दस्ते  के  माध्यम  से  नये
 क्रमणों  का  हटाना  ।

 (ii)  दिल्ली  विकास  अधिनियम  के  संशोधित  उपबन्धों  के  अन्तगंत  अभियोजन  की  कारंवाई
 करना  ।

 (iii)  राज्यपाल  द्वारा  थाना  प्रभारी  हाउस  को  नये  अतिक्रमणों  की
 जांच  के  निर्देश  जारी  किये  गये  हैं  ।

 (iv)  विभिन्न  स्तरों  पर  संबंधित  फोल्ड  स्टाफ  को  ब्यक्तिगत  तौर  पर  उत्तरदायी  ठहराने  के
 आदेश  जारी  किये  गये

 .  जहां  तक  पुनर्वास  का  सम्बन्ध  केवल  पात्र  अनधिवासियों  को  वैकल्पिक  स्थल/द्रांजिट  कैम्प

 मुहैया  किये  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  12931  और  3642  शुग्गियां  हटाई
 गई

 क्षुग्गी  झोंपड़ी  समूहों  का पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया
 निम्नलिखित  कालोनियों  में  100  से  अधिक  शझुग्गियों  वाले  कुछ  समूह  विद्यमान  हैं  :--

 कामा  कमल  सिनेमा  के  कालका  बसन््त
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 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नेहरू  गौतम  नेहरू  लोक  नायक
 जय  प्रकाश  नारायण  हस्पताल  के  मोतिया  फंज  ई-ब्लाक  झण्डे  करौलबाग
 बस  टमिनल  के  लाल  बाग  टी०  के०  वजीरपुर  औद्योगिक

 ज्वाला  पश्चिम  राजौरी  कीति  पांडव

 रघुबीर  सुन्दर  गार्डन  ),  शशि  विश्वास

 राधू  कल्याण  स्वास्थ्य  नन््द  न्यू
 जराधक  कलन्धर  यमुना  गीता  बापू  धाम  के  पीछे
 तक  एम०  ई०  एस०  होस्टल/मौय  होटल  के  चाणक्यपुरी  रेलवे  स्टेशन  के  दोनों  कोरियन

 दूतावास  नजदीक  सिंगापुर  उच्चायोग  के  दूरभाष  एक्सचेंज  के  वीरांवाली

 अन्तर्राष्ट्रीय  चन्द्रगुप्त  प्वाइन्ट  पृथ्वी राज  एन०  बी०  सी०  सी०  लेबर

 हुमायूं  रोड  तथा  डी०  आई०  जैड०  क्षेत्र  मे ंब्लाक  8,  14,  12  और  13  के  सामने  इन  झुग्गी  समूहों  को

 हटाया  जा  सकता  बशर्ते  कि  वैकल्पिक  स्थल  उपलब्ध  हों  ।

 मारतोय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  ह।रा  भंडारण
 सोमा  की  सिफारिश

 3937.  भ्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  ॥
 ५  :  क्या  खां  झौर  नांगरिक  पृतति  मन्त्री  यह  बताने

 कली  एम०  वी०  चेन्रशेजर  भूंति
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  उपभोक्ताओं
 तथा  व्यापार  के  हित  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  थोक  विक्रेताओं  तथा  फुटकर  विक्रेताओं  द्वारा  रथे  जा
 सकते  वाले  स््टाक  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  क्या  इस  समय  फुटकर  विक्रेताओं  तथा  थोक  विक्रेताओं  द्वारा  उपभोक्ता

 बस्तुओं  के  रखे  जा  सकने  वाले  स्टाक  की  कोई  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  का  फुटकर  विक्रेताओं  तथा  थोक  विक्रेताओं  द्वारा  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  रखे
 जा  सकने  वाले  स्टाक  की  अधिकतम  सीमा  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से  सभी
 उपभोक्ता  वस्तुओं  के  लिए  इस  रूप  में  स्टाक  सीमाएं  निर्धारित  नहीं  की  जाती  आवश्यक
 वस्तु  1955  के  तहत  घोषित  आवश्यक  वस्तुओं  जैसे  खाद्य  तिलहनों  और  खाद्य  तेलों
 आदि  के  लिए  स्टाक  सीमाएं  निर्धारित  की  गई  सम्बन्धित  वस्तुओं  की  मूल्य  उपलः
 भ्यता  आदि  पर  निर्भर  करते  हुए  स्टाक  सीमाओं  में  परिवतंन  करने  के  बारे  में  समय-समय  पर  विचार
 किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  प्लाटों  को  बिक्री

 ]
 3938.  डा०  प्रभात  कुमार  सिक्र  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )  क्या  सरकार  का  शहरी  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  विचार

 क्या  विकास  और  क्षहरी  आबादी  में  वृद्धि  क ेकारण  कृषि  भूमि  शहरी  सीमाओं  के
 गेंत  आ  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  मध्य  प्रदेश  में  रिहायशी  भूखण्ड  बहुत  अधिक  दामों  पर  बेचे  जा

 रहे  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  स्थिति  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 और  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  से  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 कारखाना  मजदूरों  को  सुरक्षा

 ]

 3939.  श्री  शरद  विधे  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कारखाना  संशोधन  1987  जिसमें  कारखाना  मजदूरों  की  सुरक्षा  और

 स्वास्थ्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नये  उपबन्ध  की  व्यवस्था  लागू  कर  दिया  गया

 क्या  उक्त  संशोधित  अधिनियम  के  अन्तगंत  आवश्यक  नियम  और  विनियमन  बना  दिए  गए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  कारखाना
 1987  के  सभी  उपबन्ध  धारा  और  में  निदिष्ट  उपबन्धों  को  छोड़कर )  पहली

 1987  से  लागू  किये  गये  नई  धारा  और  में  निदिष्ट  उपबन्ध  पहली
 1988  से  लागू  होंगे  ।

 और  कारखाना  अधिनियम  के  अन्तगंत  नियम  श्रम्बन्धित  राज्य  सरकारों  और  संघ
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  बनाए  जाते  कारखाना  )  1987  के  अन्तगंत  आदर्श
 नियम  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  बनाए  गए  हैं  और  उन्हें  1988  में  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  को  राज्य  नियमों  में  शामिल  करने  के  लिए  भेजा  गया

 बिहार  में  रुग्ण  चोनी  मिलों  को  सहायता

 3940.  डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  क्या  खाद्य  श्र  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार ने  राज्य  में  रुग्ण  चीनी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  के
 लिए  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  केन्द्रीय  सहायता  दिये  जाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  बिहार  सरकार  को  अब  तक  कितनी  सहायता
 दी  और

 सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एल०  :  नहीं  ।

 बिहार  में  संयुक्त  स्टाक  क्षेत्र  की  3  चीनी  मिलों  को  आधुनिकीकरण/पुनर्वासन  के  लिए
 122.02  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई

 चीनी  विकास  निधि  से  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  ऋण  सहायता  के  लिए  राज्य  में
 चीनी  मिलों  से  प्रस्तुत  किए  गए  आवेदन  पत्र  जब  कभी  प्राप्त  तब  उन  पर  गरुण-दोष  के  आधार  पर
 विचार  किया

 बीजों  की  कालाब।जारी

 ]
 3941.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  कषथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  वितरित  किये  गये  बीजों  की  दिल्ली  तथा  देश  के  अन्य  भागों
 में  भारी  पेमाने  पर  कालाबाजारी  हो  रही

 (@)  यदि  तो  क्या  इस  वर्ष  खीरे  के  बीज  काला,बाजार  में  बेचे  गये  और

 यदि  तो  ऐसी  गतिविधियों  में  शामिल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या
 वाही  की  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  यादव  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अध्य  प्रदेश  सें  पयंटक  स्थलों  का  विकास

 3942.  श्री  कस्मोदी  लाल|जाटव  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  का  पर्यटक  स्थल  के
 रूप  में  विकास  करने  का  सुझाव  दिया  था  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 क्या  चम्बल  प्रभाग  में  सिहोंनियां  और  शनिदेव  मंदिर  को  भी  इसमें  गामिल
 किया  गया  है  ?  '

 पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 पर्यटन  आधार  संरचना  का  विकास  के  करने  लिए  मध्य  प्रदेश  ने  निम्नलिखित  स्थानों  का  सुझाव

 और  दतिया  ।
 |

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभी  तक  मंत्रालय  ने  विभिन्न  पहले
 से  चली  आ  रही  और  नई  परियोजनाओं  के  लिए  78.98  लाख  रुपये  रिलीज  किये

 नहीं  ।

 66



 1  1910  लिखित  उत्तर

 _  झावास  छ  र्ं्््पफ़फख/-र:
 झावास  सलाहकार  परिषद

 ],

 3943.  श्री  मट्टम  णोीर।म  मति  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवास  सलाहकार  परिषद  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाहरी  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  ओर  यह  सरकार  के

 विचाराधीन
 हु

 बाक्साइट  तापसह  मिट्टी  श्रावि  को  खानों  में  मजबद्रों  का  वेतन

 3944.  थी  शिव  प्रसाद  साहू  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कच्चे  माल के  मूल्य  में  वृद्धि  के कारण  तापसह  मिट्टी
 आर  लेटराइट  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  वेतन  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  न्यूनतम  मजूरी  में  कब  तक  वृद्धि  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  सत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और  जी
 *
 ताप-सह  मिट्टी  तथा  लेटराइट  खानों  समेत  अनुसूचित  नियोजनों  में  वेतन  की  न्यूनतम  दरों  में  संशोधन
 क  र  ने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  इसे  शीघ्र  अंतिम  रूप  दिये  जाने  की  आशा  है  ।

 भ्रसम  को  नाइट्रोजनी  उवेरक  का  झाबंटन

 3945.  श्रो  मरद्रेश्वर  तांतो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  7-88  से  अब  तक  असम  राज्य  को  नाइट्रोजनी  उर्वरक
 का  कोई  आवंटन  किया

 (@)  यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  उर्वरक  का  आवंटन  किया

 क्या  उक्त  अवधि  में  किसी  अन्य  किस्म  के  उवंरक  का  आवंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  श्याम  लाल  :
 और  वर्ष  1987-88  1987  से  मां  1988  के  दौरान  असम  को  पौद

 पोषक  तत्व  के  रूप  में  (4420  मीटरी  टन  नत्रजनयुकत  उवं  रकों  का  आवंटन  किया  गया

 और  नत्रजनयुक्त  उबरकों  के  1987-88  के  असम  को  6,420
 मीटरी  टन  फास्फेटयूक्त  और  6,320  मींटरी  टन  पोट!शयुक्त  उवंरक  का  आवंटन  किया

 परिष्कृत  सोवाबोन  तेल  के  मूल्य  में  कमी  क  रने  का  प्रस्ताव

 3946.  श्रीमती  बधवराजेश्व री  :  क्या  खाद्य  प्रौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 कया  यह  सच  है  कि  परिष्कृत  सोयाबीन  तेल  के  निर्माताओं  तथा  सरसों  के  तेल  के  पैकरों
 तथा  उत्पादकों  ने  1987  से  मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  किए  गए  समझौते  के  इन  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में कितनी  कमी
 की  गयी  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एल०  :  से
 1987  के  दौरान  तत्कालीन  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  ने  विभिन्न  ब्रांडों  के  खाद्य  तेलों  के

 मूल्यों  की  उद्योग  तथा  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  की  उपस्थिति-में  पुनरीक्षा  की  उनकी  अपील  पर
 विनिर्माताओं  द्वारा  परिष्कृत  सोयाबीन  के  तेल  के  मूल्य  में  प्रति  कि०ग्रा०  3  रु०  तथा  सरसों  के  तेल  के

 मूल्य  में  प्रति  कि०ग्रा०  2.50  रु०  की  कमी  की  गई  है  ।

 राज्यों  को  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु/वित्तीय  सहायता

 3947.  डा०  दी०  बेंक्टेश  :  क्या  क्रूषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उन  राज्य  सरकारों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  वषं  1987-88  8  में  खाद्यान्नों  का
 दन  बढ़ाने  हेतु  अधिक  धनराशि  की  मांग  की  और

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  संत्र।लय  में  कृषि  श्र  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 1987-87  के  दौरान  कुछ  राज्य  आन्ध्र  मध्य  प्रदेश

 त्रिपुरा  तथा  उत्तर  प्रदेश  ने  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  की  सहायता  के

 लिए  इस  योजना  के  अन्तग्गंत  अधिक  धनराशि  के  लिए  अनुरोध  किया  पंजाब  सरकार  ने  भी  इस
 योजना  के  तहत  क्षारीय  मिट्टी  का  सुधार  करने  के  लिए  अधिक  धनराशि  की  मांग  की  है  ।

 केन्द्रीय  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  समग्र  बजट  के  प्रावधानों  के  भीतर
 रिक्त  धनराशियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  मांगें  पूरी  कर  रही

 धान  को  बारानी  खेती

 3948.  श्री  पो०  कुलनवईबेलू  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  क्रषि  अनुसंधान  विशेषज्ञों  द्वारा  दिये  गये
 सुझाव  के  अनुसार  धान  को  बारानी  खेती  अपनाने का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  वर्ष  19९8-89  के  दौरान  धान  की  बारानी  खेती  के  अन्तगंत  कितना  क्षेत्र
 शामिल  किया  और

 बारानी  खेती  के  लिए  धान  की  कितनी  नई  किस्मों  का  पता  रुगाया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्रनुसंघ।न  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरिक्ृष्ण  श्ास्त्रो  )  :
 जी  फिर  भा०  कृ०  अ०  प०  उपयुक्त  चावल  की  किस्मों  की  जांच  कर  रही  है  जो  सूखे

 की  स्थिति  में  उग्राने  पर  बहुत  अच्छी  पैदावार  दे  सकती  ऐसी  स्थितियों  के  लिए  कुछ  और  किस्मों
 की  सिफारिश  की  गई
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 उपरोक्त  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूखे  की  स्थिति  में  उगाये  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  किसमें  उपयुक्त  पाई  गई  हैं  ।
 सी०  आर०एम०डब्ल्यू  ०-10,  के०

 आभा  और  पूर्व  ।

 उड़ीसा  में  के-व्रोय  कृषि  यन्व  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  संस्थान

 3949.  श्री  श्रोबल्लभ  प/णिग्रहो  :  कया  क्ृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  केन्द्रीय  कृषि  यंत्र  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  संस्थान  स्थापित

 करने  संबंधी  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दी

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ऐसे  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  पट्टे  पर  भूमि  देने  को  सहमत  हो
 गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उड़ीसा  में  यह  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकःरिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  :

 ओर  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  एक  दल  ने  पूर्वी  क्षेत्र  में  क्ृषियंत्र  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण

 संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिए  उड़ीसा  तथा  असम  राज्यों  द्वारा  प्रदान  किये  गये  स्थलों  का  दौरा
 विश्वनाथ  चेरियल्ली  जिला  सोनितपुर  में  असम  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  किये  गये  स्थान  में

 संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई

 और  प्रश्न  हो  नहीं

 मध्य  प्रदेश  को  खाद्य  तेल  का  भाबंटन

 3950.  धो  कमल  नाथ  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  1987  से  मध्य  प्रदेश  को  10  हजार  मीटरी  टन

 खाद्य  तेल  का  कोटा  आवंटन  किया  था  और  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  नवम्बर
 और  1987  के  दौरान  इस  राज्य  को  उक्त  कोटे  की  सप्लाई  नहीं  की  गई

 इन  महीनों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  की  सप्लाई  की  गई  तथा  कम  सप्लाई
 करने  के  क्या  कारण

 1988  से  कोटे  को  और  घटाकर  7500  मीटरी  टन  करने  जो  एक  राशन
 कार्डधारी  को  प्रतिमाह  एक  लीटर  की  भी  सप्लाई  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त  क्या  कारण  और

 राज्य  सरकार  को  कम  सप्लाई  के  कारग  हो  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  हेतु  कोटे  में

 वृद्धि  करने  और  बढ़ाए  गए  कोटे  की  शीघ्नातिशीक्ष  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?
 |

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  |:  और
 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  10,000  मी०  टन  प्रति  मास  के  आवंटन  के  प्रति  नवम्बर  तथा
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 1987  के  दोरान  सप्लाई  की  गई  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 महीना  सात्रा  टन

 1987  6691

 नवम्बर  ,  1987  3548

 1987  8572

 सरकार  द्वारा  राज्यों  को  किये  जाने  वाले  आवंटनों  में  वृद्धि  कर  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप
 राज्य  व्यापार  निगम  को  अपने  डिब्बाबन्दी  के  कार्यों  में  तेजी  लाने  में  कुछ  समय  लग  ढुलाई  की

 कठिनाइयों  के  कारण  उक्त  राज्य  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  उपलब्ध  स्टाक  को  नहीं  उठा

 मध्य  प्रदेश  को  आयातित  तेल  की  सप्लाई  में  सुधार  हुआ

 और  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आवंटन  केवल  अनुपूरकस्वरूप  का  होता  है  और

 इससे  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  आबादी  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को  पूरा  किये  जाने  की  अपेक्षा  नहीं  की

 जाती  खुले  बाजार  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  गिरावट  के  रुख  को  देखते  हुए  सभी  राज्यों  के

 1988  के  महीने  के  लिए  आवंटन  में  कमी  कर  दी  गई  थी  ।

 पयंटन  मंत्रालय  तथा  इसके  उपक्षमों  में  प्रतिनियक्त  प्रधिकारो

 3951.  श्री  राम  पुजन  पटेल  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  पर्यटन  मंत्रालय  तथा  इससे  संबंधित  सरकारी
 धषात्र  के  उपक्रमों  में  तीन  वर्ष  स ेअधिक  अवधि से  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं

 वर्ष  1985  से  प्रत्येक  अधिकारी  सेवाकाल  को  तीन  वर्ष  से  अधिक  कितनी  अवधि  के

 लिए  बढ़ाया  गया

 उन  अधिकारियों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  अधिकांश  समय  श्रतिनियुक्ति  पर  ही  रहे  हैं  तथा
 जिनका  अपने  मूल  कार्यालयों  जहां  उन्होंने  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  बहुत  कम  समय
 बीता  और

 क्या  मन्त्रालय  ऐसे  अधिकारियों  को  वापस  भेजने  की  योजना  बना  रहा  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और  पर्यटन  विभाग
 और  भारत  पयंटन  विकास  निगम  में  तीन  वर्ष  से  अधिक  अवधि  से  निम्नलिखित  अधिकारी

 युक्ति  पर  हैं  :--

 पर्यटन  विभाग

 ऋण  नाम  झौर  पद  नाछ  प्रतिनियक्ति  शुरू  तोन  वर्ष  से  श्रधिक  कितनो  भ्रवधि
 स०  होने  को  तारोख  बढ़ाई  गई  है

 1  2  3  4

 1.  श्री  सुदामा  नन््द  शर्मा  3-7-1982  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  चालू
 अनुवादक  ग्रेड  11)  )  बजट  सत्र  के  बाद  इन्हें  इनके

 १0  ग
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 2.  श्रीमती  एस०  कपूर  9-7-1984

 सहायक )

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम

 1.  श्री  एस०  सी०  द्विवेदी  14-9-1983
 निदेशक  सतर्कता  )

 2.  श्री  बी०  एन०  दास  गुप्ता  22-5-1984
 सहायक  प्रबन्धक

 3.  श्री  एस०  के०  हजारा  25-5-1984
 सहायक  प्रबंधक

 4.  श्री  पी०  चक्रवर्ती  11-4-198 4
 सहायक  प्रबंधक

 परयेटन  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  अधिकारी  नहीं  है  ।

 कार्यालय  वापिस  भेज  दिया
 तीन  वर्ष  स ेअधिक  वर्ष

 10  महीने  और  12  दिन

 8-1-1989
 तीन  वर्ष  स ेअधिक  अवधि--एक  वर
 और  महीने

 शुरू  में  इनकी  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि
 तीन  वर्ष  सरकार  ने  इनका
 काल  30  1988  तक  बढ़ा
 दिया  तीन  वर्ष  स ेअधिक  अवधि

 वर्ष  नौ  महीने  और  सतरह
 दिन

 इन  अभियन्ताओं  को  केन्द्रीय  लोक
 |  निर्माण  विभाग  से  प्रतिनियुक्ति  पर
 |  लिया  गया  है  ।
 |  भारत  पयंटन  विकास  निगम  इन

 |  अधिकारियों  को  निर्माण  के
 <  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 |  जिनके  साथ  मामले  को

 |  उठाया  गया  से  इनकी  तनाती
 |  सम्बन्धी  आदेश  मिलने  के  बाद
 |  कार्यमुक्त  कर  तीन  वर्ष  से
 |  अधिक  अवधि--नौ  महीने  और
 (  बीस  दिन

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने

 इनकी  सेवाएं  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  से  प्रतिनियुक्ति  पर-प्राप्त
 की  इन्होंने  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  में  विलय  का  अपना
 विकल्प  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  से  इनका
 11-4-1985 5  से  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  में  स्थायी  विलय
 करने  के  लिए  अनुमोदन  प्रदान
 करने  हेतु  अनुसेध  किया  गया

 v1
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 श्री  पी०  चक्रवर्ती  को  छोड़कर  जिनका  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  विलय  किया

 जाना  प्रस्तावित  है  ।  श्रीमती  कपूर  पर्यटन  विभाग  की  ही  कर्मचारी  हैं  ।

 चीनो  का  उत्पादन  भौर  खपत

 ]

 3952.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  खाद्य  भौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  चीनी  का  कितना  उत्पादन  हुआ  और  इस  समय  देश  में  चीनी

 की  राज्यवार  अनुमानित  खपत  क्या

 चीनी  की  खपत  ओर  उपलब्धता  में  कितनी  कमी  और

 इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से  देश  में

 चीनी  वर्ष  1987-88  8  के  दोरान  22-2-1988  तक  49.51  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ
 था  जबकि  पिछले  वर्ष  तदनरूपी  तारीख  तक  48.62  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ
 चीनी  के  उत्पादन  के  राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  चालू  वषे  के  लिए  लगभग  90

 लाख  मीटरी  टन  चीनी  की  आंतरिक  खपत  का  अनुमान  लगाया  गया  अनुमानित  खपत  के  राज्यवार

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  इस  मौसम  के  प्रारम्भ  में  पिछला  बचा  पर्याप्त  स्टाक  चालू  मौसम  के

 उत्पादन  और  यदि  चीनी  का  कोई  आयात  किया  जाता  है  तो  उस  दशा  में  आयातित  चीनी  की  योजनाबद्ध

 आमद  से  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  चीनी  उपलब्ध  होगी  ।

 विवरण

 22  फरवरी  तक  चोनी  का  राज्यभार  उत्पादन

 मीटरी  टन  )

 )

 राज्य  4  1987-88  1986-87

 2  3

 उत्तर  प्रदेश  13.47  13.35

 बिहार  1.94  1.92

 पश्चिम  बंगाल  0.03  0.04

 असम  0.04  0.02

 हरियाणा  1.52  1.54

 पंजाब  1.46  1.40

 राजस्थान  0.05  0.14
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 मध्य  प्रदेश  0.43  0.43

 उड़ीसा  0.15  0.12

 महाराष्ट्र  16.31  15.31

 गृजरात  3.07  3.75

 कर्नाटक  4.46  3.00

 केरल  0.03  0.04

 आन्ध्न  प्रदेश  2.80  2.92.

 तमिलनाडु  3.42  ३.40

 पांडिचेरी  0.24  0.25

 नागालैंड  0.03  0.02

 गोवा  0.06  0.07

 अखिल  भारत  49.51  48.62

 देनिक  उपयोग  को  वस्तुझों  में  बिचोलियों  को  भूमिका

 [  प्रनुवाद  ]
 3953.  चौधरो  भ्रर्तर  हसन  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रोजमर्रा  के  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  का  बिचौलिये  भारी
 बार  चला  रहे  हैं  और  धन  कमा  रहे  हैं  जिसके  फलस्वरूप  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०एल०  बेठा  )  :  खाद्य  ओर  नागरिक

 पूर्ति  मंत्रालय  को  इस  बात  की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  केवल
 लियों  के  मार्जिनों  के  कारण  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 बिचौलियों  की  भूमिका  को  कम  करने  की  दृष्टि  सरकारी  नीति  में  मुख्य  बल
 श्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  विभिन्न  वस्तुओं  की  उपंलभ्यता  में  सूधार  प्रतिस्पर्डा  को

 बढ़ावा  देने  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  पर  दिया  जा  रहा  इस  बात  के  भी

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  मे ंआवश्यक  वस्तुएं  सप्लाई  करने  में
 भोक्ता  सहकारी  समितियों  की  भूमिका  का  विस्तार  किया  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर

 कहा  जा  रहा  है  कि  वे  जमाखोरी  विरोधी  कार्यों  में  तेजी  लाएं  ओर  जमाखोरों  तथा  चोरबाजारियों  के
 विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  उसी  प्रकार  के  अन्य  कानूनों  के  उपबंधों  के  अनुसार  कड़ी एक

 वाही  व्यापार  तथा  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठकें  की  गई  जिनमें  उनसे  मूल्यों  को  बढ़ने
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 से  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  गया

 ”  हारा  झावासोय  योजनाशों  को  धंजरी

 3952.  श्री  महेन्द्र  सह  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  की  विभिन्न  आवासीय  विकास  एजेंसियों  ने
 को  अनेक  योजनाएं  भेजी  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 झनिवायं॑  फसल  बोसा  योजना

 3955.  भ्री  प्रजय  मुशरान  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सभी  राज्यों  में  अनिवायं  रूप  से  फसल  बीमा  योजना  प्रारम्भ  करने  पर
 विचार  कर  रही

 ह

 यदि  तो  क्या  फसल  बीमा  योजना  उन  किसानों  के  लिए  भी  अनिवार्य  की  जाएगी
 ज्रों  फसल  के  लिए  बैंकों  से ऋण  नहीं  लेते  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  इस  प्रकार  प्रारम्भ  करने  का  है  कि  प्रत्येक  किसान
 अपनी  फसल  का  बीमां  करा  सके  और  उसे  हुई  वास्तविक  हानि  के  बराबर  मुआवजा  प्राप्त  हो  सके  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :
 से  नहीं  ।  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  के लिए  दीधंकालिक  उपाय

 |

 3956.  श्रीमती  डी०  के०  भन््डारो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  सूखे  स ेनिपटने  के  लिए  कुछ  दीघंकालिक  उपाय  किए  गए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया

 उन  केन्द्रों  क ेनाम  क्या  जहां  ये  उपाय  किये  जायेंगे  और  उनके  चयन  के  मानदंड  क्या

 और

 (=)  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  की  प्राथमिकता  किस  प्रकार  निर्धारित  की  गई  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  गौर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  ह्याम  लाल  :

 जी  हां  ।
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 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कायं  क्रम  का  प्रमुख  उद्देश्य  मृदा  और  ज़ल  संरक्षण  और
 रोपण  और  चरागाह  «x  घास  भूमि  का  विकास  और  अधिक  उत्प।दी  बारानी  खेती  के  सम्बधंन  के  जरिए

 सूखा  रोधी  और  परिस्थितिकी  संतुलन  को  फिर  से  बनाए  रखने  का  है  ।

 यह  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  है  और  इसका  परिव्यय  केन्द्र  और  राज्यों  द्वारा
 50:50  के  आधार  पर  वहन  किया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  अंश  के  रूप
 में  237  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 और  (=)  इस  कार्यक्रम  के  लिए  औसत  वाषधिक  वर्षा  प्रतिशतता  के  आधार  पर  राज्यों
 के  91  जिलों  में  615  प्रखण्डों  को  चुना  गया  कार्यक्रम  क्षेत्र  का  निर्धारण  करने  सम्बन्धी  मानदंडों
 का  ब्यौरा  संलग्न  में  विया  गया  जिलों  प्रखण्डों  की  संख्या  और  क्षेत्र  के  बारे  में
 वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 कार्यक्रम  क्षेत्रों  का  निर्धारण  करने  के  मानदण्ड

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  अंतगंत  प्रखण्डों  को फिर  से  शामिल  करने|शामिल  करने  के  लिए
 अन्तर-विभागीय  1984  84  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  मानदण्ड  :

 (1)  कृतक  बल  द्वारा  कार्यक्रम  से  निकाले  गये  प्रखण्डों  को  फिर  से  शामिल  करने  के  लिए  :

 1.  जब  वार्षिक  वर्षा  750  मिलीमीटर  से  नीचे  होती  है  निवल  सिंचित  क्षेत्र  बोये  गये
 निवल  क्षेत्र  के  40  प्रतिशत  से  कम  होना

 2.  जब  वार्थिक  वर्षा  750  मिलीमीटर  से  अधिक  होती  है  तो  निवल  सिंचित  क्षेत्र  बोये
 गये  निवल  क्षेत्र  के  30  प्रतिशत  से  कम  होना  चाहिए  ।

 (2)  अभी  तक  कायंक्रम  में  कवर  न  किए  गए  प्रखण्डों  को  शामिल  करने  के  लिए  :

 1.  जब  वाधिक  वर्षा  750  किलोमीटर  से  कम  होती  है  और  निवल  सिचित  क्षेत्र  बोए
 गए  निबल  क्षेत्र  के  20  प्रतिशत  से  कम  होता

 2.  जब  वा्िक  वर्षा  750  मिलीमीटर  और  1125  मिलीमीटर  के  बीच  होती  है  और
 निवल  सिचित  क्षेत्र  बोए  गए  निवल  क्षेत्र  के  15  प्रतिशत  से  कम  होता

 3.  जब  वाधिक  वर्षा  1125  मिलीमीटर  से  अधिक  होता  है  और  निवल  सिंचित  क्षेत्र
 बोए  गए  निबल  क्षेत्र  के  10  प्रतिशत  से  कम  होता

 (3)  ऐसे  किसी  क्षेत्र  जहां  बाधिक  वर्षा  1650  मिलोमीटर  से  अधिक  होती  सिंचित
 क्षेत्र  की  मात्रा  का  ध्यान  किए  बिना  शामिल  किया  जाना

 (4)  ऐसे  प्रखण्ड  जिन्हें  पहले  शामिल  नहीं  किया  गया  लेकिन  जो  शामिल  किये  जाने  के
 लिए  अन्यथा  पात्र  यदि  उनकी  संख्या  जिले  के  कुल  प्रखण्डों  के  20  प्रतिशत  से  कम  है
 तो  उन्हें  शामिल  न  किया

 (5)  ऐसे  प्रखण्ड  जिन्हें  पहले  शामिल  किया  गया  है  और  जो  अब  शामिल  किये  जाने  के  पात्र
 जिन्हें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  चाहे  उनकी  संख्या  जिले  के  कुल  प्रखण्डों  के  20

 प्रतिशत  से  कम  हो  ।
 ह
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 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रखण्डों  संबंधी  भेजे  गये  और  अन्य  अलग-अलग  स्रोतों  से  एकत्र  किए  गए
 आंकड़ों  पर  उपयुक्त  बातें  लागू  होती  हैं  ।

 बिवरण-ा

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कवर  किए  गए  राज्य-वार  प्रखण्डों
 की  संख्या  और  उनके  अन्तर्गत  क्षेत्र

 a  eres  ७७.3. ee  नम  RN  साजक  उनम-म-मक  कमनममक  थनननमन  नमन  नेगी  ee  सनी  अमन  मनन  जनमममन  सन  नमन  ----  ०-०  --..०००००-०_

 कम  सं०  राज्य  जिलों  की  सं०  प्रखण्डों  की  सं  ०  कवर  किया  गया

 क्षेत्र  (000  वर्ग
 किलोमीटर  )

 2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  8  69  77.15

 2  बिहार  5  54  22.25

 3  गुजरात  8  43  52.99

 4  हरियाणा  1  9  3.01

 5  जम्मू  व  कश्मीर  2  13  8.57

 6  कर्नाटक  11  71  85.05

 7.  मध्य  प्रदेश  6  49  40.78

 8.  महाराष्ट्र  12  74  116.48

 9.  उड़ीसा  4  39  22.10

 10.  राजस्थान  8  30  30.05

 11.  तमिलनाडु  7  43  17.78

 2.  उत्तर  प्रदेश  16  87  49.23

 13.  पश्चिम  बंगाल  3  34  11.20

 91  615  536.64

 राष्ट्रोय  राजधानो  क्षेत्र  के  अंतर्गत  मेरठ  का  विकास

 3957.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अ्लो  खां  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 दिल्ली  में  लोगों  क ेआगमन  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  मेरठ  जिला
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 ।  1910  लिखित  उत्तर

 लय को  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  नगरਂ  के  रूप  में  विकसित  करने  सम्बन्धी  निर्णय  सरकार
 द्वारा  कब  लिया

 इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्र  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी-कितनी
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  जायेगी  और  अब  तक  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  द्वारा  वास्तविक
 रूप  से  कितनी  राशि  की  वित्तीय  सहायता  जारी  की  गई

 धनराशि  के  आवंटन  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  और

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  योजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  कोਂ  तेज  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबेर  :  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 योजना  बोर्ड  की  अन्तरिम  विकास  योजना  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  एक  प्राथमिकता  नगर  के  रूप  में
 मेरठ  का  विकास  करने  का  निर्णय  19  86  में  लिया  गया

 चूंकि  यह  बोर्ड  सन्  1985  में  अस्तित्व  में  आया  इसलिए  1985-86  तथा  1986  87
 के  दौरान  मेरठ  की  परियोजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  द्वारा  3.5  करोड़  रुपये
 की  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।  अनुकूल  धन  जो  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  द्वारा  रिलीज  की
 गई  वह  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जः  रही  है  तथा  यह  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  के पास  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  मेरठ  के  लिए  नियतन  किये  गये  थे  ।

 चल  रही  परियोजनाओं  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की
 आशा

 चोनो  मिट्टी  के  बतंन  बनाने  के  उद्योग  में  वाल-भम

 3958.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्या  क्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  वाले  खतरनाक  उद्योग  में

 कार्यरत  14  वर्ष  से  कम  आयु  के  कम  वेतन  पर  काम  पर  लगाए  गये  हजारों  बच्चों  की  दयनीय  दशा
 की  जानकारी

 क्या  सरकार  ने  स्थिति  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
 और

 स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/उठाने  का  विचार  हैं  ?

 थम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्नो  जगदोश  :  सरकार  को  इस  बात  की
 कारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिट्टी  के  बतंन  बनाने  वाले  उद्योग  में  नियोजित  बालकों
 में  निजी  व्यक्ति  द्वारा  अध्ययन  किया  गया

 त  बालकों  के  बारे

 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 स्टील  श्रथारिटी  श्राफ  इडिया  लिमिटेड  द्वारा  श्रनुसंघान  और
 विकास  केन्द्रों  को  स्थापना

 3959.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  भ्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  एक  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  को

 स्थापना  की  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  द्वारा  कहां-कहां
 तथा  किस  प्रकार  की  विशेष  अनुसंधान  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  और

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :

 ओर  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  लोहा  और  इस्पात  के
 संधान  एवं  विकास  केन्द्र  का  मुख्यालय  रांची  में  इस  केन्द्र  ने  विगत  3  वर्षों  मे ंलगभग  250

 योजनाएं  हाथ  में  ली  इस  अवधि  के  दौरान  आरम्भ  किए  गए  मुख्य  कार्यक्रमों  का  उल्लेख  और
 प्रत्येक  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :

 कऋ०  गत  तीन  वर्षों  में  शुरू  की  गई  स्थिति

 सं०  मुख्य  परियोजनाएं

 1  2  3

 1.  लोह-मिश्न  धातु  की  खपत  कम  करने  बोकारों  में  लागू  की  गई  और
 उत्पादन  इस्पात  उत्पादक  अन्य  इस्पात  संयत्रों  में  क्षेतिज
 परिवतेकों  मेकिंग  कन्वर्ट्स  )  अन्तरण  की  योजना  बनाई
 की  आस्तर  की  मियाद  बढ़ाने  के  लिए  रही

 '

 इस्पात  उत्पादक  परिवतंकों  में  संयुक्त
 धमन  प्रौद्योगिकी  ।

 2.  चूना-पत्थर  की  मांग  कम  धमन  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  शरू

 भट्टी  की  उत्पादकता  बढ़ाने  और  की  गई  हु
 लागत  कम  करने  के  लिए  धमन  भट्टरयों  में

 चूना  घूलि  का  इंजेक्शन  ।

 3  खुले  मुंह  की  भ्टियों  में  तापन  समय  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  लागू
 कम  करने  ओर  विशिष्ट  इंधन  की  की  गई  और  इंडियन
 खपत  कम  करने  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  एण्ड  स्टील  बन॑पुर  में
 अपमाना  ।  लागू  की  जा  रही
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 11.

 12.

 2

 4...  उन्नत  ऊर्जा  प्राप्ति  के  लिये  खुले
 मुंह  की  भट्टियों  में  संशोधित  जांच

 पद्धति  ।

 कोक  की  शक्तत  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  कोयले  की  ग्रुप-वार

 इस्पात  के  लेडलों  की  समग्र  मियाद

 बढ़ाने  के  लिए  कायनाइट  फ्री  स्टील
 मोटर  लागू  करना  ।

 ब्लूमन  मिल  में  इस्पात  पिंड  का  फिसलना
 समाप्त  करने  के  लिए  रोल  नलिंग
 मशीन  चालू  करना  ।

 स्लैब  के  उत्पादन  के  लिए  इस्पात  पिंडों
 में  सुधार  के  संबंध  में  राउरकेला

 इस्पात  संयंत्र  में  16-6  टी  सांचे  के  लिए
 रिसेस्ड  बाटम  प्लेटों  का डिजाइन  तथा
 विकास

 20%  कार्बन  युक्त  अधिक  कार्बन

 युक्त  स्पंज  लोहे  का  उत्पादन

 एच०“बी  ०जे०  पाइप  लाइन  के  लिए
 ए०पी  ०  आई  ०-एक्स  ०  60  लाइन  पाइप
 स्टील  का  उत्पादन

 आटोमोबाइल  प्रयोग  के  लिए  एक्स्ट्रा
 डीप  ड्राइंग  क्वालिटी  एल्यमिनियम
 किल्ड  स्टील  का  उत्पादन  ।

 रेलों  क ेलिए  अधिक  शक्ति  के

 घिसावट  रोधी  रेल  इस्पात  का

 उत्पादन  ।

 आटोमोबाइल  उद्योग  के  लिए  दोहरे
 चरण  का  इस्पात  ।

 लिखित  उत्तर
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 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील
 कम्पनी  बनंपुर  में  लागू  की

 बोकारो  और  भिलाई  इस्पात
 संयंत्रों  में  लागू  की

 पूरी  करके  लागू  कर  दी  गई

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में
 कार्यान्वित  की

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में
 कार्यान्वित  किया

 यह  प्रौद्योगिकी  लोहा  और  इस्पात

 अनुसंधान  एवं  विकास
 रांची  में  पायलट  रोटरी  किल््न  में
 विकसित  की  गई  है  ।
 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में

 सफलतापूृबंक  उत्पादन  किया
 गया  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में

 सफलतापूर्वक  उत्पादन  किया

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में

 पूर्वक  उत्पादन  किया

 राउरकेला  और  बोकारो  इस्पात
 संयंत्रों  मे ंसफलतापूर्वक
 उत्पादन  किया  गया  ।
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 महाराष्ट्र  को  गेहूं  की  सप्लाई

 3960.  ध्रीमती  ऊषा  चौधरो  :  क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  का्यक्रम  और  राज्य  सरकार  की  रोजगार  गारंटी  योजना  के  लिए

 80,000  मीट्रिक  टन  गेहूं  की  सप्लाई  हेतु  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोग  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  :  से
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  राहत  रोजगार  कार्यों  वर  नियोजित  मजदूरों  के  लिए  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कायेक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  आबंटनों  से  80,000  मीट्रिक
 टन  गेहूं  के लिए  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  के  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 प्रमुख  मत्स्य  पत्तनों  पर  श्राधारभूत  सुविधाशों  का  विकास

 3961.  भरी  मतिलाल  हूंसदा  है|
 \  :  क्या  क्ृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सश्य  गोपाल  सिश्च॒  |

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  रैचक  सहित  प्रमुख  मत्स्य  पत्तनों  पर  आधारभूत
 सुविधाओं  का  विकास  करना  प्रारम्भ  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मनन््त्री  श्याम  लाल  :

 हां  ।

 1987  में  रायचोक  के  मत्स्यन  पत्तन  पर  9:45  लाख  रुपये  की  लागत  पर  बेतार
 संचार  तथा  तलधर  सम्बन्धी  सुविधाएं  मंजूर  की  गई  हैं  ।

 झावद्यक  वस्तु  भ्रधिनियम  से  उत्पन्न  समस्याएं

 3962.  थी  सुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  से  उत्पन्न  समस्याओं  के  बारे  में  कोई
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 साय  तथा  नांगरिक  पृतति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०एल०  :  हां  ।
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 विभिन्न  व्यापार  एसोसियेशनों  से  प्राप्त  अनेक  अभ्यावेदनों  में  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण
 बातें  कही  गई  हैं  :--

 (1)  अपराधों  को  जमानतीय  बनाया  जाना

 (2)  माल  पकड़े  जाने/जब्त  किए  जाने  के  मामले  में  अपीलीय  अधिकार  क्षेत्र  न्यायिक
 कारियों  को  दिया  जाना

 (3)  अधिनियम  के  उपबंधों  का  इस्तेमाल  छोटे  तथा  तकनीकी  अपराधों  के  लिए  नहीं  किया
 जाना

 और  राज्य  प्रवतंन  एजेन्सियों  को  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देश  गोपनीय  स्वरूप  के
 अतः  उनका  ब्यौरा  बताना  सावेंजनिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 स्पूनतम  झ्रावशयकता  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  सहायता

 3963.  श्री  गदाघर  साहा  :  क्या  क्रूषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  चार  वर्षो  के
 दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  प्रत्येक  वर्ष  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  एन०  पी०  )  राज्य  क्षेत्र  में  है  और  इसके  लिए  निधियां  राज्य  के
 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  प्रदान  की  जाती  पिछले  चार  वर्षों  अर्थात्  1983-84,  1984-85,  5,

 और  1986-87  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रदान  किए  गए
 राज्यवार  और  वर्षवार  परिव्ययों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 वर्ष  1983-84  से  1986-87  के  दोरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  प्रदान  किए  गए  परिव्यय

 रुपये  में  )

 ऋ्र०  राज्यों/संघ  शासित  1983-84  1984-85.  1985-86  1986-87
 क्षेत्रों  क ेनाम  के  दौरान  अनुमौदित  परिव्यय

 2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  17.34  156.38  97.91  112.44

 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 13.12  14.32  13.47  21.85

 3.  असम  44.88  48.79  62.42  94.41

 4...  बिहार  62.81  101.76  105.33  132.65
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 €
 विन  न  नज-+++  *

 ||  2  3  4

 5.  गुजरात  56.26

 6.  हरियाणा  42.38

 7.  हिमाचल  प्रदेश

 8...  जम्मू  और  काश्मीर  24.38  26.95

 9...  कर्नाटक  58  95  86.40

 केरल  23.94

 मध्य  प्रदेश  77.97  84.30

 महाराष्ट्र  27

 मणिपुर

 मेघालय  8.46  8.58

 मिजोरम  7.45  8.22

 नागालैण्ड  5.96  6.77

 उड़ीसा  32.64

 पंजाब  22.94  22.73

 राजस्थान

 20.  सिक्किम  7.22

 तमिलनाडु  83.82

 22.  जिपुरा

 23.  उत्तर  प्रदेश

 24.  पश्चिम  बंगाल  55.49  44.75

 25.  अंडमान  और  निकोबार
 द्वीप  समूह  3.32  4

 26.  चंडीगढ़

 27.  दादर  और  नगर  हवेली  0.48  0.75

 28.  दिल्ली  25.69  32.90

 29...  दमन  और  दीव  4.०6

 28.63

 84.65

 37.48

 9.52

 6.46

 53.43

 229.47

 67.83

 587

 2.02

 33.90

 32.02

 40.62

 7-32

 52.73

 20.83

 50.65

 203.08

 22.66

 206.49

 3.96

 35.52

 3.97.
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 1  2  3  4  5  6

 30.  लक्षद्वीप  0.31  0.37  0.73  0.68

 31.  पांडिचेरी  2.36  2.80
 ह

 2.97  3.15

 कुलराज्यक्षेत्र

 ..

 15433.  1312.99  161530  175653.

 |  7

 कुलकेखीयबंश «370.10  «428.54  448.92"
 484.80"  484.80*

 .....  152543  74153  2064.22  2241.33

 मा  औऔऔऔऔ  औ

 औइपफपइडप४ो

 देश  में  तांबे  के मूल्य  को  लन््दन  मेटल  एक्सचेंज  से  सम्बद्
 न  करने  के  लिए  भ्रध्ययन

 3904.  श्रो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  से  देश  में  तांबे  के  मूल्य  को  लन््दन
 मेटल  एक्सचेंज  से  संबद्ध  न  करने  के  लिए  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  जिससे  तांबा  उत्पादन
 करने  वाले  उद्योग  को  मदद

 क्या  सरकार ने  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  प्राप्त  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  खान  विमाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  से
 औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  देश  में  तांबा  उत्पादन  में  लगे

 सरकारी  क्षेत्र  के  एक  मात्र  उपक्रम  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वारा  उत्पादित  तांबे  के  उत्पादन  की  लागत
 का  अध्ययन  करें  |  ब्यूरो  के  विचाराथ  विषयों  में  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वारा  उत्पादित  अशोधित  तांबे
 के  मूल्यों  को  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  एम०  ई०  से  जोड़ने  की  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करना
 शामिल  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  अभी  नहीं  मिली  है  ।

 केरल  में  पर्यटन  संवर्धन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 3965.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कितनी
 राशि  व्यय  की  और

 सरकार  किन-किन  चालू  योजनाओं  और  भ्रस्तावित  नई  योजनाओं  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  :  गत  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय
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 पर्यटन  मन्त्रालय  ने  केरल  में  पयंटन  आधार-सं  रघना  का  सृजन  करने  के  लिए  218.82  लाख  रुपये
 रिलीज  किये

 पहले  से  चली  आ  रही  और  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  नई  स्कीमों  के  जिनके  लिए
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :  -

 1.  मालमपुझा  में  जल-क्रीड़ाएं

 पथी  रामनाल  में  स्पीड  बोट

 .  बेली  में  तैरता  रेस्तरां

 ब्

 «  वर्कला  में  समुद्र-तट-विहार-स्थल

 :  पांच  स्थानों  पर  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं
 -  वाईनाद  वन्यजीव  अभ्यारण्य  हेतु  मिनी  बसें
 *  परम्बिकुलम  और  नैय्यर  वन्यजीव  अभ्यारण्यों  हेतु  मिनी  बसे
 «  कोचीन  और  कोवलम  के  लिए  लग्जरी  ऋजसं

 .  त्रिवेन्द्रम  संग्रहालय  और  कनाकाकन्नू  महल  की  प्रकाश  पंज  व्यवस्थ

 .  कोचीन  में  यात्री  निवास

 .  कन््नौर  में  यात्री  निवास

 .  त्रिचर  में  यात्री  निवास

 .  पोनमुडी  में  ट्रैकर्स  हट्स

 oOo

 ७४

 ०

 ७

 ७०७

 (४

 +

 (७

 के

 कनके

 कप

 कन्न्के

 हल्के

 हे

 किन

 .  नैलियनपैथी  में  ट्रेकर्स  हट्स
 कि  an  .  नैय्यर  बांध  में  वनगृह

 किन  0०5  .  मस्कट  त्रिवेन्द्रम  का  नवीकरण
 .  कोचीन  में  प्यंटन  आवास

 किन

 हनन

 60०

 बा

 *  कुमरकोम  पयंटक  परिसर  में  पययंटक  आवास
 -  देवीकुलम  में  पयंटक  आवास

 हे

 बन

 Oo

 ७

 .  पीरमडी  में  पयंटक  आवास

 श्  ary  *  पोनमुडी  में  रज्जुमार्ग

 पदिचम  बंगाल  में  विदेशी  पयंटकों  को  झ्राकषित  करने  की  योजनाएं
 3966.  श्री  प्र्णचन्द्र  मलिक  :  क्या  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )
 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  पयंटन  स्थलों  पर  विदेशी  पर्यटकों  को  ;

 पत्ताब  और
 आकर्ित  करने  का  कोई

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 84
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 पर्यटन  सन्व्वालय  में  राज्य  मन्त्री  गिरिघर  :  पर्यटन  विभाग
 पश्चिम  बंगाल  सहित  पूरे  देश  में  पग्र॑ंटन  का  संवर्धन  तथा  विकास  करता  है  और  देश  को  ओर  अधिकाधिक
 पर्यटकों  को आकर्षित  करने  की  इसकी  अनेक  स्कीमें  पश्चिम  बंगाल  की  ओर  अधिकाधिक  पयंटकों
 को  आकर्षित  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें  पर्यंटन  आधार-संरचना  को  सुदृढ़  प्रचार
 सामग्री  का  निर्माण  करना  और  प्रिंट  मीडिया  अभियान  शामिल  हैं  ।  हाल  ही  में  पर्यटन  विभाग  ने
 पश्चिम  बंगाल  पर  जो  प्रचार  सामग्री  तैयार  कराई  है  उसमें  ये  शामिल  हैं  :

 (1)  दाजिलिग-कलिम्पोंग-मिरिक-सिलिगुड़ी  निर्देशिका

 (2)  कलकत्ता  फोल्डर

 (3)  कलकत्ता  निर्देशिका

 (4)  शांतिनिकेतन-विष्णुपुर-दुर्गापुर  फोल्डर

 (5)  शांतिनिकेतन-विष्णुपुर-दुर्गापुर  निर्दे  शिका

 (6)  इस  समय  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  पर्यंटक्ष  आकर्षणों  को  शामिल  करते  हुए  राज्य  पर  एक
 ब्रोशर  प्रकाशनाधीन

 पश्चिम  बंगाल  के  पर्यटक  आकर्षणों  को  अन्य  कई  विषयक  ब्रोशरों  तथा  फिल्मों  में  भी  शामिल
 किया  गया  पर्यटन  विभाग  द्वारा  प्रायोजित  विदेशी  टीमों  द्वारा  निमित  किए  गए  अनेक  दूरदर्शन
 चित्रों  द्वारा  भी  पश्चिम  बंगाल  का  प्रचार  किया  गया

 राज्य  में  पयंटन  का  संवर्धन  करने
 के  लिए  अनेक  विकासात्मक  स्कीमें  भी  शुरू  की  गई

 1987-88  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  स्कीमों  के लिए  42.99  लाख  रुपये
 रिलीज  किए  हैं  जिनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 नीति
 क्र०  सं०  स्कीम  का  नाम  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की  गई

 राशि

 1  2  3  4

 रुपयों

 1...  मिरिक  झील  और  रविन्द्र  सरोवर  के  पहले  से  चली  आ  0.17
 लिए  नौकाएं  रही  स्कीम

 2.  सुन्दरबन  में  फ्लोटिग  आवास  -  वही  --  0.50

 3.  मायापुर  में  यात्रिकाएं  11.56  8.00

 4.  त्तीसता  और  रंगीता  नदी  का  सर्वेक्षण  0.32  0.23

 5.  गंगासागर  में  यात्रिका  17.57  5.00

 6.  गदियारा  में  कुटीर  ब्लाक  16.93  5.00
 7.  कंकरझोरे  और  झिम्मिली  में  पयंटक  44.68  10.00

 गृह-व-रेस्तरां  और  सियारबोंदा  तथा
 अंदरझोरे  में  डे  सेंटसे
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 1  2  3  4

 8.  शांतिनिकेतन  में  प्यंटंक  आवास  का  38.75  1000

 विस्तार

 9.  दुर्गापुर  में  मार्गस्थ  सुविधाएं  26.38  4.00

 156.19  42.99
 अल  वन्नीनगनगन>नएफरफफ

 जीतपुर  कोयला  घनबाद  के  भ्रप्तिकों  को  छंटनी

 3967.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  का  अपनी  जीतपुर  कोयला  धनबाद  के

 श्रमिकों  की  छंटनी  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  कारण  क्या  और

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  में  से  श्रेणीवार  कितने  श्रमिकों  की  छंटनी  की

 जाएगी  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  से  इंडियन
 आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  ने  अपनी  जीतपुर  कोयला  खानों  में  का्यंरत  294  श्रमिकों  की  छंटनी  का  एक
 प्रस्ताव  भेजा  था  ।  कम्पनी  द्वारा  दिया  गया  मुख्य  कोयला  खानों  की  16  ए  सीम  के  चालू  वर्ष  के
 अन्त  तक  खाली  हो  जाने  की  संभावना  है  जहां  श्रमिक  काम  पर  लगे  हैं  और  इस  प्रस्तावित  छंटनी  से
 प्रतिवर्ष  इसके  कारण  होने  वाली  4  करोड़  रुपये  की  बतंमान  वित्तीय  हानि  का  एक  हिस्सा  कम  हो

 तथापि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कम्पनी  के  प्रस्ताव  पर  अपनी  अनुमति  नहों.दी  है  ।

 त्रिपुरा  में  पयेटन  के  विकास  को  योजनायें  तथा  व्यय

 3968.  श्री  झ्रजय  विश्वास  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  पयंटन  के  विक्रास  पर  कितनी
 राशि  व्यय  की  और

 इस  समय  चल  रही  और  त्रिपुरा  सरकार  की  नई  प्रस्तावित  योजनायें  कौन  सी  हैं  जिनके
 लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ?

 पर्यटन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  गिरिघर  :  गत  तीन  वर्षों  के
 केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  ने  त्रिपुरा  में  पयंटन  आधार-संरचना  का  सृजन  करने  के  लिए  19.00  लाख  रु०
 रिलीज  किये  हैं  ।

 वित्तीय
 त्रिपुरा  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  पहले  से  चली  आ  रही  नई  परियोजनाओं  के  लिए

 |  सहायता  मांगी  है  :-
 *

 पहले छलो  श्रा  रही  स्कोमें  :

 1.  पानीसागर  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं
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 2.  पाबीअचेरा  में  मार्गस्थ  मुख  सुविधाएं

 3.  अम्बासा  में  मार्यस्थ  सुख-सुविधाएं

 4.  अगरतला  में  यात्री  निवास

 नई  स्कोमें  :

 सेपाहीजला  वन्यजीव  अभ्यारण्य  के  लिए  मिनी  बसें

 2.  उज्जयन्ता  अगरतला  की  प्रकाश-पुंज  व्यवस्था

 3.  रुद्रसागर  झील  पर  पर्यटक  गृह

 उड़ीसा  में  भंडारण  क्षमता

 3969.  डा०  क्ृपासिन्धु  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  अतिरिक्त  भंडारण  क्षर्भता  का  सूजन  करने  के  लिये

 कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  उड़ीसा  में  कितनी  भंडारण  परियोजनायें  आरम्भ  की

 गई

 कितनी  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  परियोजनाओं  को  विश्व  बैंक  से  धन  प्राप्त  हुआ  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्यात  लाल  :

 हां  ।

 पिछले  3  वर्षो  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  उड़ीसा  में  सहकारी  समितियों
 द्वारा  निभित  किए  जाने  वाले  321  गोदामों  के  लिए  स्वीकृति  दी

 और  इन  सभी  321  गोदामों  (239  ग्रामीण  और  82  विपणन  के  लिए
 निधि  संबंधी  प्रबंध  विश्व  बैक  विकास  को  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 परियोजना  के  अंतर्गत  किया  जाता  96,200  मोटरीटन  की  भण्डारण  क्षमतः  वाले  ये
 गोदाम  933.92  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  पर  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ओर  ये  गोदाम  सहकारी
 समितियों  द्वारा  कृषि  तथा  लघु  वन  उत्पाद  के  परिसंस्करण  और  विपणन  संबंधी  का्यंकलापों  को  शरू

 उनका  विस्तार  उर्वरकों  और  अन्य  कृषि  आदानों  के  वितरण  और  ग्रार्मीण  इलाकों  में
 उपभोक्ता  वस्तुओं  की  बिक्री  के  लिए  इस्तेमाल  करनें  के  वास्ते  स्वीकृत  किए  गए  कुल  गौदामों  में  से
 119  (89  ग्रामीण  और  39  विपणन  संबंधी  )  गोदाम  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  जिनकी  कुल  क्षमता  35000
 मोटरी  टन  है  और  अन्य  विनिर्माण  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 पेयजल  की  समस्या  वाले  गांवों  में  पेयअल  पहुंचाना

 3970.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्वर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 अब  तक  विभिन्न  राज्यों  में  पेयजल  की  समस्या  वाले  जिन  गांवों  को  पेयजल  सप्लाई

 झा
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 किया  जा  चुका  उनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  वे  ऐसे  गांवों  तने  प्रतिशत  है

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के इन  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  में  पेपजल  कब  तक
 पहंचा  दिया ऐ  ।

 एन  गांवों  की  जनसंख्या  बढ़  जाने  अथवा  इनमें  बाहर  से  लोगों  के  आ  बसने  के  कारण

 जहां  कहीं  आवश्यक  वहां  पेयजल  सप्लाई  योजनाओं  में  वृद्धि  कर  दी  गई  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  देश  में  सभी  शेष  समस्याग्रस्त  गांबों  को  स्वच्छ
 पेयजल  सुविधाएं  देने  क ेलिए  कवर  करने  का  उद्देश्य  है  ।

 और  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  योजनाएं  जनसंख्या  में  वृद्धि
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  जनसंख्या  के  आकार  के  आधार  पर  15  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  की
 नाती  हैं  ।

 विवरण

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  समस्या  ग्रस्त  गांवों  का  कवरेज

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  कवर  किए  जाने  कवर  किए  गए  प्रतिशत
 वाले  कुल  कुल  समस्याग्रस्त  कवरेज
 ग्रस्त  गांव  गांवर*

 1  2  3  ८

 आंध्र  प्रदेश  23928  12237  51

 अरुणाचल  प्रदेश  1853  1858  100

 असम  18224  12782  70

 बिहार  23371  20469  88

 गोबा  102  88  86

 गुजरात  9403  7003  74

 हरियाणा  4436  3532  80

 हिमाचल  प्रदेश  8536  6542  77

 जम्मू  और  काश्मीर  4987  3194  64

 कर्नाटक  20853  16503  79

 केरल  1230  1142  93
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 पश्चिम  बंगाल
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 अंडमान  और  निकोबार
 द्वीप  समूह
 लक्षद्वीप

 पांडिचेरी

 दिल्ली

 दमन  और  दीव

 "art:
 योग :
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 33739  87

 14728  86

 1218  72

 1450  33

 274  38

 614  59

 31577  86.

 1145

 20117  86

 283  85

 10481  91

 3324  71

 52634  74

 17565  81

 213  100

 11  100

 130  79

 89  100

 scans  78.

 *
 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  19-8  8  के  अन्त  तक  प्राप्त  र्पोर्टों  के  अनुस र  ।

 **  इसके  अतिरिक्त  बड़ी  संख्या  में  समस्याग्र  त  गांवों  को  आंशिक  रूप  से  कियः  गया  थ  :

 परबंतोय  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  भ्रनुसधान  हेतु  बिशेष  संल

 3971.  प्रो०  भारायण  चंग्द  परादर  :  क्या  कृषि  मंत्री  पहाडी  क्षेत्रों  के विकास  वे  लिए  गन
 संधान  हेतु  विशेष  सेल  स्थापित  करने  के  बारे  में  7  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संदया  10:
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 89
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 काउंसिल  फार  एडवांसमेंट  फार  रूरल  टेक्तालाजी  ने  क्या  कार्यक्रम  नीतियां  और

 मिकताएं  निर्धारित  की  और

 सातवीं  योजना  के  पूर्वाद्ध  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  के  लिए  इन  प्राथमिकताओं  के

 क्रियान्वित  की  गई  योजनाओं की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 कृषि  मंज्ञासय  में  ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :
 ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  और  भारतीय  विकास  लोक  कार्यक्रम  को  मिला  दिया  गया  है  और
 1-9-1986  को  लोक  कारयंक्रम  तथा  ग्रामीण  तकनीकी  विकास  परिषद  )  नामक  एक  नई
 इटी  गठित  की  गई  इसके  उद्देश्यों  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  ग्रामीण  सम्पन्नता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  प्रोत्साहन  व
 बढ़ावा  देना  और  स्वैच्छिक  प्रयासों  में  सहायता

 2.  इस  बारे  में  नये  प्रौद्योगिकी  निवेशों को  शामिल  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हुए
 ग्रामीण  विकास  के  स्वेच्छिक  प्रयासों  को  सुदृढ़  बनाना  और  बढ़ावा

 3.  ग्रामीण  विकास  से  सम्बन्धित  प्रौद्योगिकियों  को  व्यापक  रूप  में  सूजित  करने  और  उनका
 प्रचार  व  प्रसार  करने  हेतु  सभी  प्रयासों  को  समन्वित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  नौडीय
 बिन्दु  के  रूप  में  कायं  करना  ।

 4.  परियोजनाओं/योजनाओं  को  बढ़ावा  सहायता  मार्गदर्शन  गठित
 आयोजना  इन्हें  शुरू  विकसित  उनका  रख-रखाव  करने  तथा  समन्वय
 करने  का  उद्देश्य  चहुंमुखी  विकास  रोजगार  के  अवसरों  को  सूजित  लोगों
 में  आत्मनिर्भरता  को  बढ़ावा  देना  और  उनमें  जागरूकता  पैदा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 सामान्यतया  लोगों  के  जीवन  स्तर  तथा  विशेषकर  और  सामाजिक  रूप  से
 विकलांग  लोगों  के  स्तर  को

 5.  अनुसंधान  और  विकास  की  संस्थाओं  को  मजबूत  बनाना  या  संस्था  स्थापित  करना  ताकि

 पूर्ण  रूप  से  अथवा  मुख्य  रूप  से  ग्रामीण  हितों  के  मामलों  पर  राष्ट्रीय  स्तर  की  संस्थाएं
 स्थापित  हो  और

 6.  ग्रामीण  विकास  के  कार्यों  विशेषरूप  से  महिलाओं  के  हितों  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  विकास
 में  उनकी  भूमिकाओं  के  लिए  उपयुक्त  विकसित  प्रौद्योगिकियों  पर  महत्व  देते  हुए
 क्षण  कार्यक्रम  भाषण  तथा  विचार  गोष्ठियां  भायोजित  अथवा  प्रायोजित
 करना  ।

 नई  और  उन्नत  किस्म  की  संगत  टेक्नालोजी  को  विकसित  करने  और  उसका  हस्तांतरण  करने  में
 गरोबी  निवारण  का  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  और  ग्रामीण  समाज  के  अन्य  कम
 जोर  वर्गों  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  के  हस्तान्तरण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के उपयुक्त  श्रौद्योगिकियों  क ेचयन  और

 हस्तान्तरण  में  प्राथमिकता  दी  गई  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  फिलहाल  प्रौद्योगिकियों  के

 हस्तान्तरण  के  लिए  अलग  से  कोई  वितरण  प्रणाली  स्थापित  न  की  जाए  और  जिला  ग्रामीण  विकास
 जिला  उद्योग  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  राज्य  अन्य  अनुसंधान  संस्थाओं  तथा  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  कायं  कर  रही  स्वेच्छिक  एजेंसियों  जैसे  काफी  पहले  से  स्थापित  विद्यमान  आधारभूत  ढांचों  का
 उपयोग  किया

 ह  |  ह
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 नई  और  उन्नत  किस्म  की  ग्रामीण  प्रौद्योगिकिंयों  के  बारे  में  सूचना  का  प्रचार  व  प्रसार  करने  के
 भाग  के  रूप  में  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  गाइडें  तथा  पत्र-पत्रिकाओं  की  संगत  कतरनों  को  शःमिर्ल
 करके  द्विमासिक  प्रकाशन  भी  किये  गप

 दस  वाल्यूमों  में  ग्रामीण  प्रौद्योगिकियों  की  एक  राष्ट्रोय  डायरेक्टरी  भी  प्रकाशित  की  गई  है  ।

 काफी  समय से  चुने  क्षेत्रों  की ओर  भी  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  कम  लागत  वाले  आवास
 मकान  और  हथकरघा  शुरू  किये  जा  चुके  हैं  ।  अन्य  हाथ  में  लिये  गये  काय॑  ये  जल
 ग्रामीण  सड़कें  और  सामाजिक  वानिकी  ।

 परिषद  द्वारा  पंचवर्षीय  योजना  के  पूर्वाद्ध  में  प्रौद्योगिकी  परीक्षण  ओर  हस्तान्तरण
 के  लिए  9.62  करोड़  रुपये  के  औसत  परिव्यय  से  अब  तक  205  परियोजनाओं को  प्रोत्साहन  और
 यता  दी  गई

 विवेशी  विमान  कम्१नियों  को  चार्टड  उड़ाने

 3972.  को  संयद  शाहबहीन  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1988  के  दोरान  विदेशी  विमान  कम्पनियों  को  अनेक  पर्यटन  चार्टर

 उड़ानों  की  अनुमति  दी
 यदि  तो  दत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  चार्टर  उड़ानों  से  विदेशी  मुद्रा  की कितनी  आय  होने  का  अनुमान  है  ?

 पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  1988  के  दौरान
 सरकार  ने  पर्यटक  चार्टर  उड़ानों  का  परिचालन  करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  अनुमोदित  किये

 हैं  :--

 (i)  केरको  कनाडा  द्वारा  चार्टर  उड़ानों  का  टोरांटो/फैंकफ्ट  /
 कलकत्ता/फ्रैंकपर्ट  क ेबीच  15  1988  से  एक  वर्ष  के  लिए  साप्ताहिक  आधार
 पर  परिचालन  करने  हेतु  ।

 (४)  इंस्प्रेशन्स  ईस्ट  यू०  के०  द्वारा  चार्टर  उड़ानों  का  यू  रोप/यू  ०  के०  से  गोआ  के
 बीच  30  1988  से  16  1989  के  दोरान  सप्ताह  में  दो  बार
 वीकली  )  आधार  पर  परिचालन  करने  हेतु  ।

 इन  चार्टर  उड़ानों  स ेलगभग  12.38  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  आय  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया

 बीड़ो  भमिकों  को  कसंचारोी  राज्य  बोसा  योजना  को  सुविधा  देना  ह

 3973.  श्री  प्रजित  कुमार  साहा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  बीड़ी  श्रमिकों  संख्या  कितनी  और

 राज्य  कमंचारी  बीमा  योजना  का  लाभ  कितने  बीड़ी  श्रमिकों  को  मिलता  है  ?

 अस  मन््त्रालस  के  राज्य  सस्ती  अगदोश  :  उपलब्ध  सूचना  संलग्त
 विवरण  में  दी  गई  धर

 मु  91.
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 ऋमांक  राज्य  फ  इ  ३  छू

 को  बीड़ी  श्रमिक  ।

 कक
 ञ

 विवरण

 ऋमांक  राज्य  का  नाम  को  बीड़ी
 अमिकों  की  कुल  संख्या

 हे
 2.  आमन्ध्र  प्रदेश  या  2.50

 गज

 2.  बिहार  3.50

 3.  गुजरात  0.80

 4...  कर्नाटक  4.85

 5.  केरल  2.00

 6.  मध्य  प्रदेश  5.80

 7.  महाराष्ट्र  तथा  गोवा  2.50

 उड़ीसा

 9.  राजस्थान

 तमिलनाडु  2.25

 ।.  उत्तर  प्रदेश  4.50

 पश्चिम  बंगाल  4-50

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  तथा  त्रिपुरा )  0.35

 मृत  पभ्ा्ंटितियों  के  फ्लेटों  का  प्रभ्तरण
 3973.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  मृत  आवंटितियों  के  फ्लैटों  के

 रण  के  बारे  में  कि  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  मामले  में  तब  से  कोई  निर्णय  लिया  गया  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 यदि  तो  असाधारण  विलम्ब  का  क्या  कारण  है  और  आवश्यक  कायंवाही  करने  में
 अभी  और  किसना  समय.लगेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  सिह  )  :  यह  निर्णय  लिया
 शया

 है कि रक्त सम्बन्धी वेधानिक उत्तराधिकारी के अलाबा उन व्यक्तियों को मनोनीत का नामांकन है
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 करने  की  सुविधा  केवल  किराये  खरीद  आधार  पर  उसको  आवंटित  फ्लैट  के  मामले  में  भी  दी जाय  और
 जिस  मामले  में  खरीददार  ने  नामांकन  प्रस्तुत  किया  उसमें  50%,  की  अनर्जित  उप-कर  की  वसूली
 के  बिना  खरोददार  की  मृत्यु  के  वाद  फ्लैट  मनोनीत  के  नाम  पर  अन्तरित  किया  जाय  क्योंकि  मनोनीत
 को  सम्पत्ति  खरीददार  या  लाभभोंगी  के  रूप  में  वसीयतकर्ता  की  मृत्यु  के  पश्चात  प्राप्त  होती  है  और
 जिस  मामले  में  खरीददार  ने  नामांकन  प्रस्तुत  नहीं  किया  उस  मामले  में  उत्तराधिकारी  के  कानून  वे

 अनुसार  अन्तरण  किया  जाय  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दूध  को  उत्पादन  लागत  में  कमो

 3975.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  कछुधि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 हाल  में  विकसित  प्रोटिन  तकनीक  से  दूध  की  उत्पादन  लागत  में
 कितनी  कमी  हो

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रयोग  किया  गया  है  कि  उपयोग  किये  जाने  वाले

 पशु  आहार  में  पोषकता  की  दृष्टि  से  कोई  कमी  न  रह

 यदि  तो  कहां  और  उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  और

 क्या  इस  नई  तकनीक  का  प्रयोग  दृध  उत्पांदक  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  केन्द्रों  मे
 कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  प्रयोग  के  अधिकाधिक  प्रचार  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  धौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  श्याम  लाल  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गन्धमारदंन  में  प्रस्तावित  खनन  परियोजना

 3976.  भ्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  गन्धमार्दन  स्थित  बाल्को  बाक्साइट  खनन  परियोजना  के  बारे  में  अभी  तक  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बालकों
 ने

 अमरकंटक  में  वनीकरण  का  काय॑  संतोषजनक  रूप  से  पूरा  कर  लिया
 और

 २? कया  द्वारा  गन्धमादंन  में  प्रस्तावित  खनन  परियोजना  के  लिए  पहले  से  ही  उठाये
 गये  प्रारम्भिक  कदमों  के  प्रभावों  को  निश्चित  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  सन््त्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  परमानन्द  :
 ओर  गन्धमारदन  बाक्साइट  परियोजना  के  बारे  में  डा०  बी०  ढी०  नागचौधरी  की  अध्यक्षता  में  गठित
 उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  की  सरकार  ने  जांच  कर  ली  है  और  परियोजना  के
 लिए  पर्यावरण  स्वीकृति  इस  शर्त  पर  दी  है  कि परियोजना  पर  काम  तब  तक  आरम्भ  नहीं  जब  तक
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 संशोधित  पर्यावरण  प्रबन्ध  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  जाती  और  वह  प्रस्तावित  पर्यावरण  प्रबन्ध  प्राधिकरण
 द्वारा  स्वीकार  नहीं  कर  ली  जाती  तथा  उसे  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  तथा  इस्पात  और  खान  द्वारा  नहीं
 देख  लिया  जाता  ।  सरकार  ने  संशोधित  पर्यावरण  प्रबन्ध  योजना  पर  विचार  हेतु  पर्यावरण  प्रबन्ध
 करण  गठित  कर  त्या  है  और  गन्धमादंन  बाक्साइट  प्रोजेक्ट  पर  विचार  हेतु  उसकी  तीन  बैठकें

 17-11-1987,  15-1-1988  तथा  29-2-1978  को  हो  चुकी  हैं  ।

 बालकों  ने  अमरकंटक  में  अपनी  खान  पर  संतोषजनक  वृक्षारोपण  किया
 जिसकी  राज्य  सरकार  व  अन्य  विभिन्न  एजेंसियों  ने  प्रशंसा  की

 गंधमादंन  प्रोजेक्ट  कार्थान्वयन  हेतु  बालको  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्न  प्रारम्भिक  कदमों  के
 प्रभावों  का  बालकों  के  अलावा  निम्नलिखित  द्वारा  भी  मुल्यांकन/सर्वेक्षण  किया  गया  है  :--

 (1)  बाल्को  गंधमाद॑न  प्रोजेक्ट  के  सम्भावित  प्रतिकूल  प्रभावों  क ेआकलन  हेतु  उड़ीसा  सरकार
 द्वारा  राज्य  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियंत्रण  उड़ीसा  की  अध्यक्षता  में  1985  में
 गठित  कमेटी  द्वारा  उसके  बाद  ही  उड़ीसा  सरकार  ने  बालकों  प्रमाणपत्रਂ
 दिया

 (2)  बालको  द्वारा  शुरू  किये  जाने  वाले  विस्फोटन  कार्यों  से  नुसिहनाथ  मंदिर  को  होने  वाले
 सम्भावित  नुकसान  की  जांच  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  1985  में  गठित
 कमेटी  ने  पाया  कि  कम्पन  मापी  से  किये  गये  परीक्षणों  से  यह  निर्णायक
 रूप  से  प्रमाणित  हो  चुका  है  कि  खनन  कार्यों  का  मंदिर  भवन  पर  रंचमात्र  भी  असर
 नहीं

 सवाई  माथोपुर  स्थित  गंस  पर  झाधारित  उवरक  परियोजना

 3977.  श्री  सेयद  शाहब॒होन  ]
 शो  बसुदेव  झायाय॑  »  :  कया  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थ्रो  संफुद्ोन  खोधरो  |

 सवाई  माधोपुर  स्थित  गँस  पर  आधारित  उबंरक  परियोजना  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या
 और

 परियोजना  के  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  का  वचन  दिया  गया  है  ?

 कृषि  मंजालय  में  उर्वरक  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  प्लार०  :  विस्तृत  ब्यौरे  निभ्न
 प्रकार  हैं  :--

 1.  प्रवरतंक  न  मेंस  अरावली  फटिलाइजसं  लि०

 2:  क्षमता  —  टन  प्रति  दिन

 टन  प्रति  दिन

 (2  स्ट्रीम्स  में  )

 3. अनुमानित लागत -- 764.00 करोड़ रुपये 4. आशयपन्र की 8 वर्तमान वैधता 94 '
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 5.  बतंमान  स्थिति  --  तकनीकी  सहयोग  समझौते  को  सरकार  द्वारा

 अनुमोदित  कर  दिया  गया  पर्यावरण  संबंधी
 स्वीकृति  अभी  प्राप्त  होनी

 परियोजना  के  लिए  किसी  विदेशी  सहायता  का  बचन  नहीं  दिया  गया

 गोपालपुर  में  एक  सत्स्थ  पत्तन  को  स्थापना

 3978.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीक्षा  सरकार  ने  केन्द्र  से  गोपालपुर  में  एक  मत्स्य  की  स्थापना  करने  का

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  को  इस  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  भेजी

 कया  केन्द्र  से  किसी  समिति  ने  इस  स्थान  का  दोरा  किया  यदि  तो  समिति  की

 क्या  रिपोर्ट  है और  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 उड़ीसा  सरकार  केन्द्र  से  ऐसे  कितने  पत्तनों  की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  कर  चुकी  है  और

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 |

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल  :
 ओर  हां  ।

 जी  राज्य  सरकार  द्वारा  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में
 विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिश  ध्यान  में  रखी  गई

 गोपालपुर  के  अरतरंग  में  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  प्रस्ताव  किया  गया  इन
 परियोजनाओं  को  निधियों  के  अभाव  के  कारण  आस्थग्रित  करना  पड़ा

 गुजरात  में  किसानों  को  हानि

 3979.  श्री  धर्म  पाल  सिह  मलिक  )
 श्री  प्रकाश  उन््द्र
 श्रो  सुमाव  यादव  »  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एम०  रघुपा  रेडडोी  |
 श्री  सोताराम  जें०  गावली  ||

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1988  के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की
 आकर्षित  किया  गया  है'कि  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  और  गुजरात  सरकार  ने  किसानोंको  267

 करोड़  रुपये  के  राजस्व  से  वंचित  कर  दिया  है  जिसके  वे  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  वध  रूप  से

 हकदार

 क्या  पिछले  वर्ष  फसलों  का  बीमा  53  करोड़  रुपये  का  था  और  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  के
 रूप  में  केवल  16  करोड़  रुपए  प्राप्त

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  औ

 सरकार  ने  उन  किसानों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  जिनकी  फसलें

 ५३
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 प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  नष्ट  हो  गई  थीं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  श्याम  लाल  :
 से  भारत  सरकार  को  बृहत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  के  क्षतिपूर्ति  दावों  के

 सम्बन्ध  में  13  1988  को  में  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी  यहं
 कहना  सही  नहीं  है  कि भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और  गुजरात  सरकार  की  लापरवाही  के  कारण
 किसानों  को  लगभग  267  करोड़  रुपए  के  राजस्व  से  वंचित  रहना  पड़ा  राज्य  में  खरीफ  1987
 मौसम  के  लिए  अनुमानित  दावे  लगभग  2.14  करोड़  रुपए  होने  की  सम्भावना  भारत  सरकार  को
 सुपज  संबंधी  सम्पूर्ण  आंकड़े  और  इन  दावों  का  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  1986  मौसम
 में  गुजरात  में  कुल  बीमाकृत  राशि  लगभग  152  करोड़  रुपये  इनमें  51.18  करोड़  रुपये  के
 दावे  क्षतिपू्ति  दावों  के  रूप  में  देय  9.29  करोड़  रुपये  की  राशि  पहले  ही  अदा  कर  दी  गई  शेष
 दावों  को  अदा  करने  के  लिए  साधारण  बीमा  निगम  को  निधि  जारी  कर  दी  गई

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  किसी  निर्धारित  मौसम  के  समाप्त  होने  के
 4  महीनों  की  अवधि  के  भीतर  उपज  संबंधी  सम्पूर्ण  आंकड़े  साधारण  बीमा  निगम  को  भेज  ताकि

 बीमाकृत  किसानों  को  अदा  किए  जाने  वाले  क्षतिपृर्ति  दावे  शी  घ्रता  से  निपटाए  जा  सके  ।

 दिल्ली  में  दूसरा  प्रन्तर्राज्यीय  बस  टसिनल

 3980.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  शहुरो  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  एक  दूसरा  अन्तरज्यीय  बस  टमिनल  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 तो  क्या  इस  बीच  योजना  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी

 यदि  तो  टर्मिनल  का  निर्माण  किस  स्थान  पर  किया  इसकी  क्षमता  कितनी

 होगी  तथा  इस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 प्रस्तावित  टमिनल  की  अन्य  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ,  श्री  दलबीर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मात्स्यिकी  विश्वविद्यालय

 3981.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  एक  मात्स्यिकी  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कब  खोला  और

 क्या  इसके  स्थान  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  प्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  क्षष्ण  शास्त्री  )
 और  जी  नहीं  ।  तथापि  केन्द्रीय  मात्स्यिकी  शिक्षा  बम्बई  को  विश्वविद्यालय  का

 दर्जा  देने  का  प्रस्ताव

 प्रश्न  ही  नहीं
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 50  किलोग्राम  के  बोरों  में  खाद्यान्न

 3982.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बोरों  में  अनाज  भरने  की  अधिकतम  सीमा  50  किलोग्राम  निर्धारित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  और
 श्रम  मंत्रालय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  कन्वेंशन  त्रिपक्षीय  समिति  ने  मजदूरों  द्वारा  ऐसी  बोरियों
 को  उठाने  की  सिफारिश  की  है  जिनका  वजन  50  किलोग्राम  से  अधिक  न  भारतीय  खाद्य  निगम
 खाद्यान्नों  को  हैंडल  करने  में  50  किलोग्राम  की  पैकिंग  को  अपनाने  की  तकनीकी  और  वित्तीय

 नाइयों  को  सुलझाने  के  लिए  प्रयोग  कर  रहा

 केरल  में  चावल  को  श्राघुनिक  मिल  को  स्थापना

 3983.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  चावल  की  आधुनिक  मिल  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  है  और  इन्हें  कहां-कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 साध  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूखा  में  भो  उपज  देने  वा  वो  खाद्य  फसलें

 3985.  श्री  सीताराम  जे  गावलो  )
 क्री  घमंपाल  सिह  मलिक
 श्री  एम०  रघुमा  »:  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थो  सुमाष  यादव  |
 थरो  प्रकाश  चन्द्र

 क्या  देश  में  सूखा  पड़ने  पर  भी  उपज  देने  वाली  विभिन्न  खाद्य  फसलों  के  विकास  और

 अधिक  कृषि  उत्पादन  के  लिए  उपाय  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्रतुसंघान  तथा  शिक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  ज्ञास्त्रो  )  :

 जी

 सूखा  प्रतिरोधी  किसमें  और  सुधरी  उत्पादन  तकनीकों  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर

 रखे  गये  तथा  1  में  दिया  गया

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एज०  टी  ०--5758/88  ]
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 केन्द्रीय  दल  का  सूखा  प्रमावित  राज्यों  का  दौरा

 3986.  श्री  सीताराम  जे०  गावसो
 हि

 श्री  मानिक  राव  होडल्य  गावित
 श्री  एम०  रघमा  रेड्डी
 थ्रो  मानिक  रेड्डी

 सूखा  प्रभावित  राज्यों  का  दौरा  करने  बाले  प्रत्येक  केन्द्रीय  दल  के  सदस्यों  के  नाम

 क्या

 :  क्या  छृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (४-८

 प्रत्येक  केन्द्रीय  दल  ने  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिश  की
 राज्य-वार  भूमि  और  पशुओं  की  कितनी  क्षति  हुई  तथा  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु

 क्या  किसी  राज्य  ने  उपलब्ध  कराई  गई  सहायता  के  अतिरिक्त  और  अधिक  सहायता  की

 मांग  की  और

 (=)  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  इ्यास  लाल
 1987  के  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  का  दौरा  करने  वाले  केन्द्रीय  दल  के  सदस्यों  के  नाम

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  में  दिए  गये  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०टी  ०---

 5759/88]

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  संबंधी  उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार
 पर  प्रभाव्रित  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  1987  के  सूखे  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  सूखा
 राहत  के  लिए  मंजूर  की  गई  सहायता  के  राज्य-वार  ब्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  गये  में  दिये  गये

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]
 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापनों  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  87  के  सूखे  के

 कारण  हानियों  को  सीमा  के  राज्य-वार  व्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  गये  में  दिये  गये
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ]

 और  (=)  सूखा  राहत  के  लिये  पहले  ही  मंजूर  की  गई  व्यय  की  अधिकतम  सीमाओं  के
 अतिरिक्त  और  अधिक  1988  तक  की  अवधि  के  लिए  उड़ीसा  से  और  जून/जुलाई,  1988
 तक  की  अवधि  के  लिए  हरियाणा  तथा  राजस्थान  राज्यों  से  प्राप्त  हुई  उड़ीसा  के  मामलों  में
 रिक्त  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  जब  कि  राजस्थान  तथा  हरियाणा  के  अनुरोधों  पर  निर्धारित
 प्रक्रिया  के  अनुसार  विचार  किया

 तिलहनों  का  उत्पादन

 3987.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  ऋषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और
 भारत  में  बिनौले  और  सोयाबीन  और  खोपडा  की  प्रति  हैक्टेयर  उपज  कितनी

 नि  र

 अन्य  देशों  में  इनकी  प्रति  हैक्टेयर  अधिकतम  उपज  कितनी  है  ?
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 बन

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  इयाम  लाल  :
 और  में  बिनौला  तथा  सोयाबीन  की  प्रति  हैक्टेयर  उपज  1985-86

 से  के  साथ-साथ  इसका  उत्पादन  वाले  प्रमुख  देशों  में  प्राप्त  की  गई  अधिकतम  उपज
 1986  के  नीचे  दी  गई  है  :--

 प्रति;हैक्टेयर  उपज

 फसल  उपलब्ध  की

 मूंगफली  719  2701  राज्य  अमरीका  )

 बिनोला  1394  2208  आस्ट्रेलिया

 सोयाबीन  764  3454  )

 नारियल  के  रूप  के  लिए  भारत  में  उपलब्ध  की  गई  उपज  प्रति  हैक्टेयर  5524

 गिरियां  अन्य  देशों  के  लिए  इसी  प्रकार  के  आंकड़े  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  उत्पादन  इयर  बुक  में

 प्रकाशित  नहीं  हैं  ।

 खाद्य  तेल  का  श्रायात  तथा  खपत

 3988.  श्री  सेयद  शाहबुददीम  )
 ५  :  क्या  खाश  झौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  जायनल  झबेदिन  J
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  देश  के  आन्तरिक  स्रोतों  से  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  का

 उत्पादन  किया

 वषं  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया

 वर्ष  के  दोरान  लगभग  कितनी  मात्रा  में  खपत

 वर्ष  1987-88  के  लिए  लगभग  कितनी  मांग  की

 चालू  वर्ष  के  लिए  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमांन

 लगभग  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  तेल  के  मूल्य  में  तेजी  से  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  भौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्नो  डो०  एल०  :  से

 तेल  वर्ष  1986-87  86-87  के  दौरान  खाद्य  तेलों  के  उनके  आयात  तथा  खपत  की  मात्रा  नीचे  दी  गई

 है  :--

 लाख  सो०  टन  में

 उत्पादन  झामात  खपत

 34.00  14.97  47.80

 )
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 और  तेल  वर्ष  1957-88  के  लिए  अनुमानित  मांग  52  लाख  मी०  टन  के

 पास  है  ।  उत्पादन  के  अनुमानों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 आयात  की  जाने  वाली  खाद्य  तेलों  की  मात्रा  का  निर्णय  सरकार;द्वारा  विभिन्न

 जैसे  मांग  व  आपूर्ति  के  बीच  अंतर्राष्ट्रीय  विदेशी  मुद्रा  की उपलभ्यता  तथा  अन्य  संबधित

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  समय-समय  पर  किया  जाता

 सूखे  के  कारण  देशीय  तेलों  के  मूल्यों  पर  दबाव  था  इन  मूल्यों  में  हाल  में  कमी  का  रुख

 दिखाई  दिया

 पुनर्वास  कालोनियों  को  सेवाओं  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से
 दिल्लो  नगर  निमम  को  श्रन्तरण

 3989.  नारायण  चन्व  पराश्वर  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  पुनर्वास  कालोनियों  की  सेवाओं

 का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्ली  नगर  निगम  को  अन्तरण  के  बारे  में  28  1986  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8002  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उन  44  पुनर्वास  कालोनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्ली

 नगर  निगम  को  अन्तरित  की  गई

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  वतंमान  सेवाओं  में  कमियां  दूर  करने  के  लिए  अपेक्षित  व्यय  की

 जांच  करने  हेतु  नियुक्त  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  और  उन्हें  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  गया
 और

 कमियां  दूर  करने  में  कुल  कितना  व्यय  किया  जायेगा  और  प्रत्येक  कालोनी  पर  कितना
 व्यय  होगा  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  भारत  सरकार  ने  यह
 निर्णय  लिया  है  कि  इस  समय  राजधानी  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  संलग्न  विवरण  के  अनुसार
 44  पुनर्वास  कालोनियों  को  दिल्ली  नगर  निगम  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 और  समिति  को  इस  मामले  में  अभी  निर्णय  लेना  है  ।

 पुनर्वास  कालोनियों  को  सूची

 1.  ख्याला

 -  चौकाखंडी

 .  पाण्डव  नगर

 .  शकरपुर-चरण  |

 »  ख्याला  चरणना

 2

 3

 4

 5.  शकरपुर-चरण-ा

 6

 7.  ख्याला
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 8.

 9.

 »0.  मादीपुर

 नारायणा

 मंगोलपुरी

 .  खानपुर

 »  ज्वालापुरी

 »  ज्वालापुरी  चरणना

 .  नन्दनगरी  ए  से  ई

 ननन््दनगरी  ब्लाक  एफ  से

 .  न्यू  सीमापुरी
 »  मोची  बाग

 .  वजीरपुर

 .  पुरानी  सीमापुरी

 -  सीलमपुर

 -  सीलमपुर  चरणना

 .  त्रिलोकपुरी  चरण-ा  तथा

 «  सीलमपुर  चरणना

 .  खिचड़ीपुर

 .  कल्याणपुरी

 .  हिम्मतपुरी

 .  सीलमपुर

 «  नांगलोई

 .  नांगलोई  चरणना

 .  नांगलोई  चरणना

 .  मंगोलपुरी

 «  सुल्तानपुरी
 .  जहांगीरपुरी

 «  पंखा  रोड  और  होस्टल

 «  रघुबीर  नगर

 .  दक्षिणी  पुरी  एक्स ०

 लिखित  उत्तर
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 37.  तिगरी

 38.  मदनगीर  चरणना

 39.  मदनगीर

 40.  सनलाईट  कालोनी
 41.  श्रीनिवासपुरी

 42.  गोकलपुरी

 43.  दक्षिणपुरी
 44.  हैदरपुर  कोई  पुनर्वास  कालोनी  शेष  नहीं

 ब्लेक  काटन  सायल  रिसर्च  धारवाड़  को  प्रन्यत्र  ले जाना

 3990.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  श्रय्पर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ब्लैक  काटन  सायल  रिसचं  धारवाड़  को  किसी  दूसरे
 स्थान  पर  ले  जाने  का  विचार  हु

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कपास  की  खेती  के  लिए
 उपयुक्त  काली  भूमि  का  लाखों  एकड़  भाग  इस  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आता  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार
 करने  का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्नुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कृष्ण  शास्त्री )  :
 से  वर्ष  1976  में  कृषि  विज्ञान  धारवाड़  में  काली  कपास  वाली  मिट्टी  के

 अनुसंघान  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  एक  एडवान्स  केन्द्र  स्वीकृत  किया  था  ।  केन्द्र
 द्वारा  किये  गये  कार्य  का  एक  पंचवर्षीय  समीक्षा  दल  द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया  समीक्षा  दल  की
 सिफारिशों  तथा  वर्ष  1988  में  भोपाल  में  काली  मिट्टी  वाले  क्षेत्र  में  भारतीय  मृदा  विज्ञान  की
 स्थापना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  कृषि  विज्ञान  धारवाड़  से  कहा  गया  है  कि  वह
 1988-89  के  अपने  बजट  से  इस  केन्द्र  को  चलाये  ।

 क्ोला र  क्षेत्र  में  मारत-सोवियत  संघ  हारा  संयुक्त  भ्रध्ययन

 3991.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  धम्यर  )
 >  :  क्या  इस्पात  श्रोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 झो  सनत  कुसार  मंडल  है|
 करेंगे  कि  :

 कया  कोलार  क्षेत्र  मे ंभारत  और  सोवियत  संघ  द्वारा  किये  गये  संयुक्त  भूवैज्ञानिक  अध्ययन
 से  उस  क्षेत्र  के  दक्षिणी  भाग  में  और  अधिक  सोना  मिलने  की  संभावना  का  पता  चला  जैसा  कि
 23  1988  के  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध,में  सरकार  का  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  सल्त्रालय  में  शान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रासाननन््द  :  जी
 नहीं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इंडियन  झायवरन  एण्ड  स्टील  कम्पनो  का  श्राघधुनिको  करण

 3992.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  ]
 थ्वो  जो०  एस०  बसवराजू  »  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्रां  सनत  कुमार  मंडल  |

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनीਂ  के  बनंपुर  वक्सं  का  आधुनिकीकरण
 करने  और  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  पर  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  क्या  उसकी  वार्िक  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  रही  और  .

 इस  पर  कुल  कितनी  पूंजीगत  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  इस  परियोजना  दो  पूरा
 करने  की  समय-सीमा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 हां  ।  सरकार  ने  के  बनंपुर  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  करने  की  बात  सिद्धान्त  रूप  में
 मान  ली  है  ।

 ः

 जापान  इन्टरनेशनल  को-आपरेशन  एजेंसी  द्वारा  तैयार  की  गई  शक््यसा  रिपोर्द
 में  टन  अपरिष्कृत  इस्पात  की  आधारभूत  वाषिक  क्षमता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से इस
 खाने  का  दो  चरणों  में  विस्तार  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  पूंजीगत  लागत  लगभग  2930  करोड़  रुपये  है  और
 सरकार  से  अनुमति  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  इसके  63  वर्षों  में  पूरा  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  का  सम्मेत्म

 3993.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल
 ५  :  क्या  खाद्य  आ्लेर  नामरिक  पृ्धि-मस्त्री  यह  बताने  की

 श्री  जी०  बसवराजू  ||

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मन््त्रालय  ने  13  1988  को  राज्यों  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  की सरकारों  के  मुख्य  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रकार  का  सम्मेलन  आयोजित  करने  का
 -

 उद्देश्य  क्या  है  ?

 लाख  और  नागरिक  पूति  मन्त्रासय  में  उप  सन््त्रो  डी०  एल०  :  जी

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  उनकी  उपलभ्यता  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  सावंजनिक
 वितरण  प्रणाली के  प्रबन्धों  को  मॉनीटर  करने  के  लिए  कुछ  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  की
 बैठक  बुलाई  गई  थी  ।  इसमें  17  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों/बरिष्ठ  अधिकारियों  ने  भाग
 लिया  था  ।  इस  बैठक  को  वित्त  मन््त्री  तथा  खाद्य  और  नायरिक  पूर्ति  मन्त्री  ने  संयुक्त  रूप  से  सम्बोधित
 किया  था  ।  बैठक  में  उचित  मूल्य  पर  आवश्यक  की  उपलभ्यता  सुनिश्क्ति  आवश्यक
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 वस्तुओं  के  मूल्यों  और  उनकी  उपलब्धता  की  पुनरीक्षा  हैतु  व्यवस्था  ब्ाव॑जतिक  वितरण  अरवाली

 को  मजबूत  आदि  के  लिए  उठाए  गए  अथवा  उठाये  जाने  वाले  विभिन्न  कदमों  के  बारे  में  चर्चा

 की

 ”  से  उवं रक  परियोजनाएं  भ्रारम्म  करने  का  प्रस्ताव

 3994.  भरी  एस०  बो०  सिदनाल  )
 9.  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 थ्रो  जो०  एस०  बसवराज्  |

 क्या  ने  वित्तीय  व्यवस्था  सहित  नई  उर्वरक  परियोजना  आरम्भ  करने  का  भ्रस्ताव

 किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  संयंत्र  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और  उसमें

 प्रति वर्ष कितना  उत्पादन  और

 यदि  तो  कृभकों  की  सहायता  से  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  उबरक  विमाग  में  राज्य  सन््त्रो  आार०  जीहां  ।
 से  यद्यपि  विभिन्न  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  लेकिन  अन्तिम  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 निकोबार  भ्रौर  लक्षद्वोप  द्ोपसमह  में  पयंटन

 3995.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्ह्नन  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकोबार  और  लक्षद्वीप  द्वीपसमूह  में  पयंटन  की  विकास  हेतु  कोई  अध्ययन

 सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  इनमें  से  प्रत्येक  दीप  में  पयंटन  के  विकास  हेतु  कुल  कितना
 आबंटन  किया  गया  और

 पर्यंटन  का  विकास  करते  हुए  इन  क्षेत्रों  में  पर्यटकों  का  आवश्यकता  से  अधिक  संख्या  में
 आने  को  रोकने  तथा  इन  द्वीपों  की  परिस्थिति  की  और  पर्यावरण  के  संरक्षण  हेतु  क्या  उपाय  किए  जा

 रहे  हैं  ?

 पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  और  निकोबार
 और  लक्षद्वीप  द्वीप-समूहों  में  पयंटन  का  विकास  करने  के  लिए  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  की  संचालन  समिति
 ने  हाल  ही  में  एक  अध्ययन  पूरा  किया  इस  अध्ययन  में  यह  सिफारिश  को  गई  है  कि  इन  द्वीप-समूहों
 पर  पर्यटन  के  भावी  विकास  को  एक  नई  दिशा  प्रदान  की  जाए  जिससे  समुद्रीय  और  तटीय  पारिस्थितिकी
 प्रणाली  से  घनिष्ठ  रूप  से  जुड़ी  तथा  उस  पर  निभंर  सुविधाओं  का  सृजन  हो

 केन्द्रीय  पर्यंटन  मन्त्रालय  ने  निकोबार  और  लक्षद्वीप  का  विकास  करने  के  लिए
 वर्ष  1988-89  88-89  के  दोरान  30.00  लाख  रुपये  प्रदान  किये  हैं  ।
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 इन  द्वीप  समूहों  में  आने  वाले  प्यंटकों  की  अधिक  संख्या  को  रोकने  के  लिए  किये  गये

 उपायों  में  शामिल  हैं--पयंटक  यातायात  को  विनियमित  करना  और  पर्यटन  आधार  संरचना  तथा

 सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  दिशा  निर्देश  बनाना  ।

 पर्यटकों  के  श्रायमन  के  दुष्प्रमावों  को  रोकमै  सम्बर्धो  उपाय

 3996.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  लह्ाख  में  पयंटकों  को  अनयंत्रित  आगमन  के  किसी  दुष्प्रभाव  की
 कारी  मिली

 यदि  तो  स्थिति  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे
 और

 पर्यटन  विकास  की  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  अन्य  क्षेत्रों  में  ऐसे  प्रभावों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के

 लिए  क्या  उपाय  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ?

 पर्यटन  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  गिरिघर  :  सरकार  को  लह्दाख के  ट्रेकिग
 मार्गों  पर  प्रदूषण  सम्बन्धी  समस्या  की  जानकारी  है  ।

 ट्रेकिंग  एजेंटों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  कैम्प  स्थलों
 को  साफ-सुथरा  रखें  और  प्रदूषण

 को  रोकने  के  लिए  सकारात्मक  कदम  उठाएं  ।

 पयंटन  सहित  किसी  भी  औद्योगिक  कार्यकलाप के  दुष्प्रभावों  को  केवल  उचित  आयोजना
 तथा  आधारिक  संरचना  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधार  करके  कम  अथबा  रोका  जा  सकता  है  ।  अतः

 पर्यटक  केन्द्रों  पर  ऐसी  सुविधाओं  को  सूजित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्न  योजना  स्कीमों

 के  अन्तगंत  राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  की  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  का  बंद  किया  जाना

 ]

 3997.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पश्चिम  बंगाल  स्थित  कुछ  गोदाम  बंद  कर

 दिये  गये  और

 यदि  तो  ऐसे  गोंदामों  के  नाम  क्या  जिन्हें  बंद  कर  दिया  गया  है  और  उन्हें  कब  से
 बंद  किया  गया  है  और  उन्हें  किस  आधार  पर  बंद  किया  गया  है  ?

 खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्क्री  डो०  एल०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1987  से  1988  तक  पश्चिम  बंगाल  में
 बंद  कर  दिए  गए  गोदामों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  इन  गोदामों  को  बन्द  करने  के  कारण  इस  प्रकार  थे  ;

 (1)  बांकुरा  और  बीरभूम  जिलों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  खुदरा  वितरण  को  अपने  अधिकार  में  ले
 अथवा  (2)  कुछ  गोदामों  का  अलाभकारी  हो  जाना/भंडारण  के  लायक  न  रह  जाना  अथवा

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  आवश्यकता  से  फालतू  हो  जाना  ।

 |
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 न्सिममम->«र  समन  नमन  मम  जनननानान  ननीननन  जनानान  पीर  मनन  बनममन-न  लिन  मैननानन  पिननननगन  निनाननाम  लीन  निभाना  बननननन  पिननन-न++  नमन  जिन  जनागनन  तननमनाान  जानने  जना:दन2#ए>गण  मम

 a  बनने  नाना  जममनन-न  नी  2  विनीननगन  नाना  निननन्नग  ननननभभभ:2गभएनगभगभगऋ  नए  नन्>>नअननओ  ननन+  ज»«न  जमग-ान सम  ०-००  a  सम»  me  लनन-+-मनन  नमन

 1

 न्सर--+म  तन«म»मथा  अनमम--मनमपान-नननन  अनमन--न  न  जेननननन  जनम  वनाननन-++  शनमन««म«क  अन«मनं--भा  भन-वमन»««त

 बांकुरा

 बीरभूम

 बुर्देवान

 कलकत्ता

 हुगली
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 विवरण

 27  1988

 1987  से  1988  तक  पश्चिमी  बंगाल  में  बंद  किये  गये  गोदाम

 2

 ओंडा

 छतरा

 गंगाजोल  घाटी

 झांटी  पहाड़ी

 छत्र  मोरे

 पात्र  सयेर

 साशपुर

 तिलडंगरा

 खात्रा

 नलहाटी

 सूरी

 छतरा

 किरनहार

 मुरारै

 लोहापुर

 दानीहाट

 दोमोहानी

 पानागढ़

 सुमन्दरगढ़

 अगरपाड़ा

 जिरात

 क्षमता
 टन  )

 3

 600

 800

 500

 600

 420

 400

 250

 150

 980

 500

 600

 500

 270

 800

 800

 510

 960

 800

 510

 5000

 400

 मास  जिसमें  बंद  किये
 गए

 4

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 ।9  7

 1987

 1987

 .987

 1987

 1987

 1987
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 1  2  3  4

 मिदनापुर  बड़ाजंलचक  160  1987

 मुशिदाबाद  गौरा  600  1987

 डोहरिया  730  1987

 न्स-«न्«ममक-नमममझनान  नमन  लनम-ममनान  सिनानानओ  पेननननन  िनानी  नननानानन  नन«-म-ा  मनम«-«गाओ  अमममओ  अर  34  a  सनम  हरन«म»५मका  «नमन अनमनननाओ  मनन  अन-ममन  अमन-म-«+ल  अमन  NE मम

 वेजिटेबल  श्रायल  कारपोरेशनਂ  में  भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  शिकायतें

 3998.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  खाद्य  श्ौर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  वेजिटेबल  आयल  में  भ्रष्टाचार  की  शिकायतों
 के  बारे  में  जानकारी  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  जी  हां  ।

 कुछ  शिकायतों  की  हिन्दुस्तान  वेजिटेवल  आयल्स  कारपोरेशन  की  सतकंता  विग  द्वारा
 जांच  की  जा  रही  है  और  जांच  पूरी  होने  पर  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  उपयुक्त  कायंवाही  की

 कुछ  मामलों  जहां  जांच  पूरी  हो  चुकी  उपयुक्त  कायंवाही  की  जा  रही

 विन्ध्याचल  में  पर्यटन  स्थलों  का  विकास

 3999.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विन्ध्याचल  क्षेत्र  में  पयंटन  स्थलों  का  संवर्धन  और  उनका  विकास  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 |  यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  काये  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  किए  जाने
 की  संभावना  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिधघर  :  जी  हां  !

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन  क्षेत्रवार  अथवा  राज्यवार  आधार  पर  नहीं
 करता  बल्कि  स्कीमवार  करता  मंत्रालय  को  विन्ध्याचल  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  पर्यटन

 आधारिक-सं  रचना  का  विकास  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :--

 1.  अमरकंटक  में  पयंटक  विश्राम  गृह

 2.  खजुराहो  में  पयंटक  विश्राम  गृह

 3.  खजुराहो  में  ओपन  एयर  थियेटर

 ये  प्रस्ताव  वर्ष  1988-89  के  लिए  हैं  जिन  पर  प्रस्तावों  के  निधियों  की  उपलब्धता  तथा
 ५रस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  देने  पर  विचार  किया
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 किसान  परिवारों  को  सहकारो  समितियों  का  सदस्य  बनाना

 प्रनुवाद

 4000.  श्री  सोबनाथ  रथ  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  योजना  के  दोरान  देश  में  अब  तक  कितने  किसान  परिवारों  को  सहकारी  समितियों
 का  सदस्य  बनाया  गया  है  और  शेष  किसान  परिवारों  को  इनका  सदस्य  बनाने  के  लिए  राज्यवार  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्रवार  क्या  कार्य  क्रम  तेयार  किया  गया

 कुल  सदस्यों  में  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  किसान  परिवारों
 की  संख्या  कितनी  और

 सरकारी  समितियों  द्वारा  व  1986-87  और  1987-88  तथा  संघ  राज्य
 के  लिए  कितनी  धनराशि  के  कृषि-ऋण  उपलब्ध  कराने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और

 इन  लक्ष्यों  को किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्याम  लाल  :
 से  30  1988  को  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटी  की  कुल  सदस्यता  721.17  लाख

 जिसमें  से  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सदस्यता  164.65  लाख

 वार[संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्योरे  संलग्न  में  दिये  गये  वर्ष  1986-87  ओर  1987-88  8  के
 लिए  सहकारी  समितियों  द्वारा  दिये  गये  कृषि  ऋण  से  सम्बन्धित  राज्यवार  और  संघ  लक्ष्य
 तथा  उपलब्धि  की  मात्रा  संलग्न  में  प्रस्तुत  की  गई

 30.6.1986  को  प्राथमिक  कृषि  समितियों  की  सदस्यता

 राज्य|संघ  राज्य  सदस्यता  हजारों  में
 सं०  क्षेत्र  कक  आय  /घआआ/ई/४णएक्ण०५७ण/८-एः

 योग  जिसमें  अनुसूचित  जिसमें  अनुसूचित
 जाति  जन  जातियां

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  75,22  8,83  3,43
 2.  असम  22,18  1,40  3,03
 3.  बिहार  58,24  6,98  3,62
 4.  गुजरात  19,72  1,43  2,52
 5.  हरियाणा  13,84  2,65  —
 6.  हिमाचल  प्रदेश  7,09  1,72  22
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 1  2

 7  जम्मू  व  कश्मीर

 7  8  कर्नाटक

 9...  केरल

 10.-:  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 मेघालय

 14...  नागालैंड

 15.  उड़ीसा

 16.  .
 पंजाब

 17.  राजस्थान

 18.  सिक्किम

 .19.  ,..  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा

 2  उत्तर  प्रदेश  .

 22.  पश्चिम  बंगाल

 23.  अंदमान  और  निकोबार

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25...  चंडीगढ़

 26.  दादर  और  नगर  हवेली
 27...  दिल्ली

 ह

 28...  गोवा  दमन  और  दीब

 29.  लक्षद्वीप

 - 30.  मिजोरम

 (31.  पांडिचेरी

 31,49

 17.72

 42,89

 14

 70,52

 2,24

 1,09,53

 27,20

 5

 7

 5

 7

 36  7

 लिखित  उत्तर  ॥
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 ee  ---.  —  ee

 कण्णनोर  श्र  त्रिचर  में  य/त्रो  निवास

 भ्री  जी०  ए१०  बनातवाला  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  कण्णनौर  और  त्रिचूर  में  यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने
 के  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कुल  कितना  परिव्यय  होगा  तथा  उनमें  कितनी  जगह  होगी
 आदि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 और  कन्तानौर  में  यात्री  निवास  के  निर्माण  में  60  बैड्स  क ेआवास  और  अन्य
 घाओं  के  लिए  23.22  लाख  रुपये  तक  की  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  जबाके  त्रिचूर  में  यात्री  निवास
 के  लिए  60  बैड्स  क ेआवास  और  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  नागरिक  लाख  रुपये  तक  की  केन्द्रीय  सहायता
 शामिल  दोनों  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  लिए  गए

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  में  कमो  के  कारण  बचत

 4002.  भरी  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूरि  मन्त्री  बह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्यान्नों  का  जो  पिछले  वर्ष  23.5  मिलियन  टन  इस  वर्ष
 घटकर  मिलियन  टन  रह  गया

 क्या  खाद्यान्नों  के  स्टाक  में  कमी  के  कारण  इसके  रख-रखाव  और  भण्डारण  पर  व्यय  में
 कमी  हुई  और

 यदि  तो  इससे  कितनी  राशि  की  बचत  हुई  है  ?  ।

 खाद्य  तथा  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एल०  :  बताने
 की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  पूल  में  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक  था  जबकि

 की  स्थिति  के  अनुसार  236  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक

 और  बफर  स्टाक  रखने  की  लागत  पर  खच्  के
 करोड़  रुपये  से  घटकर  में  करोड़  रुपये  हो

 गया  है  ।

 ग्रायातित  पाम  श्रायल  का  खरोद  तथा  फटकर  मल्य

 करेंगे  कि  :

 विदेश  से  पाम  आयल  किस  मूल्य  पर  खरीदा  जाता

 राज्यों  को  इसका  वितरण  किस  मूल्य  पर  किया  जा  रहा  और

 4003.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 उपभोक्ताओं  के  लिए  कितना  फुटकर  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?
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 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  भंत्नी  डी०  एल०  :  राज्य  व्यापार
 निगम  द्वारा  क्रय  किये  गये  आर०  बी०  डी०  ताड़  के  तेल  तथा  आर०  बी०  डी०  पामोलीन  के  औसत

 भाड़ा  सहित  मूल्य  5125  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  तक  4951  रु०  प्रति  मी०  टन
 इसके  अन्य  प्रभार  जैसे  सीमा  सप्लाई

 राज्यों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 थोक  रु०  प्रति  मी०  टन

 15  कि०  ग्रा०  के  टीनों  2,500  रु०  प्रति  मी०  टन

 खुदरा  मूल्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत  किये  जाते  हैं  ।  खुदरा  मूल्यों  को अधिकतम  सीमा
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियत  की  जो  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  थोक  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  आयातित  तेलों  के  लिये  मैदानी  क्षेत्रों  हेतु
 13.05  रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०  ।

 (2)  टीनों  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  आयातित  खाद्य  तेलों  के  लिये  मैदानी  क्षेत्रों  हेतु  14.40
 रुपये  प्रति  कि०

 (3)  टीनों  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  आयातित  खाद्य  तेलों  के  लिये  पहाडी  क्षेत्रों  हेतु  14.90
 रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०  कर  अतिरिक्त )  ।

 केरल  में  धान  बोमा  योजना  के  अन्तर्गत  घनराशि  का  श्रावंटन

 4004.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  की  धान  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  केरल  में
 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाभाथियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  को  केरल  के  कृषकों  से  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि योजना  फसल  हानि
 का  मल्यांकन  करने  के  आधार  पर  तालूका  के  साथ  बनाई  गई  थी  जो  राज्य  में  धान  कृषकों  के  लिये

 बहुत  अधिक  सहायक  सिद्ध  नहीं  हुई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्याम  लाल  यादव  )
 और  पिछले  ठीन  वर्षों  के  दौरान  बृहृत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  केरल  में  धान  की

 खेती  करने  वालों  को  अदा  किये  गये  क्षति  पूर्ति  दावों  की  बीमाकृत  राशि  और  स्कीम  में  शामिल
 किये  गये  किसानों  की  संख्या  अगले  पृष्ठ  पर  दी  गई  है  :--



 ।  1910  लिखित  उत्तर

 वर्ष  क्रिसानों  की  सं०  बोमाकृत  राशि  श्रदा  किए  गए  दावे

 रुपये  में  )
 1985-86  47,839  1101.00  39.19

 1986-87  49,300  1552.27  132.71

 1987-88  8  26,637  959.15  10.43

 8  8
 की  स्थिति )

 और  इस  सम्बन्ध  में  केरल  के  कृषकों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 कुछ  समय  पहले  बृहत  फसल  बीमा  योजना  को  वैयक्तिक  आधार  पर  कार्यान्वित  करने  का  सुझाव  प्राप्त

 हुआ  इस  पर  सहमति  नहीं  हुई  क्योंकि  बृहत  फसल  ब्रीमा  एक  क्षेत्र  आधारित  स्कीम  योजना  है  ।  यह
 किसी  राज्य  के  केवल  उन्हीं  अधिसूचित  इलाकों  में  कार्यान्वित  की  जा  सकती  जहां  किसी  निर्धारित
 फसल  के  पिछले  3/5  वर्षो  के  पर्याप्त  उपज  के  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  और  राज्य  सरकार  मौसम  के  समाप्त

 होने  पर  प्रत्येक  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंकिसी  निर्धारित  फसल  के  लिए  फसल  कटाई  के  कम  से  कम  16  प्रयोग
 करेगी  ।

 भूसि  विकास  बेंक  कानूनों  में  संशोधन

 4005.  श्री  ध्मंपाल  सिह  मलिक  )
 श्री  एम०  रघमा  रेड्डी  +  :  क्या  क्षष्रि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सुभाष  यादव  |
 श्री  प्रकाश  चन्द्र  )

 )  कया  देश  में  सभी  राज्य  सरकारों  के  भूमि  विकास  बैंक  कानून  में  संशोधन  किये  गये  हैं
 जिससे  भूमि  विकास  बैंक  उन  क्रियाकलापों  के  लिए  भी  ऋण  दे  सकें  जो  ऋण  सूची  में  नहीं

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  कानून  में  तक  संशोधन  किये  जाने  की  सम्भावना
 है  ॥

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  भूमि  विकास  बैंकों  के  कार्यकलापों  के  बारे  में  कानून  बनाने  से  संबंधित  मामला  राज्य

 का  विषय  अभी  तक  केरल  और  हरियाणा  राज्य  सरकारों  ने  अपने  कानूनों  में  संशोधन
 किया  ताकि  ये  बैंक  गे र-भूमि  पर  आधारित  कार्यकलापों  के  लिए  ऋण  दे  हिमाचल  प्रदेश  और
 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  ने  इस  संबंध  में  अपने  कानूनों  में  संशोधन  करने  के  लिए  कारंवाई  करनी  शुरू  कर
 दी  अन्य  राज्यों  की  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  है  ।  कुछ  राज्य  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इन  कानूनों  में
 धन  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  वतंमान  कानून  के  तहंत  उनके  पास  ये  अधिकार  हैं  कि  वे

 भूमि  पर  आधारित  कार्यकलापों  के  अलावा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  भी  ऋण  देने  के  लिए  भूमि  विकास
 बैंकों  को  अनुमति  देने  हेतु  अधिसूचना  जारी  कर  सकते  हैं  ।  वह  समय-सीमा  निर्धारित  करना  सम्भव
 नहीं  जब  तक  कि  सभी  राज्य  सरकारें  इन  कानूनों  में  संशोधन  कर  देंगी  ।
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 राज्यों  में  ट्रेवालग  एजेंसियां

 4006.  थ्रो  राम  बहादुर  सिह  :  बया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  पंजीकृत  तथा  कितनी  पंजीकृत  ट्रेवलिंग  एजेंसियां  कार्य  कर  रही

 भारतीय  श्रमिकों  को  विदेशों  में  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिये  प्रादेशिक  पासपोर्ट

 कार्यालयों  में  कितनी  ट्रेवलिंग  एजेंसियां  पंजीकृत  और

 उनमें  से  कितनी  एजेंसियां  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  भी  कार  कर  रही  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोद्य  :  प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालयों  के
 साथ  पासपोर्ट  विषयों  संबंधी  का  करने  के  लिए  विदेश  मंत्रालय  के  पास  451  ट्रेवल  एजेंसियां  पंजीकृत

 हैं  ।  गैर-पंजीकृत  एजेंसियों  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 और  प्रादेशिक  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  पास  पंजीकृत  एजेंसियों  को  भारतीय  श्रमिकों
 को  विदेश  में  रोजगार  उपलब्ध  कराने  का  अधिकार  नहीं  तथावि  श्रम  मंत्रालय  के  पास  1265  भर्ती

 एजेंसियां  पंजीकृत  हैं  जो  विदेशों  में  नियोजन  हेतु  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती  के  लिए  प्राधिक्ृत  हैं  ।

 कर्मचारी  मविष्य  निधि/परिवार  पेंशन  की  राशि  का  भुगतान

 4007.  भ्रीमतो  एन०  पी  झांसी  लक्ष्मो  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  को  मृत  कमंचारियों  के  नामितों  को
 भविष्य  निधि/परिवार  पेंशन  की  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करने  के  अनुदेश  जारी  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  नियुक्त  नेपालियों  के  मामले  में  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  के  भुगतान
 के  लिए  पृथक  नियम/विनियम  और

 यदि  तो  देश  में  रोजगार  के  रहते  हुए  मर  गये  इन  प्रवासियों  की  भविष्य
 परिवार  पेंशन  के  भुगतान  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्रम  मंत्नालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश  :  और  वतंमान  अनुदेशों
 में  दावों  के  निपटान  के  लिए  20  दिनों  की  समय  सीमा  निदिष्ट  बशर्ते  कि  प्राप्त  हुए  दावे  सभी  तरह  से

 पूरे

 और  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  पुथक  नियम  या  विनियम  नहीं  यदि

 लियों  के  सदस्य/दावा  करने  वाले  व्यक्ति  तो  भविष्य  निधि  संचयन  राशि  की  अदायगी  भारतीय

 सीमा  पर  स्थित  डाकघर  के  माध्यम  से  मनीआर्ड र  द्वारा  की  जा  सकती  जहां  तक  परिवार  पेंशन  प्राप्त

 कर्ताओं  को  मासिक  पेंशन  की  अदायगी  का  संबंध  काठमांडू  में  भारतीय  दूतावास  के  जरिये  पेंशन  देने

 के  लिए  प्रबन्ध  किये  गये

 भूमि  उपयोग  के  तरोके  में  अंतर

 4008.  थ्री  श्रजय  विश्वास  ;
 ५  :  क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  जायनल  प्रबेदिन  |
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 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भूमि  उपयोग  के  तरीके  में  अन्तर

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  और

 इसे  पूरी  तरह  उपयोग  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन््त्नो  श्याम  लाल  :
 और  भूमि  उपयोग  के  तरीके  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  भिन्म-भिन्न  होते  जो

 मृदा  की  वर्षा  संबंधी  किसानों  की  आधिक  परिस्थितियों  आदि  जैसे  स्वाभाविक
 दानों  पर  निर्भर  होते  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  स्थलाकृतिक  परिस्थितियों  के  कुल  क्षेत्र  में  से  बोए
 गए  निबल  क्षेत्र  की  प्रतिशतता  अखिल-भारत  प्रतिशतता  की  तुलना  में  कम  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  को  झूम-खेती  के  नियंत्रण  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  की  जा

 रही  है  ।

 कमचारो  भविष्य  निधि  के  अंतर्गत  श्राने  वाले  कमंचारियों  के  लिए  मकान

 4009.  श्रो  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के'द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  भविष्य  निधि  में  अंशदान  करने  वाले
 चारियों  को  मकान  दिलाने  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इसके  लिए  क्या  मानदंड  अपनाए  जाने  हैं  और  मकान  किन  शर्तों  पर  दिए
 और

 इस  योजना  को  कब  तक  प्रारम्भ  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  से  विभिन्न  राज्य

 हाउसिंग  बोर्डों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  को  मकान  देने  के  बारे  में
 विचार  किया  जाए  बशर्ते  कि  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  अंशदाताओं  के  भविष्य  निधि  खातों
 से  कुछ  आरंभिक  अदायगी  की  जाए  तथा  यदि  कोई  राशि  शेष  तो  वह  अंशदाताओं  से  सीधे  वसूल
 की  जाए  ।

 राजस्थान  और  महाराष्ट्र  में  पहले  से  ही  छोटी  शूरूआत  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा
 किसानों  को  बीजों  को  सप्लाई

 4010.  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमत  :  क्या  क्ुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  देश  में  धान  और  गेहूं  के  बीजों  की  कुल  मांग  कितनी

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  किसानों  को  कितनी  मात्रा
 में  बोज  उपलब्ध  कराए  और

 क्या  सरकार  का  किसानों  को  उन्नत  किस्म  के  बीजों  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  का  विचार
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयास  लाल  :

 वर्ष  1937-९8  के  दौरान  देश  में  धान  और  गेहूं  के  प्रमाणीकृत/बढ़िया  किस्म  के  बीज  की  कुल
 मांग  12.49  लाख  क्विटल  और  18.92  लाख  क्विटल  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  भारतीय  राज्य  फामं  निगम  द्वारा  किसानों  को  उपलब्ध  कराए

 गए  बीज  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  हैं  :

 क्विटल

 धान  गेहूं

 -  राष्ट्रीय  बीज  निगम  1.02  1.99*

 0.39  0.48 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम

 +इसके  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  1987-88  के  दौरान  बिहार  और  जम्म्  एवं  कश्मीर

 को  गेहूं  क ेकरीब  3.9  लाख  क्विटल  अप्रमाणित  बीज  की  सप्लाई  की  ।

 जी  हां  ।  1988-89  8-89  के  दौरान  धान  और  गेहूं  के  प्रमाणित  बढ़िया  किस्म  के  बीज  का
 वितरण  सामान्य  वर्ष  अर्थात्  1986-8  7  के  15.12  लाख  क्विटल  और  13.24  लाख  क्विटल  की

 तुलना  में  क्रमशः  15.40  लाख  क्विटल  और  15.93  लाख  क्विटल  है  ।

 क्षेत्रीय  पाइप  जल  प्रदाय  योजना

 4011.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाठिल  )
 9:  क्या  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमती  ऊषा  चौधरो  )

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनुरोध  किया है  कि  क्षेत्रीय  पाइप  जल  प्रदाय  की

 कुछ  योजनाएं  द्विपक्षीय  आधार  पर  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  घनदाताओं  के  सामने  रखी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :
 राष्ट्र  सरकार  ने  द्विपक्षीय  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी

 योजनाओं  के  ब्योरे  निम्नलिखित  हैं  :

 ऋरमांक  योजना  का  नाम  योजना  की  लागत
 रुपये

 ||  2  3

 हे

 1.  भुसाबल  और  आदिलाबाद  तालुकाओं
 में  81  गांवों  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 जल  सप्लाई  योजना  ।  10.99
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 1  2  3

 2.  जलगांव  तथा  धोले  जिलों  में  अमालनेर
 तथा  घुले  तालुकाओं  में  51  गांवों  के

 लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 योजना  ।  3.78

 3.  रायगढ़  जिले  के  कनन््जाट  तथा  अलीबाग

 तालुकाओं  में  89  गांवों  के  लिए  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजना  ।  8.37

 4.  सांगली  जिले  में  बेलुंकी  और  11  अन्य
 गांवों  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 योजना  ।  3.94

 5.  सांगली  जिले  में  मानेराजुरी  में  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजना  ।  6.71

 6.  थाने  जिले  में  वसई  तालुका  में  21

 गांवों  में  और  पालधन  तालुक  में

 14  गांवों  में  क्षेत्रीण  ग्रामीण  जल

 सप्लाई  योजना  ।  6.65
 nn  संख्या 1 पर दी गई  ृौर  ॒झञ

 क्रम  संख्या  पर  दी  गई  परियोजना  को  ब्रिटेन  से  सहायता  प्राप्त  करने  क ेलिए  और
 क्रम  पर  दी  गई  परियोजना  को  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्रस्तुत  किया  गया  इस  बीच  उपरोक्त  पहली  पांच  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकार  को  परियोजना

 लागत  को  संशोधित  करने  और  क्षेत्र  क ेगरीब  लोगों  पर  परियोजनाओं  का  सामाजिक  प्रभाव  डालने  की

 सलाह  दो  गई  क्रमांक  6  पर  दी  गई  योजना  को  राज्य  को  लौटा  दिया  गया  है  क्योंकि  यह

 अनुमोदित  मापदण्डों  के  अनुरूप  नहीं

 महाराष्ट्र  को  ग्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के
 श्रन्तगंत  गेहूं  की  सप्लाई

 4012.  भ्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वषं  1986-87  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगंत  गेहूं  की सप्लाई  की

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  गेहूं  की  सप्लाई  रियायती  दरों  पर  करने  का  अनुरोध  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  सस्ती  दरों  पर  गेहूं  की  सप्लाई  संबंधी

 योजना  बन्द  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से

 अधिकांश  राज्यों  ने  इस  योजना  के  अन्तर्गत  दी  गई  सुविधा  का  स्वयं  लाभ  नहीं
 उठाया  इसलिए  30  1987  से  योजना  फो  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 मुख्य  फसलों  की  उपज-लागत

 4013.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  )
 *»  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  बी०  बेंकटेश
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  मुख्य  फसलों  की  उपज  उत्पादन  सम्बन्धी  लागत  का  ब्यौरा
 क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  संत्री  श्याम  लाल  :
 नवीनतम  उपलब्ध  तीन  वर्षों  के  लिए  मुख्य  फसलों  की  कृषि/उत्पादन  सम्बन्धी  लागत  के  राज्य-वार
 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये

 120
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 ]  1910  उत्तर

 पुरानी  भारतीय  सम्यता  को  चित्रित  करने  वालो  प्रदर्शनो

 4015.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पयंटन  विकास  निगम  का  पुरानी  भारतीय  सभ्यता  को  चित्रित  करने  के

 प्रदर्शनी  लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्तावित  प्रदर्शनी  में  किन  मुख्य  वस्तुओं  को  प्रदर्शित  करने  का  विचार

 क्या  यह  प्रदर्शनी  दिल्ली  में  लगाई  जायेगी  अथवा  इसे  भारत  के  अन्य  स्थानों  में  भी
 लगाने  की  सम्भावना  और

 प्रदर्शनी  की  अन्य  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  और  इसे  कब  तक  लगाए  जाने  की  सम्भावना

 पयंटन  मस्श्रालय  सें  राज्य  मनत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  द्वारा  रोजों  के  बजाय  खाद्यान्नों  को  सप्लाई

 4016.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  के  किसानों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  वहां  प्रमाणित

 बीजों  के  स्थान  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  किये  गये  और  बीजों  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  खाद्यान्नों  के  रूप  में  बेच

 दी
 यदि  तो  बीजों  की  कितनी  मात्रा  खाद्यान्न  के  रूप  में  बेची  गई  और  खाद्यान्नों  की

 कितनी  मात्रा  बीजों  के  रूप  में  बेची  और

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  कार्यकलापों  में  इस  परिवत॑न  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्र  सहकारिता  विभाग में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :
 1987-88  के  दौरान  गेहूं  के  अप्रमाणित  बीजों  की  सप्लाई  के  बारे  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 को  बिहार  और  जम्मू  व  कश्मीर  के  किसानों  से  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 द्वारा  1987-88  में  अभी  तक  गेहूं  के  बीज  खाद्यान्न  के  रूप  में  नहीं  बेचे  गए

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  1987-88  के  दौरान  गेहूं  के

 बीज  खाद्यान्न  के  रूप  में  नहीं  बेचे  गये  हैं  ।  जहां  तक  गेहूं  के  अप्रमाणित  बीजों  की  सप्लाई  के  लिए  बिहार
 और  जम्मू  व  कश्मीर  की  सरकारों  के  विशेष  अनुरोध  पर  गेहूं  के  अप्रमाणित  बीजों  के  रूप  में  सप्लाई

 किए  गये  खाद्यान्न  का  सम्बन्ध  इन  दोनों  राज्यों  को  बाकायदा  परीक्षण  और  परिसंस्करण  के  बाद

 3.90  लाख  क्विटल  की  सप्लाई  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  कार्यो  में  कोई  परिवतेन  नहीं  हुआ  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा
 अच्छी  क्वालिटी  के  गेहूं  की सप्लाई  का  काम  बिहार  और  जम्मू  कश्मीर  राज्यों  के  विशेष  अनुरोध  पर

 गया  ।  यह  एक  बार  किया  जाने  वाला  काम

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  भ्राधुनिकीकरण

 4017.  थी  बाई०  एस०  महाजन
 :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  ने  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  हेतु  एक  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  है  जिस  पर  1600  करोड़  रुपये  की  लागत  आएगी  और  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा
 धीन

 कया  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  पैकेज  में  470  करोड़  रुपये  व्यय  करने  का
 भी  प्रस्ताव  किया  है  और  इन्हें  आधुनिकीकरण  प्रस्तावों  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 इन  दो  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 पंकेजਂ  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  समय  सूची  है  और  इस्पात  के  उत्पादन
 पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 हां  ।

 से  संयंत्र  और  उपस्कर  की  रूपान्तरण  और  प्रतिस्थापन  की  सामान्य
 प्रक्रिया  के  भाग  के  रूप  में  जो  सभी  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  सतत्  आधार  पर  की  जाती  राउरकेला
 इस्पात  संयंत्र  ने  ऐसी  स्कीमों  का  पता  लगाया  है  जिनकी  लागत  लगभग  480  करोड़  रुपये  आने  का

 अनुमान  ये  स्कीमें  आधुनिकीकरण  पैकेज  का  भाग  नहीं  हैं  बल्कि  इस  संयंत्र  और  उपस्कर  के
 करण  के  लिए  आवश्यक  इन  स्कीमों  में  से  कुछ  स्कीमों  को  में  सक्षम  प्राधिकारी  का  अनुमोदन
 प्राप्त  करने  के  बाद  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  अभी  तक  पता  लगाई  गई  स्कीमों  के  वर्ष
 1991-92  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  इन  योजनाओं  को  लागू  करने  आशा  है  कि  यह
 संयंत्र  प्रतिवर्ष  ।4  लाख  टन  का  उत्पादन  कर  सकेगा  ।

 टाटा  भ्रायरन  एण्ड  स्टोल  कस्पनी  लिसिटेड  द्वारा  स्टंम्पचाजिंग
 टैेकक््नालाजी  को  खरोद

 4018.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  ने  सारवगंवेक॑  ए०  जी०  से  पश्चिमी
 जमंनी  की  संघीय  सरकार  और  सारलेंड  स्टेट  की  संयुक्त  स्वामित्व  वाली  स्टैम्प  चारजिग  टैक््नालाजी  की

 यदि  तो  स्टैम्प  चाजिग  टैक््नालाजी  से  क्या  मुख्य  लाभ  प्राप्त

 इस  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  से  देश  को  कोयले  के  मामले  में  इसकी  सम्पूर्ण  गुणवत्ता
 इस्पात  के  प्रति  टन  उत्पादन  के  लिए  इसकी  खपत  के  मामले  में  क्या  विशेष  लाभ  प्राप्त

 क्या  इस  नई  प्रौद्योगिकी  से  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  में  भी  कमी  आयेगी  और  यदि
 तो  किस  सीमा  और

 क्या  सरकार  उत्पादन-लागत  को  कम  करने  तथा  स्वदेशी  कोयले  की  जिसमें  राख  के
 अधिक  तत्व  होते  हैं  अधिकतम  मात्रा  का  उपयोग  करने  के  लिए  भी  कोयल्ग  विद्युत  ऊर्जा  तथा  अन्य '
 आदानों  की  खपत  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  समेकित  इस्पात  संयंत्रों  में  इस  प्रौद्योगिकी
 अथवा  किसी  अन्य  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 ह
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 इस्पात  श्रौर  खाप्त  मंत्रालय  में  इस्पात  विम्रात  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 मैसस  टिस्को  ने  सारबगं  ए०  जी०  के  साथ  कोई  संविदा  नहीं  की  है  ।  तथापि  उसकी  सहायक  कम्पनी

 मैसस  सारबर्ग  पश्चिम  जमंनी  के  साथ  स्टाम्प  चारजिग  टेक्नालाजी  के  प्रयोग  के  लिए  एक
 संविदा  की  गई  है  ।

 और  इस  टेक्नालाजी  के  कुछ  मुख्य  लाभ ये  हैं  :  --

 (।

 (2

 (3

 (4

 (5

 )  कोक  भट्ठियों  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 )  घमन  भट्टी  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 )  धमन  भट्टी  में  कोक  की  खपत  की  अपेक्षाकृत  कम

 )  कोक के  उत्पादन  में

 )  कोक  की  शक्ति  और  गुणवत्ता  में

 इस  टेक्नालाजी  के  लागू  करने  से  तप्त  धातु  का  अपेक्षाकृत  अधिक  उत्पादन  होने  और
 उसके  परिणामतः  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  आने  की  सम्भावना  उत्पादन-लागत  में  कमी  की  यह
 राशि  कार्यचालन  सम्बन्धी  कारणों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 (3)  2000  ईस्वी  की  अवधि  के  लिए  की  निगमित  योजना  में  स्टेम्प  आंशिक
 चयनात्मक  ग्रुप-वार  पिसाई  आदि  जैसी  विभिन्न  प्रौद्योगिकियों  को  चरणबद्ध  रूप

 से  लागू  करने  की  परिकल्पना  की  गई  जिनका  उद्देश्य  कोक  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाना  है  जिसके  द्वारा
 कोक  दर  में  कमी  लाना  तथा  धमन  भट्टी  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करना  इससे  देशी  तथा  आयातित
 दोनों  प्रकार  के  कोयले  की  खपत  में  तथा  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  आएगी  ।  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में
 कोल  चार्ज  की  आंशिक  इष्टिकाकरण  टेक्नालाजी  लागू  करने  के  लिए  एक  निर्णय  लिया  जा  चुका

 जोजोबा  बीज  का  भायात

 4019.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वेजिटेबल  वैक््स  तथा  जो  अशोधित  तेल  तथा
 डीजल के  ज॑सा  प्राप्त  करने  के  लिये  जोजोबा  की

 सऊदी  घाना  इत्यादि  देशों  में  व्यापक  रूप  से  खेती  की
 जाती

 क्या  सरकार  का  राजस्थान  के  विशाल  बन्जर  रेगिस्तान  क्षेत्रों  में  पौध-रोपण  के  लिए
 जोजोबा  के  बीज  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  इन  वृक्षों  के पौध-रोपण  का  कोई  क्षेत्र  परीक्षण  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके
 क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भ्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  बिभाग  में  राज्य  मन्त्री  हरिकृष्ण  :
 जी  हां  ।

 इजरायल  और  ब्रिटेन  से  भारत  में  डाइवर्स  जोजोबा  जमंप्लाजम  को
 पहले  ही  लाया  गया  है  और  उसके  सम्बन्ध  में  जानकारी  श्राप्त  की  गई  बड़े  पैमाने  पर  बागान  लगाने
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 के  लिए  आशाजनक  सामग्रियों  की पहचान  के  लिए  इसका  उपयोग  किया  इस  सम्बन्ध  में  और
 आगे  मूल्यांकन  के  लिए  तीन  जनक  किस्मों  की  पहले  ही  पहचान  की  गई

 हिसार  जोधपुर  भाव  नगर  में  अनुकूली  परीक्षण
 किये  जा  रहे  तब  तक  प्राप्त  परिणामों  से  जोजोबा  प्लान्टेशन  के  सन््तोषजनक  परिणामीं  का  पता

 चला  है  ।

 छुठी  श्रोर  सातबों  योजना  में  प्रावश्यक  जिसों  को  तुलनात्मक  मल्य-वद्ध

 4020.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  आवश्यक  जिसों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई

 गत  ढाई  वर्ष  के  दौरान  मूल्यों  का  रुख  कैसा  रहा  और

 1987  की  अवधि  की  तुलना  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आवश्यक

 जिसों  के  मूल्य  क्या  थे  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  27-2-1988

 को  समाप्त  पिछले  सप्ताहों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  मिश्रित  रुख  रहा  कुछ  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़े  कुछ  के  कम  हुए  हैं  और  अन्यों  के  कमोबेश  स्थिर  रहे  हैं  ।

 सम्बन्धित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 सम्बन्धित  सूचना  संलग्न  विवरणना  में  दी  गई  है  ।

 1985  और  1988  के  महीनों  के  दौरान  चुनी  वस्तुओं
 के  थोक  मूल्य  सूचकांक

 :  1970-71=100) )
 -+  न  न:धपभ।पफै  भा  भा  पा  ैूक्ूफभआ"ंपप  पता  ००००  सवा

 वस्तु

 2  3

 चावल

 गेहूं  224.6  286.9

 ज्वार  236.9  268.3

 बाजरा  249.8

 चना  3$62.5  520.0
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 1  2  3

 अरहर  296.5  564.6

 मूंग  458.2  544.3

 मसूर  447.5  548.0

 उड़द  404.9  428.1

 आलू  218.7  153.6

 प्याज  282.7  601.3

 द्ध  281.3  333.1

 मछली  545.7  592.8

 गोश्त  492.9  626.5

 लाल  मिर्च  315.4  260.2

 चाय  409.4  408.7

 कोयला  575.2  606.3

 मिट्टी  का  तेल  382.7  410.4

 आटा  182.5  296.5

 चीनी  294.5  320.2

 गुड़  500.8  404.6

 वनस्पति  284.7  428.6

 मूंगफली  का  तेल
 311.5  483.8

 सरसों  का  तेल  221.3  432.8

 नारियल  का  तेल  263.0  475.3

 का  तेल  272.4  456.7

 नमक  241.5  235.6

 दियासलाई  129.0  129.0

 साबुन  321.3  460.7

 सूती  कपड़ा  270.5  280.7

 हैंडलूम  तथा  पावरलूम  का  कपड़ा  248.0  282.9
 ७-_-->-कम-कनमम«ममक  शननननन-न  शाम  फलननन+  अम»कमक  SE  4७७  ST  EY भा  +आाम++नस  धव  SS  ५म++.धजरभ  mS  «कम  pene भाव  धाम»
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 1980,  1985  और  1987  के  महीनों  के  दौरान  चुनी
 वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक

 ह  आधार  :  1970-71--10७0

 वस्तु  1980  1985  1987

 2  3  4

 चावल  193.5  267.4  335.4

 गेहूं  167.1  212.6  254.0

 ज्वार  168.7  230.6  277.9

 बाजरा  196.5  221.8  314.8

 चना  242.8  521.1  493.3

 अरहर  229.3  283.4  575.7

 मंग  313.4  493.1  438.9

 मसूर  231.7  354.6  546.4

 उड़द  223.8  402.4  443.2

 आलू  127.3  88.2  308.6

 प्याज  218.4  282.5  984.0

 दूध  176.0  265.9  325.0

 मछली  279.7  490.8  480.5

 गोश्त  311.0  469.5  591.6

 लाल  मिर्च  101.2  267.0  230.3

 चाय  248.2  8.2  462.2  433.2

 कोयला  278.7  575.2  606.3

 मिट्टी  का  तेल  272.8  363.7  410.4

 आटा  167.2  216.2  265.3

 चीनी  218.2  245.6  310.7

 गुड़  320.6  361.7  488.2

 वनस्पति  206.2  280.2  435.0

 432
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 1  2  3  4

 मूंगफली  का  तेल  205.2  311.0  512.8

 सरसों  का  तेल  226.9  240.5  485.4

 नारियल  का  तेल  191.3  393.5  489.9

 जिंजली  का  तेल  231.0  285.9  445.6

 नमक  251.9  238.9  240.4

 दियासलाई  134.9  129.0  129.0

 साबुन  218.5  328.7  487.1

 सूती  कपड़ा  का )  201.7  253.9  279.8

 हैंडलूम  और  पावरलूम  201.2  244.6  282.3
 का  कपड़ा

 वनस्पति  का  अधिक  उत्पादन

 4021.  चौंधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  वनस्पति  निर्माताओं  के  राज्य-वार  नाम  क्या  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 वार  उत्पादन  का  कितना  कोटा  निर्धारित  किया  गया

 अपने  निर्धारित  कोटे  से अधिक  वनस्पति  का  उत्पादन  करने  वाले  वनस्पति  निर्माताओं  के
 नाम  क्या

 क्या  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  इस  प्रकार  के  अधिक  उत्पादन  की  अनुमति  दी
 गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  प्रत्येक  निर्माता  के
 विरुद्ध  सरकार  वे  क्या  कायंवाही  की

 (४)  उक्त  अधिनियम  में  अधिक  उत्पादन  पर  यद्दि  इस  प्रकार  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  तो
 क्या  इसके  कारण  देश  में  वनस्पति  की  कमी  हुई  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ध्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  और  इस
 सम्बन्ध  में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ये  एकक  लाइसेंसशुदा  क्षमता  के  125%,  तक  वनस्पति  का  उत्पादन  कर  सकते

 और  वनस्पति  का  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  लिए  आवश्यक  वस्तु
 1955  के  अन्तगंत  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  वनस्पति  के  उत्पादन  में  आयातित
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 तेलों  का  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  प्रयोग  करने  पर  प्रशासनिक  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 (2)  और  वनस्पति  की  जिस्रके  लिए  पहले  से  ही  लाइसेंस  दिए  जा  चुके  कुल
 मिलाकर  वनस्पति  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 विवरण

 क्र०सं०  एकक  का  नाम  लाइसेंसशुदा  तेल  वर्ष  1986-87
 वार्षिक  क्षमता  में  अतिरिक्त  उत्पादन
 मी०  टन  में

 2  3  4

 हरियाणा

 मै०  बल्लारपुर  यमुनानगर  30,000  श्न्य

 2...  मं०  भिवानी  वनस्पति  इंडस्ट्रीज  शून्य
 लि०  भिवानी

 3.  मै०  मारकन्डा  वनस्पति  मिल्स  लि०  7,500  श्न्य
 मारकन्डा

 4.  मै०  हरियाणा  वनस्पति  एण्ड  जनरल  ३,000  750

 ऊु  जला

 हिमाचल  प्रदेश

 5...  मै०  यूनाइटेड  वनस्पति  व्क्स  श्न्य
 नालागढ़

 जम्म्  एवं  कश्मोर

 6.  मै  ०  के०  सी०  जम्मू  4,500  श्न्य

 7...  में०  कश्मीर  वनस्पति  प्रा०  जम्मू  7,500  शून्य

 पंजाब

 8.  मं०  एच०  वी०  ओ०  अमृतसर  30,000  शून्य

 9.  मै  किशन  चन्द  एण्ड  कं०  ऑयल  श्न्य
 इण्डस्ट्रीज  लुधियाना

 मैं०  मार्कफेड  वनस्पति  एण्ड  एलाइड  2,900
 खन्ना

 में०  नव  भारत  वनस्पति  एण्ड  श्न्य
 अलाइड  दोराहा
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 1  2

 12.  मं०  ओसवाल  वनस्पति  एण्ड  एलाइड

 लुधियाना

 13.  मैं०  ओसवाल  वनस्पति  एंड  जनरल

 लुधियाना

 14.  मै०  अमृत  वनस्पति  कम्पनी  राजपुरा

 15.  मै  ०  महावीर  वनस्पति  खरार

 16.  मै०  संगरूर  वनस्पति  मिल्स  संगरूर

 राजस्थान

 17.  मै०  राजस्थान  वनस्पति  प्रोडक्ट्स  लि०

 दि  भीलवाड़ा

 18.  मै०  मेहता  वैजिटेबल  प्रोडक्ट्स
 चित्तौड़गढ़

 19.  मै०  हेमराज  जयपुर

 20.  मै०  प्रेमियर  वेजिटेबल  प्रोडक्ट्स
 जयपुर

 21.  मै०  आर०  सी०  एस०  वनस्पति

 जयपुर

 22.  मै०  रघुबर  जयपुर

 उत्तर  प्रदेश

 23.  मै०  पराग  वनस्पति  अलीगढ़

 24.  मै०  अमृत  वनस्पति  कं०  गाजियाबाद

 25.  मैं०  लिप्टन  इण्डिया  गाजियाबाद

 26...  मैं०  जैन  शुद्ध  वनस्पति  गाजियाबाद

 27.  मै०  मोदी  वनस्पति  मैन्यूफैक्चरिंग
 मोदीनगर

 28.  मै०  दि  टाटा  ऑयल  मिल्स  कं०

 गाजियाबाद

 29.  मै०  एच०  वी०  ओ०  कानपुर

 30.  मै०  मोतीलाल  पद्मावत  उद्योग

 कानपुर
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 7,509
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 30,000

 7,500

 7,500

 30,000

 15,000

 30,000

 15,000

 30,000

 16,500

 15,000

 30,000

 3,000

 37,500

 15,000
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 1  मै०  भगवती  वनस्पति  इंडस्ट्रीज  15,000
 लखनऊ

 32...  मं०  पी०  सं।०  एफ०  हल्दूचौर  15,000

 33.  मै०  स्वरूप  वेजिटेबल  प्रोडक्ट्स  इंडस्ट्रीज  7,500

 मनसूरपुर

 34,  मै०  बालाजी  वेजिटेबल  प्रोडक्ट्स  इंडस्ट्रीज  15,000
 सीतापुर

 दिल्ली

 35,  मैं०  श्रीराम  फूड  एंड  54,000
 नई  दिल्ली

 36.  मे  ०  एच०  बी०  ओ०  दिल्ली  45,000

 श्रांध्र  प्रदेश

 37.  मैं०टी०  एल०  जी ०  पोशाक,कार्पो  ०,  15,000
 अषण्डोनी

 38...  मै०  श्री  राधाक्ृष्णा  बेजिटेबल  आयल  3,000

 प्रोडक्ट्स  कं  ०,  कल्लुरू

 39.  मै०  अग्रवाल  हैदराबाद  7,500

 40.  मै०  तुंगभद्रा  इंडस्ट्रीन  सिकन्ब्राबाद  4,500

 41  मै०  तुंगभद्वा  इंडस्ट्रीज  हैदराबाद  7,500

 42  मै०  तुंगभद्रा  इंडस्ट्रीज  कुरनूल  15,300

 कर्नाटक

 43  मै०  लिबर्टी  वेजिटेबल  बंगलौर  15,000

 44.  मे०  डब्ल्यू०आई०पी०  आर०  ओ०  1,500
 टुमकुर

 45.  मैं०  मॉर्डन  हुबली  15,500

 46  बी०  टी०  दावणगेर  3,600

 47  में०  रवी०  वेजिटेबल  आयल्स  7,650
 दावणगेर

 48  मै०  रायचूर  आयल  कॉम्पलक्स  ए०  4,500
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 49.  मै०  केरल  सोप  एंड  आयल्स  कालीकट  3,600

 50.  में०  टाटा  आयल  कं०  कोचीन  6,000

 तप्रिलनाडु

 |

 51.  मैं०  ओसवाल  आयल्स  एंड  वनस्पति  7,500
 मद्रास

 52.  मैं०  टाटा  आयल  मिल्स  कं०  9,000

 53.  मैं०  श्री  कृष्णा  वनस्पति  3,150

 54.  मै०  लिप्टन  इंडिया  त्रिची  15,000

 55.  मै०  मद्रास  वनस्पति  विल्लूपुरम  6,000

 असम

 56.  मै  ०  दि  असम  स्टेट  कोआप०  मार्केटिंग  15,000

 फैडरेशंस  गुवाहाटी

 बिहार
 57.  में०  हथवा  वनस्पति  लि०  हथवा  15,000

 53.  मैं०  गंगा  वन८पति  इंडस्ट्रीज  दुर्गावती  15,000

 59.  रोहतास  इंडस्ट्रीज  30,000

 डालमियानगर

 पश्चिम  बंगाल

 60.  मै०  कुसुम  प्रोडक्ट्स  रिसरा  17,400

 61.  मै०  रसोई  कलकत्ता  30,000

 62...  मैं»  यूनाइटेड  वैजिटेबल  मैन्यूफैक्चस  7,200

 कलकत्ता

 63.  मै  ०  स्वैका  वनस्पति  प्रोडक्ट  30,000

 64.  मै०  हिंदुस्तान  लीवर  लिं०  श्यामनगर  34,500

 65.  मे»  वैजिटेबल  प्रोडक्ट्स  बेलघारिया  24,000

 गुजरात

 66.  मैं०  मधुसूदन  वेजिटेबल  प्रोडक्ट  कं०  3,000
 रखियाल

 शबन्य

 शून्य
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 67.  मैं»  डब्ल्यू०  आई०्पी०आर०  ओ०
 भावनगर

 68.  में०  भावनगर  वेजिटेबल  प्रोडक्ट्स
 डी०  डी०  भावनगर

 69.  में०  जयंत  एक्सट्रक्शन  इंडिया
 जामनगर

 70.  में»  श्री  जगदीश  ऑयल  इंडस्ट्रीज
 पोरबन्दर

 11.  मैं०  दीपक  वैजिटेबल  आयल

 72.  मै०  कोठारी  आयल  प्रोडक्ट्स  गोण्डाल

 73.  मं०  मोर्वी  वेजिटेबल

 74.  मै०  प्रभात  सोलवेंट  एक्स०  मानवादर

 45.  म०  अश्विन  वनस्पति  इंडस्ट्रीज

 भध्य  प्रदेश

 76.  मै०  बिन्दल  एग्रो  कैमिकल  मण्डेदीप

 77.  मै०  श्री  मानसिंगका  आयल  मिल्स  fare,
 खण्डवा

 78.  मैं०  मालवा  वनस्पति  एंड  कैमिकल  कं०
 इन्दौर

 79...  मैं०  राजाधिराज  इंडस्ट्रीज

 80.  मैं०  एम०  पी०  स्टेट  कोआप०»  चुरहट

 महाराष्ट्र
 81.  मे  ०  अकोला  आयल  इंडस्ट्रीज

 अकोला

 82.  मै०  महाराष्ट्र  वैजिटेबल  प्रोडक्ट

 घुलिया

 83.  मै०  मानसिंघा  इंडस्ट्रीज  पचोरा
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 84.  में०  अहमद  बम्बई  30,000  श्न्य
 85.  मै०  हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई|  56,700  श्न्य
 86.  मै०  आई०  वी०  पी०  बम्बई  30,000  श्न्य
 87...  में०  दि  जय  हिंद  आयल  बम्बई  18,000  श्न्य

 88...  मै०  दि  टाटा  आयल  मिल्स  कं  ०  12,000  श्न्य
 बम्बई

 89...  मै०  वेजिटेबल  विटामिन  फूड्स  कं०  4,800  उत्पादन  बन्द  है
 बम्बई

 90...  मैं  वेगोइल्स  बम्बई  7,500  श्न्य
 91.  मैं०  डब्ल्यू०  आई०  पी०  आर०  ओ०  30,000  3,543

 अमलनेर

 97,  मं०  पुरोहित  एंड  नागपुर  3,750  926

 93...  में०  कोआप०  आंयल  इंडस्ट्रीज  7,500  उत्पादन  बन्द  है
 94  में०  लिबर्टी  आयल  मिल्स  15,000  शून्य

 शाहपुर

 मारतोय  खाद्य  निगम  को  भंडारण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  घन  जुटाना
 4022.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  देश  में  अपनी  वतंमान  भण्डारण  क्षमता  को  विशेष  रूप  से  हाल
 के  सूखे  और  के  सदस्य  देशों  की  सिफारिश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बढ़ाने  की योजना  बना  रहा

 और

 यदि  तो  उन  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  धन  जुटाने  के  तरीकों  का  ब्यौरा  क्या

 खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप-मन््त्रो  डी०एल०  :  देश  में  भण्डारण
 क्षमता  की  समूची  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  खाद्य  निगम  का  स्वयं  अपनी  भण्डारण
 क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ।  दक्षेस  खाद्य  सुरक्षा  आरक्षण  के  लिए  भारत  को  1.532  लाख
 मीटरी  टन  का  अंश  आवंटित  किया  गया  85  प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  के  आधार  पर  खाद्यान्नों  के
 इस  स्टाक  को  रखने  के  लिए  लगभग  !.80  लाख  मीटरी  टन  भण्डारण  क्षमता  अपेक्षित
 राज्य  सरकारों  और  उनकी  एजेन्सियों  के  पास  दोनों  अपनी  और  किराए  की  मौजूदा  भण्डारण  क्षमता
 इन  अतिरिक्त  भण्डारण  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 1.2.1988  की  स्थिति  के  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्न  केन्द्रों  पर  6.44
 लाख  मीटरी  टन  क्षमता  का  निर्माण  कर  रहा  इस  क्षमता  के  31.3.1990  तक  पूरा  हो  जाने  की
 आशा  सरकार  द्वारा  बजटीय  समर्थन  के  रूप  में  धनराशि  निर्मुक्त  कर  इस  क्षमता  के  निर्माण  का
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 वित्त-पोषण  किया  जा  रहा

 झ्रावास  तथा  नगर  विकास  निगम  द्वारा  सहकारी  ग्रुप  श्रावास  समितियों  को  ऋण  देना

 4023.  भ्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  ने  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  सहकारी

 ग्रुप  आवास  समितियों  के  ऋण  के  कितने  आवेदन  पत्र  मंजूर

 कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिये  और

 कितने  आवेदन  पत्र  छः  महीनों  से  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं  और  आवेदक  ग्रुप
 आवास  समितियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  सुस्पष्ट  कारण  कया  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  निम्नलिखित

 नुसार  दस  :--

 स्वीकृत  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 वर्ष  सहकारी  आवास  सहकारी  समितियों  को
 समितियों  के  केन्द्रीय  सरकारी

 अन्तर्गत  चारी  बीमा  आवास
 योजना  के  अंतगंत

 अनननन  गन  अनिननाा  बममननन  पनम-नीनन  विनननानन  जनननननन  ननानानन  नाना  विनननन  ननभ  विन  पनननीन  जानने  फननननी  नगनानान  ननननन  अभगन£:2गन-  जन  33  >>  विनन्नम«-न  नमन  <-+-+-+  ८-०»

 1  2  3  4

 1986-87  2  3  5

 1987-88  2  3  5

 योग  :  4  6  10

 1986-87  में  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  1987-88  (29.2.88  तक )  के  दौरान
 165.97  5.97  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  गई

 इस  समय  हुडकों  के  पास  16  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हुए  सामूहिक  आवास
 तियों  के  ब्यौरे  तथा  प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  कारण  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये
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 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  सम्बन्धी  कार्यदल  को  रिपोर्ट

 4024.  थभरो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  और  बारीकी  से  समीक्षा
 करने  हेतु  गठित  दल  ने  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 '  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कमियों  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाय  में  राज्य  सन््त्रो  द्याम  लाल  :
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 झायातित  खाद्य  तेल  को  मांग  झोर  श्रापूर्ति  में  पनन्तर  .

 4026.  श्री  पी०  पैंचालेया  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  में  खाद्य  तेलों  की  मांग  और  आपूर्ति  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  आयात
 किए  गए  खाद्य  तेलों  का अलग-अलग  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  और

 )  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  और
 कार  द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  खाद्य  तेल  की  मात्रा  का  निर्णय  विभिन्न  जैसे  मांग  व  आपत्ति
 के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  विदेशी  मुद्रा  की उपलभ्यता  तथा  विभिन्न  अन्य  बातों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ।

 उर्वरक  श्रावंटन  के  सासदण्डों  में  परिवतंन

 4027.  भ्रो  चितामणि  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  उर्वरकों  के  आबंटन
 के  लिए  अपनाये  जा  रहे  मानदंडों  में  परिवर्तत  किया  क्योंकि  सांस्थानिक  एजेंसियों  द्वारा  की  जाने
 वाली  कुल  खरीद  पर  आधारित  वतंमान  विशेषकर  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  असमानतापूर्ण

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  करषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयाम  लाल  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ोसा  को  लघु  भ्रवधि  के  ऋण

 4028.  श्री  चिताम्णि  जना  :  कया  क्लषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  से  उड़ीसा  को  दिये  जाने  वाले  लघु  अवधि  के  ऋण
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 में  कमी  आती  जा  रही  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 चालू  वर्ष  के  दौरान  खरीफ  और  रबी  की  फसलों  के  लिए  अलग-अलग  कितने  ऋण  की
 आवश्यकता  थी  और  उसकी  तुलना  में  लघु  अवधि  के  कितने  ऋण  मंजूर  किये

 क्या  दिया  गया  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त
 और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  लघु  अवधि  के  ऋण  के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  देने
 का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 )  कृषि  आदानों  अर्थात्  बीजों  और  कृमिनाशी  दवाइयों  की  खरीद  करने  तथा  उनका
 रण  करने  में  सहायता  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अल्पावधि  ऋण  मंजूर  किया  जाता  विभिन्न
 राज्यों  में  सीमित  बजट  प्रावधान  का  आवंटन  करते  समय  उवंरकों  की  सूखा  या/ओर  बाढ़  का  प्रभाव
 तथा  सहकारी  समितियों  के  उवं  रकों  की  संभाल  करने  की  संरचना  जैसे  घटक  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 इस  आधार  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  को  अल्पावधि  ऋण  की  निम्नलिखित  धन  राशि

 मंजूर  की  गई

 वर्ष  मंजूर  किया  गया  अल्पावध्नचि  ऋण

 1984-85  13.12

 1985-86  11.30

 1986-87  20.75

 वर्ष  1987-88  के  खरीफ  तथा  रबी  की  फसलों  के  लिए  अलग-अलग  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  मांगे  गए  तथा  मंजूर  किए  गये  अल्पावधि  ऋण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 रुपय े)

 शोसम  ......  सांगेगएऋण  मंजूर  किए  गए  ऋण

 ना  शिल

 2.33

 का  1987-88 13.20  2.33
 ai  >...............  नयी  मनन  नैननननन  नाननीन  पननन  विनीनगतनीीनणन अनिननन  नमन  न  निनननफिनीनगनएनऋग  «७०७  «०  »+ी--+++क  >०--++०+०००००५५  ०-००.

 सीमित  बजट  प्रावधान  के  कारण  उड़ीसा  राज्य  की  सम्पूर्ण  मांगें  पूरी  नहीं  हो  सकी  जैसां
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 कि  अन्य  राज्यों  के  मामले  में

 उपलब्ध  बजट  प्रावधान  विभिन्न  राज्यों  को  पहले  ही  निर्मुक्त  किया  गया  है  और
 1987-88  के  दोरान  उड़ीसा  को  अल्पावधि  ऋण  की  कोई  अतिरिक्त  धनराशि  मंजूर  करना

 सम्भव  नहीं

 निर्षनता  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  पुनर्मूल्यांकन

 4029.  भ्री  एच  ०  एन०  मप्ले  गोडा  :  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन्होंने  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  के  जीवन-स्तर  को  ऊपर  उठाने  के  लिए
 अशिप्नेत  कार्यक्रम  के  पुनर्मुल््यांकन  की  भावश्यकता  पर  जोर  दिया

 क्या  सरकार  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीब  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के

 लिए  कोई  अन्य  कदम  उठाने  जा  रही  और

 मद़ि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्षषि  संभ्रालथ  में  फ़मोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लनादन  :  से

 एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 ग्रामीण  विकास के  क्षेत्र  में  सक्रिय  रूप  से काम  कर  रहे  प्रतिष्ठित  विशेषज्ञों  और

 बुद्धिजीवियों  की  विशेष  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  12  1988
 को  नई  दिल्ली  में  गरीब्री  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  एक  राष्ट्रीय  संगोष्ठी  आयोजित  की  गई  इस
 संगोष्ठी  का  उद्घाटन  तत्काल्ीन  कृषि  मंत्री  श्री  जी०  एस०  हिल्लों  द्वारा  किया  गया  उन्होंने  अपने
 उद्घाटन  भाषण  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  लोगों  को  सतत  आधार  पर
 लाभ  पहुंचाने  के  लिए  ग्रामोण  विकास  विभाग  की  योजनाओं  तथा  कार्यत्रमों  के  बारे  में  एक  नया
 दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  इस  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जा
 रहे  ध्वास्टी  विकास  का््रेंकम्म  वीघंकालिक  स्वरूप  के  और  उन्हें  कार्य  प्रणाली  तथा  आग्रामी  पंचवर्षीय
 योजना  की  विषय  सूची  में  आवश्यक  सुधार  करके  जारी  रखा

 झाल्पे  संगलोर  में  समुद्र-तटोय  पर्यटक  स्थल

 4030.  भ्री  एच०  एन०  नन्जे  गोड़ा  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  कर्नाटक  राज्य  पयंटन  विकास  निग्रम  ने  मंगलौर  के  निकट  माल्पे  में  महत्वपर्ण
 तटीय  पटक  स्थल  संबंधी  परियोजना  को  विकसित  नहीं  किया  है

 यदि  तो  क्या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  तथा  कर्नाटक  राज्य  पर्यटक  विकास
 सिरगम  का  इस  परियोजना  पर  संयुक्त  रूप  से  काये  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 पयड्न  स्लंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  कर्नाटक  राज्य  पयंटन  विकास
 निगम  ने  माल्पे  में  एक  समुद्र-तट  विहार-स्थल  का  निर्माण  कायं  प्रारम्भ  किया  है  ।

 माल्पे  में  आंशिक  रूप  से  निर्मित  समुद्र-तट  विहार-स्थल  परियोजना  को  पृद्य  करने  के
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 लिए  कर्नाटक  राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  से  सहयोग  करने  का  तथा
 बाद  में  इसे  एक  संयुक्त  उद्यम  स्कीम  के  रूप  में  चलाने  का  प्रस्ताव  किया  था  |  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  द्वारा  इस  प्रस्ताव  की  विस्तृत  ज्ञांच  की  गई  जो  इस  निष्कं  पर  पहुंचा  कि  प्रस्तावित  उद्यम
 ब्राणिज्यिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  होगा  ।

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 *  ए०  पो०  फटिलाइमर्स  हारा  धनराशि  जमा  न  करना

 403  1.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ए०  पी०  जे  ०  शाहजहांपुर  में  गैस  पर  आधारित  संयंत्र
 स्थापित  करने  के  संस्थापक  ने  राज्य  सरकार  के  पास  भूमि  के  मूल्य  के  रूप  में  कोई  धनराशि  जमा  नहीं
 की  है  और  क्या  उन्होंने  इस  सयंत्र  का  ठेका  दे  दिया

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ए०  पी०  जे०  फटिलाइजसं  को  जारी  किये  गये  आशय  पत्र  को  बढाया  नहीं  गया  और

 क्या  सरकार  ने  इस  संयंत्र  के  लिए  नये  संस्थापक  नियुक्त  करने  के  लिए  कदम  उठाये
 यदि  तो  संस्थापकों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  वे  इस  संयंत्र  को  कब  तक  पूरा  कर  देंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्रक  विभाग  में  राज्य  संत्री  श्रार०  :  जी  शाहजहांपुर
 परियोजना  के  प्रवत्तकों  ने  उत्तर  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकाप्त  निगम  के  पास  भूमि  के  मूल्य  के  रूप
 में  कोई  धन  राशि  जमा  नहीं  की  ।  उन्होंने  तकनीक  सहयोग  के  लिए  भी  ठेका  नहीं  दिया

 जी  ।

 इस  परियोजना  के  लिए  नये  प्रवत्तंकों  का  चयन  नहीं  हुआ  है  ।

 भूमि-सुधा रों  को  श्रद्यतन  बनाना

 4032,  डा०  गौरोशंकर  राजहूंस  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  राजस्व  प्रशासन  को  कारगर  बनाने  और  भूमि-सुधारों  को
 अद्यतन  बनाने  की  एक  योजना  क्रियान्वित  करने  का  विचार

 यदि  तो  उक्त  प्रायोजित  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  योजना  किस  प्रकार  क्रियान्वित  की  जायेगी  और  इसके  फलस्वरूप  ग्रामीण  लोगों  को
 कितना  लाभ  पहुंचेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :
 राजस्व  प्रशासन  को  सुदृढ़  बनाने  और  भूमि  रिकार्डों  को  अद्यतन  बनाने  की  एक  केन्द्रीय

 जित  योजना  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कार्यान्वित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  अनमोदित  किया
 गया

 हैं

 और  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  के  बराबर  के  अंश  सहित  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध
 कराई  योजना  में  सर्वेक्षण  और  बन्दोबस्त  काय॑  को  शीक्र  पूरा  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  और
 बन्दोबस्त  संगठन  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  भूमि  रिकार्डों  को  तैयार  नई  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  सहित
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 सर्वेक्षण  और  बन्दोबस्त  पद्धति  के  आधुनिकीकरण  हेतु  सुविधाओं  की  व्यवस्था  भूमि  रिकार्डों  के
 रखरखाव  और  भंडारण  का  यन्त्रीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  राजस्व  मशीनों  को  चयनात्मक
 आधार  पर  सुदृढ़  बनाने  तथा  राजस्व  सर्वेक्षण  तथा  बन्दोबस्त  स्टाफ  के  लिए  प्रशिक्षण  आधारभूत  ढांचे
 को  सुदृढ़  और  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधार  के  कार्यान्वयन  हेतु  प्रवतंन  तन्त्र  को  रचनात्मक
 आधार  पर  मजबूत  बनाने  के  लिए  सहायता  की  व्यवस्था  करने  की  परिकल्पना  की  गई  योजना  के

 लिए  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  सहायता  के  20.81  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  किया  गया  पहले
 चरण  इस  वर्ष  के  दौरान  बिहार  तथा  उड़ीसा  राज्यों  को  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।
 वर्ष  1987-88  के  लिए  2  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  संबंधित  राज्य
 सरकारों  के  राजस्व  विभागों  द्वारा  योजना  को  कार्यान्वित  किया  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार
 की  गई  योजनाओं  और  परियोजनाओं  को  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  के
 प्रावधान  हेतु  विचार  किया  जायेगा  ।  इसके  पश्चात  राज्य  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जिम्मेदार

 आयोजना  भूमि  सुधार  उपायों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  और  विकासात्मक  सहायता  के
 धान  के  लिए  सही  और  अद्यतन  भूमि  रिकार्डों  का  होना  आवश्यक  इसलिए  योजना  से  मुख्य  रूप  से
 ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 राउरकेला  में  कमंचारो  राज्य  बोमा  निगम  के  प्रस्पताल

 4033.  डा०  कृपा  सिह  भोई  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राउरकेला  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  एक  25  बिस्तरों  वाला
 अस्पताल  खोलने  का  प्रस्ताव

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  सज्य  सरकार  द्वारा  आबंटित  भूमि  का
 अधिग्रहण  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 और  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  प्राधिकारी  आवश्यक  औपचारिकताएं  पूरी करने  के  बाद  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लेंगे  ।  उसके  अस्पताल  के  निर्माण  का  अनुमान  तैयार
 वाने  की  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 वर्ष  1988-89  9  में  एल्यूसिनियम  की  झनुमानित  साँग  तथा  उपलब्धता

 4034.  डा०  कृषा  सिधु  मोई  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश  में  फालतू  एल्यूमिनियम  विद्यमान

 क्या  देश  में  एल्यूमिनियम  की  मांग  बढ़  रही

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  लिए  एल्यूमिनियम  की  अनुमानित  मांग  तथा  उपलब्धता
 कितनी  और

 पे
 बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाये  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  -

 गये  हैं  ?  |
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 इस्पात  झोर  खान  सन्त्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  रामानन्द  :

 फिलहाल  नहीं  ।

 हां  ।

 और  1988-89  के  दौरान  प्रायोजित  मांग  370,000  से  400,000  टन  के  बीच

 रहने  की  सम्भावना  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  के  उत्पादन  स्तर  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  को

 देखते  हुए  देशी  उत्पादन  भी  इस  मांग  स्तर  के  बराबर  रहने  की  सम्भावना  है  ।

 दिल्ली  में  घटिया  किस्म  के  चावल  को  सप्लाई

 4035.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी  और  1988  के  दौरान  दिल्ली  में  उचित  दर  की  दुकानों  ने  कार्ड

 धारकों  को  घटिया  किस्म  का  चावल  वितरित

 यदि  तो  ऐसे  घटिया  स्तर  के  चावल  की  सप्लाई  करने  के  क्या  कारण  और

 ऐसे  घटिया  किस्म  के  चावल  की  सप्लाई  को  रोकने  के  लिये  भविष्य  में  क्या  उपाय  करने
 का  विचार  है  ?

 ह

 शाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  उप-सन्त्रो  )  श्री  डी०  एल०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 आ्रावदयक  वस्तुश्रों  के  मूल्य  में  स्थिरता

 4036.  श्री  भव्नेश्वर  तांतो  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पिछले  कुछ  समय  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  असामान्य  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  को  स्थिर  रखने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  नो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाल  झोर  नागरिक  पूर्ति  मनन््त्रालय  में  उप-मन्त्रो  डी०  एल०  :

 27-2-1988  को  समाप्त  हुए  गत  11  सप्ताहों  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  मिश्रित  रुख  रहा

 कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  कुछेक  के  मूल्य  घटे  हैं  तथा  अन्य  के  मूल्य  कमोवेश
 स्थिर  रहे  हैं  ।

 और  इस  समय  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  स्थिर  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  वस्तुओं  के  मूल्य  कई  बगतों  पर  निर्भर  करते  सरकार

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  तथा  उनकी  उपलभ्यता  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्न

 उपाय  कर  रही

 सरकारी  नीति  में  मुख्य  बल  विभिन्न  आवश्यक  विशेषकर  जिनकी  आपूर्ति  कम  का
 उत्पादन  बढ़ाने  पर  दिया  जा  रहा  अन्य  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  में  इनकी  आपूर्ति  बढ़ाने  के

 लिए  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  विनियमित
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 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करना  तथा  उनका  विस्तार  करना  और  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी  प्रंकार  के

 कानूनों  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  से  लागू

 सूखे  की  व्यापक  स्थिति  के  कारण  सामान्यतः  मूल्यों  पर  दबाव  रहा  इस  स्थिति  से  निपटने  के
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेउप-राज्यपालों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  वे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  मोबाइल  वैनों  को  इस  कार  में
 नियंत्रण  कक्षों  तथा  राज्य  व  जिला  स्तर  पर  स्थापित  समितियों  के  जरिये  आवश्यक  वस्तुओं  की
 उपलभ्यता  तथा  उनके  मूल्यों  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  जमाखोरी  विरोधी  कार्यों  को  तेज  करें  तथा
 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  कामूनों  के  उपबन्धों  के  तहत  जमाखोरों
 तथा  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  उचित  दर  की

 दुकानों  के  जरिए  वितरण  करने  के  लिए  चावल  तथा  खाद्य  तेलों  के  आबंटन  में  वृद्धि  की  है  ।
 उपक्षब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  न ेआमतौर  पर
 ऊपर  दिये  अनुसार  कायंवाही  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी
 उपलभ्यता  को  मानीटर  करने  के  प्रबन्धों  को  भी  मजबूत  किया  व्यापार  तथा  उद्योग  के  प्रतिनिधियों
 के  साथ  बैठकें  की  गई  जिनमें  उनसे  मूल्यों  को  बढ़ाने  से  रोकने  क ेलिए  कदम  उठाने  हेतु  कहा
 गया  है  ।

 आस्ट्रेलिया  को  लोह  भ्रयस्क  का  मिर्यात

 बसवराजेश्वरो  :  क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुद्रेमुख  ने  प्रति-व्यापार  के  रूप  में  आस्ट्रेलिया  की  2  लाख  टन  और
 लौह  अयस्क  निर्यात  करने  का  ठेका  प्राप्त  किया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 समझौते  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  प्रोौर  खान  मनन््त्रालय  में  इस्पात  विभाण  में  राज्य  मन््त्री  योगेन्द्र  :
 से  आस्ट्रेलिया  की  कम्पनी  मेससे  बी०  एच०  पी०  से  द्वारा  कोककर  कोयला  आयात

 किये  जाने  की  प्रति-व्यापार  व्यवस्था  के  रूप  में  कुद्रेमंख  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  ने  मैसस॑
 बी०  एच०  पी०  की  2  लाख  टन  लौह  अयस्क  सांद्रण  तथा  1  लाख  टन  पैलेट  की  सप्लाई  करने  के  संबंध
 में  उक्त  कम्पनी  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  इस  करार  में  यह  निर्यात  दिनांक
 1-6-1988  और  1-6-1989  के  बीच  आस्ट्रेलिया  की  कम्पनी  मेससं  बी०  एच०  पी०  को  किये  जांसे
 की  व्यवस्था  है  तथा  क्रेता  को  यह  विकल्प  दिया  गया  है  कि  यह  सम्मत  मात्रा  से  10  प्रतिशत  अतिरिक्त
 मात्रा  की  खरीद  कर  सकता  है  ।  यह  करार  कोकक  र  कोयले  की  खरीद  के  लिए  द्वारा  अपने  ठेके
 को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  पश्चात्  लागू

 संयुक्त  राज्य  प्रमरीका  से  मक्का  का  ह्ायात

 4038.  भीमती  बसव  राजेश्यरो  है|
 7  :  क्या  कृषि  मन्ही  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 ओऔ  वधावस्त राज  गड़ाख  पाठटिल  |

 152



 ]  1910  )  लिखित  उत्तर

 क्या  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  भारत  को  अमरीकी  मक्का  की  सप्लाई

 करने  का  समझौता  हुआ
 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या

 मक्का  को  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जायेगा  और  इसके  परिवहन  पर  कितना  खर्च

 और

 समझौते  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  लाल  :

 हां  ।

 समझौते  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अमेरिका  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
 संघ  को  75,000  मी०  टन  और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  25,000  मी०  टन  मक्का
 स्वरूप  देने  और  निर्दिष्ट  की  गई  कुछ  आकस्मिक  लागतों  का  भुगतान  करने  की  व्यवस्था  राष्ट्रीय
 कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  मकक्के  की  मानव  कुक्कुट  और  पशु
 सम्बन्धी  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रयुक्त  किया  इस  मक्के  के  अधिकतर  भाग  को
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  संगठनों  और  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  वितरित  किया

 कुक्कुट/पशु  क्षेत्र  की आवश्यकताओं  के  लिए  यह  मक्का  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  पर  होगा  लेकिन

 यह  मूल्य  मक््के  के  लिए  सरकार  द्वारा  घोषित  समथंन  मूल्य  से  कम  नहीं  होगा  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोडं  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  मक््के  को  आपरेशन  फ्लड  के  तहत  पशु  चारा  फैक्टरियों  में  मुख्यतया  पशुओं
 के  चारे  को  तैयार  करने  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जाएगा  ।

 वर्तमान  समझोते  में  उपहारस्वरूप  एक  लाख  मीटरी  टन  मकक््के  कृषि
 कारी  विपणन  संघ  को  75,000  मीटरी  टन  ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  25,000  मीटरी  टन  )
 की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  इसके  अभी  तक  मक्के  की  कोई  सप्लाई  नहीं  की  गई  इस
 प्रकार  परिवहन  की  सही  लागत  मालूम  नहीं  है  ।

 समझौते  में  यह  व्यवस्था  है  कि  अमरीकी  बन्दरगाह  से  मक्के  की  सप्लाई  मई  तक  हो
 लेकिन  यह  समय-समय  पर  सम्मत  डिलीवरी  अनुसूचियों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 कर्नाटक  के  फसल  बोमा  सम्बन्धों  दादे

 4039.  श्रीमतो  बसवराजेश्वरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खरीफ  फसल  1987  के  दौरान  क्षतिग्रस्त  फसल  के  लिए  व्यापक  फसल  बीमा  योजना
 के  अन्तगगंत  किसानों  द्वारा  अनेक  दावे  प्रस्तुत  किये  गये

 (@)  यदि  तो  कुल  कितने  दावे  प्रस्तुत  किये  गये

 उनमें  से  कितने  दावे  निपटाये

 कर्नाटक  राज्य  में  फसल  बीमा  सम्बन्धी  कितने  दावे  अब  तक  निपटाये  गये  और

 (=)  दावा  निपटाने  में  कितना  समय  लगता  है  और  किसानों  को  कितने  समय  में  बीमा  कम्पनी
 से  सम्पर्क  करना  पड़ता  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  केन्द्र  सरकार के  पास  केरल  के  सिवाय  किसी  भी  राज्य  के  खरीफ  1987  मौसम  के

 153



 लिखित  उत्तर  2  1988

 क्षतिपूर्ति  दावों  के  सम्पूर्ण  ब्योरे  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  से  अभी  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 केरल  के  अब  तक  10.44  लाख  रुपये  के  दावे  निपटाये  जा  चुके  हैं  ।

 इस  स्कीम  को  कार्यान्वित  करने  वाली  राज्य  सरकारों  को  मौसम  के  समाप्त  होने  के  बाद
 4  महीनों  की  अवधि  के  भीतर  उपज  सम्बन्धी  पूरे  आंकड़े  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  को  भेजने  होते

 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  में  उपज  सम्बन्धी  आंकड़े  प्राप्त  होने  के  बाद  क्षतिपूर्ति  दावों
 को  अन्तिम  रूप  से  निपटाए  जाने  के  बारे  में  कोई  समय-अवधि  निर्धारित  नहीं  की  जाती  ।

 स्रजमुली  के  बीजों  का  शभ्रायात

 4040.  श्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  ॥  .
 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  9  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  यशवंतराव  गडाख  पाटिल  |

 क्या  सरकार  ने  सूरजमुखी  के  उन्नत  किस्म  के  बीजों  का  सोवियत  संघ  से  आयात  किया
 और

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  आयात  की  गई  है  और  उसका  खरीद  मूल्य  क्या  है  और  उसके
 परिवहन  पर  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :
 और  जी  केन्द्रीय  सरकार  ने  रूस  से  35  मीट्रिक  टन  सूरजमुखी  की

 विकਂ  किस्म  का  बीज  निर्यात  किया  बीज  की  लागत  3.27  लाख  रु०  बीज  को  जहाज  से
 लाने  का  खर्च  15.75  लाख  रु०  इस  बीज  को  निम्नलिखित  कारणों  से  जहाज  द्वारा  लाना  पड़ा

 इस  बीज  की  रबी  86-87  मौसम  में  जाँच  की  गई  थी  और  मई  1987  में  वैज्ञानिकों  ने  इसे
 सम्बधंन  के  लिए  स्वीकृत  किया  वैज्ञानिकों  ने  सम्बधेन  के  लिए  इसका  अनुमोदन  रोग  से  मक््त

 पैदावार  आदि  के  लिएं  अनेक  स्थानों  में  किए  गए  परीक्षणों  के  मूल्यांकन  के  बाद  किया  था  ।
 चूंकि  रबी  87-88  में  किसानों  को  देने  क ेलिए  खरीफ  87  में  ही  बीज  का  सम्बधंन  करने  की  जरूरत

 इसलिए  इसे  समुद्र  द्वारा  लाने  के  बदले  जहाज  द्वारा  लाया  गया  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  बोर्ड  पर  हुआ  व्यय

 4041.  श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे c

 राष्ट्रीय  राजधानी  बोर्ड  पर  |!  1988  तक  शीर्षों  के  अन्तगंत
 कितना  व्यय  किया  गया

 इस  बोर्ड  के  माध्यम  से  1988  के  अन्त  तक  इस  योजना  पर  कितना  व्यय
 किया  गया  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कितना  कार्य  हुआ  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  आयोजना-भिन्न  के
 अन्तर्गत  1988  तक  56.74  लाख  रुपए  की  राशि  व्यय  की  ॥॒
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 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  1988  तक  1362.95  लाख  रुपये  की  राशि
 व्यय  की

 अन्तरिम  विकास  योजना  1986,  क्षेत्रीय  का
 1987

 योजनाओं  की  ३/87  तक  अजित  की  र  बोर्ड  के  माध्यम  से

 कुल  संख्या  एकड़ों  में  1988  तक  दी  गई  राशि
 रुपयों  में )

 37  4599.00  1362.95

 बेरोजगार  युवा

 [  अनुवाद |
 4042.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  श्रस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  में  कितने  बेरोजगार  युवाओं  के  नाम  दर्ज  किए
 गए  और  कितनों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  और

 वर्ष  1988  में  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये

 हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  1987  के  दौरान  रोजगार
 कार्यालयों  में  पंजीकृत  नौकरी  चाहने  वाले  49.3  लाख  पुरुष  और  10.8  लाख  महिलाएं  यह
 वाय  नहीं  कि  इनमें  से  सभी  बेरोजगार  1987  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  नौकरी  पर

 लगाए  गए  रोजगार  चाहने  वाले  पुरुषों  और  महिलाओं  की  संझ्या  2.9  लाख  और  0.4  लाख

 उन्हें  1987  या  उससे  पहले  पंजीकृत  किया  गया  था  ।

 सातवीं  योजना  दस्तावेज  में  योजना  अवधि  के  जिसमें  वर्ष  1988  शामिल
 उत्पादी  रोजगार  के  सृजन  के  लिए  नीति  का  उल्लेख  किया  गया  यह  विभिन्न  क्षेत्रीय  विभागीय
 कार्यक्रमों  और  अनेक  लाभानुभोगी/रोजगार  अभिमुख  योजनाओं  कार्यक्रमों  जेसे  शिक्षित  बेरोजगार

 युवाओं  के  लिए  रोजगार  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०

 स्व:रोजगार  हेतु  ग्रामीण  युवाओं  के  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  योजना  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  ०),  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  ०पी०  ),

 गरीब  थ्यक्तियों  के लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  आदि  के  माध्यम से  प्राप्त
 किया  जाएगा  ।

 कपास  के  बीजों  का  वितरण

 4043.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कपास  के  बीजों  का  कितना  उत्पादन  होता

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  कर्नाटक  के  कपास  उत्पादक  किसानों  को  कितनी  मात्रा  में
 कपास  के  बीज  वितरित  किए  और
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 देश  में  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  कपास  की  विभिन्न  किस्मों  का  कुल  कितनी
 मात्रा  में  उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  त्याम  लाल  :
 वर्ष  1987-88  के  दौरान  देश  में  कपास  के  बीजों  का  अनुमानित  उत्पादन  78,662

 क्विटल

 कर्नाटक  के  किसानों  को  वर्ष  1987-88  1987)  के  दौरानं  7179  क्विटल
 कपास  के  बीज  वितरित  किए  गए  थे  ।

 विभिन्न  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  उत्पादित
 कपास  के  बीजों  की  विभिन्न  किस्मों  की  कुल  मात्रा  नीचे  दिखाई  गई  है  :

 राज्य  उत्पादन  )

 आन्ध्र  प्रदेश  80:  8

 गुजरात  9630

 कर्नाटक  7739

 मध्य  प्रदेश  1700

 महाराष्ट्र  28495

 पंजाब  5270

 राजस्थान  9100

 तमिलनाडु  2000

 उत्तर  प्रदेश  375

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  175

 भारतीय  राज्य  फामं  निगम  6100

 अखिल  भारत  78662

 क्षारोय  भृमि  क्षेत्र

 ]

 4044.  थरो  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  क्षारीय  भूमि  का  क्षेत्र  कितना

 गत  दस  वर्षों
 के

 राज्य-वार  कितने  क्षारीय  भूमि  का  खारापन  दूर
 कर  उसे  उपजाऊ  बनाया

 क्षारीय  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  अपनाये  गए  तरीकों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  संबंध  में  जिप्सम  का  प्रयोग  लाभकारी  सिद्ध  हुआ  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल
 :  3  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  (1976),  ),  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  से  संबंधित  राष्ट्रीय  समिति

 (1981),  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  (1980)  और  भूमि  उपयोग  सांख्यिकी  (1981-82)  के  अनुमानों
 सहित  विभिन्न  अनुमान  यह  दर्शाते  हैं  कि  अंतर्देशीय  और  तटवर्ती  लवणीय  रेतीला  क्षेत्र  लगभग  55
 लाख  हैक्टेयर  है  ।  लवणीय  भूमि  के  अंतर्गत  आने  वाला  राज्य-वार  अनुमानित  क्षेत्र  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।  जि

 राज्यों  से  प्राप्त  रिपोर्ट  यह  दर्शाती  हैं  कि  महाराष्ट्र  और  गुजरात  ने  क्रमशः
 लगभग  225  14200  हैक्टेबर  और  10000  हैक्टेयर  क्षेत्र  की लवणीयता  दूर  की

 अंतर्देशीय  लवण  वाली  मृदा  की  लवणीयता  को  दूर  करने  के  लिए  अपनाए  गए  विभिन्न

 सुधारात्मक  उपाय ये  हैं  :

 अच्छी  क्वालिटी  के  पानी  की  सहायता  से  मृदा  संरचना  से  लवण  को  सतही  और

 सतही  जलनिकासों  की  व्यवस्था  नलकूप  स्थापित  करके  जल-स्तर  को  कम  करना  तथा  भूमि  सुधार
 के  चरण  के  दौरान  फसलों  व  किस्मों  का  चयन  करना  ।  तटवर्ती  लवणीय  मृदा  की  लवणीयता  को  दूर
 करने  वाले  उपायों  में  ज्वारीय  जल  के  आप्लवान  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षात्मक  बांधों  का  निर्माण  अच्छी
 क्वालिटी  के  पानी  की  सहायता  से  मृदा  संरचना  से  लवण  को  तटवर्ती  निचली  भूमि  की  लवणीय

 मृदा  में  सतही  जल  निकासी  की  तथा  अधिक  जल-स्तर  तथा  खराब  सतही  जल  बाले  क्षेत्रों  में

 उप-सतही  जल  निकासी  एवम्  भूमि  सुधार  के  चरण  के  दौरान  उपयुक्त  फसलों  और  किस्मों  का  चयन
 करना  शामिल  है  ।

 जब  लवण  प्रभावित  मृदा  खराब  होकर  क्षारीय  स्तर  पर  आ  जाती  तब  जिप्सम  के
 प्रयोग  सहित  पैकेज  पद्धतियों  से  भूमि  सुधार  करना  अधिक  लाभदायक  प।या  जाता

 विवरण

 लाख  हैक्टेयर

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  लवणीय  और  तटवर्ती  लवणीय  रेतीले

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  1.76

 2.  असम
 *  न

 3.  बिहार  शा

 4.  गुजरात  1.00

 5.  हरियाणा  0.76

 6.  हिमाचल  प्रदेश  गाय

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  न

 8.  कर्नाटक  3.28
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 1  2  3

 9.  केरल  1.17  गगओ
 10.  मध्य  प्रदेश  0.78

 11.  महाराष्ट्र  4.75

 12...  मणिपुर  --

 13.  मेघालय  _

 14.  नागालैंड

 15.  उड़ीसा  [4.04

 16.  पंजाब  न

 17.  राजस्थान  10.00*

 18.  सिक्किम  _

 19.  तमिलनाडु  1.00

 20.  त्रिपुरा
 --

 21...  उत्तर  प्रदेश  1.95

 22.  पश्चिम  बंगाल  9.86

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  —

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  ---

 25.  चण्डीगढ़  -

 26...  दादरा  व  नगर  हवेली  न

 27.  दिल्ली  —

 28.  दमन  और  दीव  —

 29.  लक्षदीप  --

 30.  मिजोरम  --

 31.  पांडिचेरी

 योग  40.35
 ध्ु

 (40.35-+-14.65+)

 *  शुष्क  राजस्थान  के  लवणीय  क्षेत्र  और  कच्छ  की  खाड़ी के  क्षेत्र  शामिल  हैं  ।

 1  ++राज्य-वार  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 15$
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 भूमि  सुधारों  का  कार्यात्वयन

 4045.  श्री  वद्धि  चन्र  जेन

 ५  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  झार०  एम०  मोय े|

 )  राज्य  सरकारों  को  भूमि  सुधार  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  और  उन्हें  भूमि  सुधारों  में  सहयोग
 प्रदान  करने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सक्रिय  भूमिका  का  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  कौन-कौन  से  राज्य  अग्रणी  रहे  हैं  और  कौन-कौन  से  राज्य  इस  दिशा  में
 पीछे  रह  गये

 अग्रणी  राज्यों  ने कया  ठोस  कदभ  उठाये  हैं  और  उनसे  किसानों  तथा  भूमिहीन  व्यक्तियों
 को  क्या  लाभ  प्राप्त  हुआ  और  *

 पीछे  रहने  वाले  राज्यों  में  भूमि  सुधारों  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  सें  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  चूंकि
 भूमि  राज्य  का  विषय  है  अतः  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विधायी  और  प्रशानिक  कदम
 करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  केन्द्र  सरकार  की  भूमिका  विस्तृत  राष्ट्रीय  नीतियां  तैयार
 करने  और  राज्यों  को  भूमि  सुधारों  के  प्रभावी  और  तेजी  से  कार्यान्वयन  के  लिए  उपाय  सुझाने  की  है  ।
 केन्द्र  सरकार  विचारों  और  अनुभवों  के  परस्पर  आदान-प्रदान  को  सुकर  नीति  सम्बंधी  मार्ग
 निर्देशिकाएं  तैयार  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  और  सम्बन्धित
 मामलों  को  हल  करने  के  उद्देश्य  से  सम्मेलन  भी  आयोजित  करती  है  ।  20-  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत
 पिछले  कुछ  वर्षो  से  केन्द्रीय  सरकार  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  के  लिए  भी  लक्ष्य  निर्धारित  कर
 रही  है  और  इसकी  प्रगति  की  निगरानी  कर  रही  यह  विभिन्न  स्तरों  पर  जहां  कहीं  आवश्यक

 भूमि  सुधार  के  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  पहलुओं  की  समीक्षा  करने  के  अतिरिक्त  है  ।

 बराबर  के  अंशदान  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  दो  केन्दीय  प्रायोजित
 योजानाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  एक  योजना  के  अन्तग्ंत  अधिकतम  सीमा  से  फालतु  भूमि  के
 आबंटितियों  को  सहायता  दी  जाती  है  और  दूसरी  के  अन्तगंत  राजस्व  प्रशासन  को  सुदृद  करने  और  भमि
 रिकार्डों  को  अद्यतन  बनाने  में  राज्यों  की  सहायता  की  जाती  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्न  मामलों  पर

 जब  सांवैधानिक  उपबंधों  के  अधीन  राज्य  विधान  मंडल  द्वारा  पारित  भूमि  कानून  राष्ट्रपति  की
 सहमति  प्राप्त  करने  क ेलिए  अथवा  राज्य  कानूनों  में  उन्हें  शामिल  करने  से  पहले  राष्ट्रपति  के  निर्देश
 प्राप्त  करने  के  लिए  भेजे  जाते  राज्यों  को  परामर्श  देती  इन  उपायों  को  माफंत  सरकार  भूमि
 सुधार  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  और  सहयोग  देती

 से  भूमि  सुधार  के  कार्यान्कयन  की  अन््तर्राज्यीय  तुलना  करना  कठिन  क्योंकि
 भूमि  सुधार  के  कायों  के  लिये  कृषि  कानूनी  ब्यवस्थायें  और  प्रशासनिक  प्रणाली  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  विबिध  और  अलग-अलग  हैं  ।  उनकी  अपनी  स्थिति  के  संदर्भ  में  कुछ  राज्य  भूमि  सुधार
 के  कुछ  पहलुओं  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बेहतर  परिणाम  दर्शाते  हैं  ।

 बिचौलिया  काश्तकारी  जो  कि  देश  के  लगभग  40  प्रतिशत  से  अधिक  क्षेत्र  में  चल  रही  को
 समाप्त  करने  के  फलस्वरूप  20  मिलियन  से  अधिक  काश्तकारों  को  राज्य  के  सीधे  सम्पर्क  में  लाया  गया
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  की  लगभग  6  मिलियन  हैक्टेयर  खाली  और  अन्य  प्रकार  की  भूमि  में
 से  एक  बड़ा  हिस्सा  भूमिहीन  तथा  सीमान्त  भू-धारकों  में  वितरित  कर  दिया  गया  है  ।
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 तमिलनाडु  जैसे  कुछ  राज्यों  में  कुछ  बिचौलिया  काश्तकारियां  अभी  समाप्त  की  जानी  रहती  हैं
 जबकि  कुछ  अन्य  राज्यों  में  बकाया  काम  पूरे  नहीं  किए  गये  हैं  ।  अधिकांश  राज्यों  में  काश्तकारी  सुधार
 के  अन्तगंत  काश्तकारी  की  बेदखली  के  खिलाफ  संरक्षण  और  लगान  के  विनियमन  के  लिए  कानूनी
 व्यवस्थायें  की  गई  हैं  जबकि  देश  के  कुछ  राज्यों  में  काश्तकारी  को  मालिकाना  हक  दिलाने  के  लिए  कानून
 बनाये  गये  आंध्र  इदेश  हिमाचल  जम्मू  तथा

 के  मध्य  त्रिपुरा  और  उत्तर  प्रदेश  ऐसे  राज्य

 हैं  जहां  किसी-न-किसी  तरीके  से  स्वामित्व  के  अधिकार  काश्तकारों  के  सामान्य  निकाय  को  दिये  गये

 इनके  परिणामस्वरूप  लगभग  7.72  मिलियन  काश्तकारों  को  लगभग  5.6  मिलियन  हैक्टेयर  भूमि  का
 स्वामित्व  प्राप्त  हो  गया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  आपरेशन  बारगा  की  मार्फत  13  लाख  से  अधिक
 दारों  को  रिकार्ड  में  लाया  गया  जिन्हें  वह  कानूनी  संरक्षण  प्रदान  करेगा  और  उन्हें
 विकास  सहायता  मिल  सकेगी  ।

 अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  में  अलग-अलग  राज्यों  में  अधिकतम  सीमाओं  के

 लागू  करने  की  यूनिटों  और  अधिकतम  सीमा  कानूनों  के  अन्तगंत  दी  गई  रियायतों  आदि  के  संबंध
 में  कानूनी  व्यवस्थाओं  में  भिन्नतायें  अरुणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम  राज्यों  में
 तथा  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  और  लक्षद्वीप  संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंअधिकतम  सीमा  सम्बन्धी

 कोई  कानून  नहीं  है  । अधिकतम  सीमा  लागू  करने  के  फलस्वरूप  अब  तक  73.37  लाख  एकड़  भूमि  को

 फालतू  घोषित  किया  गया  जिसमें  से  44.31  लाख  एकड़  भूमि  41.01  लाख  लाभाथियों  को  बांटी

 गई  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  निष्पादन  संलग्न  में  दर्शाया  गया  है  ।

 जोतों  की  चकबनन््दी  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  अन्य  राज्यों  से काफी  आगे

 है  कुछ  राज्यों  में  चकबन्दी  केवल  स्वेच्छिक  आधार  पर  की  जाती  देश  में  अब  तक  कुल  563

 लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  की चकबन्दी  की  गई  विभिन्न  राज्यों  में  चकबन्दी  किये  गये  क्षेत्र  की  प्रगति  संलग्न
 विवरण-ना  में  दर्शाई  गई  है  ।

 आंध्र  हिंम।चल  जम्मू  तथा

 मध्य  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  और  तमिलनाडु  में  भूमि  रिकार्ड
 काफी  हद  तक  अद्यतन  हैं  ।  कुछ  उत्तर-पूर्वीਂ  राज्यों  मे ंअभी  तक  कोई  भूमि  रिकार्ड  प्रणाली  स्थापित  नहीं
 की  गई  यहां  तक  कि  उन  राज्यों  में  भी  जहां  भूमि  रिकार्ड  काफी  हद  तक  अद्यतन  बहुत  से  राज्यों
 में  नाम  परिवतंन  के  मामलों  के  बकाया  रहने  की  सूचना  मिली  है  ।

 1985  और  1986  में  हुए  राजस्व  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  भूमि  सुधार  के

 कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  इन  सम्मेलनों  में  हुई  आम  राय  जिसमें  भूमि  सुधार  के

 प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  बहुत  सी  सिफारिशें  निहित  को  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  राज्यों  को

 श्लेज  दिया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछेक  भूमि  सुधार  उपायों  के  विशिष्ट  पहलुओं  पर  भारत  सरकार  ने

 समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  ।  हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  के

 मुख्य  मन्त्रियों  को  एक  पत्र  लिखा

 -



 ]  1910  लिखित  उत्तर

 अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  की  प्रगति

 एकड़  में  )

 क्र०  सं०  राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  फालतू  घोषित  भूमि  वितरित  क्षेत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  767753  362798

 2.  असम  604172  389164

 3.  बिहार  411698  225553

 4.  गुजरात  239977  107667

 5.  हरियाणा  119239  110521

 6.  हिमाचल  प्रदेश  284053  3340

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  456000  450000

 8.  कर्नाटक  293809  116885

 9.  केरल  126195  59651

 10.  मध्य  प्रदेश  298919  136839

 11.  महाराष्ट्र  708705  508501

 12.  मणिपुर  1652  1632

 13.  उड़ीसा  173856  144773

 14.  पंजाब  307810  100171

 15.  राजस्थान  613192  396732

 16.  तमिलनाडु  167579  125984

 17.  त्रिपुरा  2012  1521

 18.  उत्तर  प्रदेश  508869  346697

 19.  पश्चिम  बंगाल  1239887  836875

 20.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  8953  4950

 21.  दिल्ली
 1153  312

 22.  पांडिचेरी
 2353  956

 योग  :  7337836  4431572
 अनबन  जनम-मभ-ाने  मनमककान  न्अककननम 4  ee
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 लिखित  उत्तर  21  1988

 जोतों  की  चकबन्दी  की  प्रगति

 लाख  हैक्टेयर  में  )

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  चकबन््दी  किया  गया  कुल
 क्षेत्र  तक  सूचित )

 आंध्र  प्रदेश  3.31

 बिहार  14.03

 दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र  2.57

 गुजरात  25.77

 हरियाणा  42.79

 हिमाचल  प्रदेश  6.34

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.47

 कर्नाटक  10.83

 मध्य  प्रदेश  38.66

 महाराष्ट्र  189.26

 उड़ीसा  4.81

 पंजाब  48.98

 राजस्थान  17.12

 उत्तर  प्रदेश  158.26

 योग  563.20

 मरुभूसि  विकास  कार्यकम  के  श्रन्तर्गंत  राज्यों  को  धनराशि  का  प्रावंटन

 4046.  भ्रो  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अब  तक  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 को  राज्यवार  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 राज्य  सरकार  ने  इस  धनराशि  में  से  कितनी  धनराशि  और  किस  प्रयोजन  के  लिए  खर्च
 की

 ह

 क्या  कोई  ऐसे  राज्य  जिन्होंने  पूर्ण  धनराशि  का  उपयोग  नहीं

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  समय  पर  घनराशि  आवंटित  नहीं  करती  जिसके
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 1  1910  लिखित  उत्तर

 परिणामस्वरूप  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  और

 इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  सूखे  के  प्रभाव  को  कम  करने  में  मिली  सफलता  का  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से

 मरुभूमि  विकास  कायंक्रम  5  राज्यों  अर्थात्  हिमाचल  जम्मू  व  कश्मीर  तथा
 राजस्थान  के  2।  जिलों  में  वर्ष  1977-78  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से
 लेकर  राज्यों  को  इस  कार्यक्रम  हेतु  153.40  करोड़  रुपए  रिलीज  किए  गए  वर्ष  1979-80  से  लेकर
 1984-85  5  के  दौरान  जब  व्यय  को  केन्द्र  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर  के  आधार  पर

 वहन  किया  गया  राज्य  सरकारों  के  बराबर  के  अंश  सहित  202.54  करोड़  रुपए  की  उपलब्ध
 निधियों  में  से  1987  तक  इस  कार्यक्रम  पर  181.63  करोड़  रुपए  खच  किए  गए  उक्त
 धनराशि  का  उपयोग  विभिनन  क्षेत्रों  में  किया  गया  था  जिनमें  म्ख्यतया  वनरोपण  के  टीलों  के
 स्थिरीकरण  और  वायुरोधी  पौधरोपण  पर  विशेष  बल  देते  जल  संसाधन  भूमि  और  नमी
 संरक्षण  आदि  रिलीज  की  गई  निधियों  और  किए  गए  व्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरणन
 में  दिया  गया  है  ।  विशेष  रूप  से  राजस्थान  और  गुजरात  राज्यों  ने  निधियों  के  मामूली  स ेकम  उपयोग  की

 सूचना  दी  है  ।

 जी  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  शुरू  के  महीनों  में  निधियों
 की  प्रथम  किश्त  रिलीज  करती  है  और  दूसरी  किश्त  तब  रिलीज  की  जाती  है  जब  सम्बन्धित  राज्य
 सरकार  से  उपलब्ध  निधियों  का  50  प्रतिशत  उपयोग  किए  जाने  की  सूचना  प्राप्त  हो  जाती  अन्य
 कारणों  के  राज्यों  के  पास  पहले  के  वर्षों  की  खर्च  न  की  गई  काफी  बकाया  राशि  ने  आमतौर
 पर  निधियों  के  उपयोग  की  गति  को  प्रभावित  किया  है  ।

 मुख्य  क्षेत्रों  में अभी  तक  सूचित  भौतिक  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-ा  में  दिया
 गया  है  ।

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  प्रगति  कायंतक्रम  के  प्रारम्भ
 से  लेकर  1987  तक )

 रुपये

 राज्य
 राज्य  को  रिलीज  1979-80  से  1984-85  व्यय  उपलब्ध
 की  गई  _  तक  राज्य  सरकारों  के  निधियों  का
 निधियां  बराबर  के  अंश  सहित  प्रतिशत  ध्यय

 उपलब्ध  कुल  निधियां

 1  2  3  4  5
 पप:भ:््/प्प्घ/्/घ्ज्ध्शि्पिफ ४  इफखइकथ्््ॉन्त--ओ॑

 गुजरात  8064.74  90.7

 हरियाणा  804.74  2  2480.94  2478.62  99.9

 हिमाचल  प्रदेश  653.78  874.90  842.72  96.3

 96.3



 लिखित  उत्तर  21  1988
 ी  ि ़िचा3६3स

 2  3  4  5

 जम्मू  व  कश्मीर  724.53  961.35  1019.95  106.1

 राजस्थान  11348.65  14777.96  12771.44  86.4

 योग  :  15339.57  20253.81  18163.42  89.7

 ड़

 ः

 विवरण  मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तगंत भौतिक

 ्रररररः

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भौतिक  उपलब्धियां  कार्यक्रम  के

 आरम्भ  से  लेकर  87  तक )

 में  )

 राज्य  भूमि  और  सूजित  सिंचाई  वानिकी  और
 संरक्षण  के  अन्तगंत  संभाव्यता  चरागाह  के  अन्तगंत
 लाया  गया  क्षेत्र  शामिल  किया  गया

 क्षेत्र

 गुजरात  1117  2346  24665

 हरियाणा  3938  633  19805

 हिमाचल  प्रदेश  358  1728  2347

 जम्मू  और  कश्मीर  844  419  713

 राजस्थान  47669  9169  89756

 योग  :  53926  14295  137286

 डनसफकस  उस्््ीः  OO  oe  च्््््ल्ल

 तमिलनाडु  को  ज्ावल  का  झावंटन

 [  भ्गुवाद  ]

 4047.  भ्री  पो०  कुलनदईबेलू  :  क्या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने  तंजोर  जिले  में  धान  की  फसल  न  होने  के  कारण
 1  1988  से  एक  लाख  टन  चावल  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  और

 हे
 शि

 )  यदि  तो  तमिलनाडु  को  1988  से  कितनी  मात्रा  में  चावल  का  आवंटन  किया
 गया  है  !

 साध  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  हां  ।

 तमिलनाडु  सरकार  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  1988  से  50,000
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 1910  लिखित  उतरें

 मीटरी  टन  प्रति  मास  की  दर  से  चाठल  का  आवंटन  किया  गया  इसके  1988
 ओऔर  1988  के  लिए  30,000  मीटरी  टन  प्रति  मास  के  हिसाब  से  पेशगी  आवंटन  भी  किए
 गए

 महाराष्ट्र  को  श्रायातित  खाश्च  तेल  का  प्राबंटस

 4048.  श्री  प्ननूप  चन्द  झाह  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1988  से  1988  के  दौरान  महाराष्ट्र  ने  प्रति  माह  कितने  आयातित  खाद्य
 तेल  का  आबंटन  किए  जाने  की  मांग  की  थी  और  वास्तव  में  प्रति  माह  कितनी  मात्रा  आबंटित  की
 और

 क्या  कुछ  राज्य  अपना  कोटा  समय  पर  नहीं  ले  रहे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 ह

 खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  महाराष्ट्र  को
 उनकी  आयातित  बाद्य  तेलों  की  20,250  मी  ०  टन  की  मासिक  औसत  मांग  की  तुलना  में  1988
 के  महीने  के  दौरान  12,500  मी०  टन  मात्रा  का  आबंटन  किया  गया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 की  खुले  बाजार  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  उपलब्ध

 त्यौहार  के  मौसम  और राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  उन्हें  उठाने  की  गति  को  देखते  हुए  माह-दर-माह
 आधार  पर  किया  जाता

 1987  के  दौरान  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  आयातित  खाद्य  तेलों  की  न  उठाई  गई  मात्रा
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1987  के  दौरान  आयातित  खाद्य  तेलों  की  न  उठाई  गई  मात्रा

 टन

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  न  उठाई  गई  मात्रा

 कक  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश
 |

 12,171

 2...  असम  2,604

 3.  बिहार  7,786

 4...  गुजरात  23,832

 5.  हरियाणा  5,429

 6...  हिमाचल  प्रदेश  5,554
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 लिखित  उत्तर  diate,  1988

 1  2  3

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर
 ह

 4,616

 8.  कर्नाटक  4,372

 9.  केरल  2,094

 10.  मध्य  प्रदेश  22,725

 11.  महाराष्ट्र  15,776

 12.  मणिपुर  1,581

 13.  मेघालय  1,810

 14.  नागालैंड  76

 15.  उड़ीसा  5,328

 16.  पंजाब  8,326

 17.  राजस्थान  10,717

 18.  सिक्किम  1,054

 19.  तमिलनाडु  7,620

 20.  त्रिपुरा  3,609

 21.  उत्तर  प्रदेश  29,318

 22.  पश्चिम  बंगाल  15,130

 23.  अण्डमान  तथा  निकोबारु|द्दीपसमूह  161

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  802

 25.  चण्डीगढ़  445

 26.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  207

 27.  दिल्ली  6,125

 28.  दमण  तथा  दीव  1,054

 29.  लक्षद्वीप  294

 30  मिजोरम  1,767

 31  पांडिचेरी  656

 वनस्पति  निर्माताझ्ों  से  लेबी  का  कोटा

 4049.  थो  ब्नूप  चन्द  शाह  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 166



 1910  लिखित  उत्तर

 वनस्पति  निर्माण  एककों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की
 क्या  नीति  है  तथा  इसकी  दर  क्या  और

 आयातित  खाद्य  तेलों  के आबंटन  के  बदले  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण
 के  लिए  वनस्पति  निर्माताओं  से  लेवी  के  रूप  में  कुछ  वनस्पति  का  कुछ  कोटा  न  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  भोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  मौजूदा  नीति  के

 अनुसार  वनस्पति  उद्योग  को  उनके  द्वारा  स्वेच्छिक  मूल्य  अनुशासन  का  पालन  करने  पर  आयातित  खाद्य
 तेलों  की  50  प्रतिशत  मात्रा  15000  र०  प्रति  मी०  टन  की  दर  से  तथा  आयातित  तेलों  की  30  प्रतिशत
 मात्रा  19000  रु०  प्रति  मी०  टन  की  दर  से  आबंटित  की  जाती

 यह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कि  उपभोक्ताओं  को  वनस्पति  आसानी से  प्राप्त
 राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंतेपार  किए
 जा  रहे  वनस्पति  के  कुल  उत्पादन  की  30  प्रतिशत  तक  मात्रा  को  सहमत  मूल्यों  पर  राज्य  सरकार  के
 नामितियों  के  लिए  अथवा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  बेचने  हेतु  प्राप्त  कर

 समान  प्रकार  को  चोनो  का  उत्पादन

 4050.  श्री  भ्रनूपषचन्द  शाह  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  चीनी  मिलों  को  समान  प्रकार  की  चीनी  का  उत्पादन  करने  के  निदेश  जारी  किये
 गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  महाराष्ट्र  में  सहकारी  चीनी  मिलों  द्वारा  चीनी  के  मानकीकरण  का  विरोछ  किया  गवा
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 साद्य  धोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालव  में  उप  मंत्रों  डो०  एल०  :
 1984-85  5  मौसम के  प्रारम्भ  से  छः  चीनी  मानक  हैं  अर्थात्  दाने  के  आकार  में  तथा  30  और  29  रंग
 श्रेणियों  में  मध्यम  और  छोटे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  संयंत्रों  के कमंचारियों  के  लिए  झ्ावास

 4051.  भरी  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  इस्पात  श्रौर  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  क ेअनेक  कमंचारी  आवास  की  भारी  समस्या  का  सामना
 कर  रहे

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के  कमंचारियों  के  लिए  वर्ष  1988-85 9  में
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 नजजजज:डस:ता-न-ऊ-  क्.च  ७.>>ननन+नननम-न-मननननन  ल्
 विभिन्न  स्थानों  पर  विभिन्न  वर्गों  क ेकितने  मकान  बनाने  और  आवंटित  करने  का  विचार  और

 वर्ष  1988-89  और  वर्ष  1989-90  के  दौरान  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  कर्मचारियों
 के  लिए  कितने  मकान  बनाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :
 के  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों  मे ंआवास  का  पूर्ति  स्तर  52%,  से  68%  तक  अलग-अलग

 इसको  में  पूति  स्तर  30%

 के  अधीन  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों  में  वष॑  1988-89  में  निर्माण/आवंटन  के  लिए
 प्रस्तावित  मकानों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 अेणो  मकानों  की  संख्या

 ख--कुर्सी  क्षेत्रफल  600  वर्ग  फूट  256

 ग--कुर्सी  क्षेत्रफल  800  वर्ग  फुट  18
 होस्टल  टाइप  180

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 हा  ।  मकानों  को  संख्या

 ।  शयन  कक्ष  की  बस्ती  में  कूर्सी
 क्षेत्रफल  385  बर्ग  फुट  40

 3.  शयन  कक्ष  की  बस्ती  में  कुर्सी
 1501  वर्गंफुट )  7

 1  शयन  कक्ष  (385  बर्ग  20

 आई०एल  ०क्यू  ०  सतना  बस्ती  के  लिए

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र

 quit  बो०  सो  सिटी  खानें

 श्रेणी  संख्या

 डी-टाइप  1860  ए-टाइप  288

 सी-डी-टाइप  2004  बी-टाइप  354

 _  बी-सी-टाइप  130  सी-टाइप  10

 ए-बी-टाइप  10  डी-टाइप  11
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 हैं

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  आवंटित  और  निर्मित  किए  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या  नीचे  दी

 गई  है  :---

 आवंटित  किए  जाने  वाले  चर  84

 निर्मित  किए  जाने  वाले  |8 ॥|

 सेलम  इस्पात  संयंत्र

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  12  बी  टाइप  क्वार्टर  और  8  डी  टाइप  क्वार्टर  बनाये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 राउरकेला  बस्ती  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  67  मकान  मिमित  करने  का  प्रस्ताव

 जबकि  वर्ष  1989-90  के  ।  शयन  कक्ष  वाले  40  मकान  निर्मित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 महाराष्ट्र  मे ंमारतोय  कृषि  भनुसंधान  परिषद  के  एकक

 4052.  श्री  विजय  एन०  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  क्ृषि  अनुसंधान  परिषद  के  महाराष्ट्र  में  कितने  एकक

 (@)  राज्य  में  कृषि  के  क्षेत्र  मे ंकिसानों  को  सलाह  देने  में
 ये

 एकक  कहां  तक  सफल
 हुए

 और

 इन  एककों  को  चालू  वर्ष
 के

 दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और  उनके  द्वारा  किस

 तरह  के  कार्य  किए  गये  ?

 क्रृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  )  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  3
 1  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान

 ]  अखिल  भारतीय  अनुसंधान  प्रायोजना  का  समन्वय  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के

 संस्थानों/प्रायोजनाओं  के  18  क्षेत्रीय  केन्द्र  महाराष्ट्र  में  स्थित  जिन  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में  दिये  गये
 ह

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  यूनिटों  द्वारा  तैयार  की  गई  खेती  सम्बन्धी  सुधरी
 भारतीय  क्षषि  अनुसंधान  परिषद  की  टेक्नोलोजी  हस्तांतरण  प्रायोजनाओं  के

 जरिए  राज्य  के  किसानों  तक  पहुंचाई  जाती  महाराष्ट्र  में  इनके  6  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  13

 हारिक  अनुसंधान  9  से  खेत  तकਂ  कार्यक्रम  सम्बन्धी  केन्द्र  और  6  कृषि
 विज्ञान  केन्द्र  काम  कर  रहे  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  राज्य  के  विकास  सम्बन्धी
 विभागों  तथा  किसानों  तक  नई  टेक्नोलोजी  पहुंचाने  और  ग्राम  विकास  के  काम  में  जुटी  विस्तार

 एजेंसियों  क ेसाथ  मिलकर  परस्पर  सहयोग  से  काम  करते  हैं  ।

 इन  यूनिटों  के  लिये  1987-88  के  वित्तीय  आवंटन  धन  और  उन्हें
 साँपे  गये  काम  भी  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये
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 मद्रास  श्रोर  बम्बई  सें  समुद्र  तटोय  पर्यटक  स्थलों  का  विकास

 4053.  शभ्रो  भद्वेश्वर  तांती  :  क्या  पर्यंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (©)  क्या  मद्रास  और  बम्बई  में  महत्वपूर्ण  समुद्र  तटीय  पर्यटक  स्थानों  को  विकसित  करने
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  संत्रालप  में  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  जी  हां

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  पर्यटन
 आधार-संरचना  का  सृजन  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  पयंटन  मन्त्रालय
 को  बम्बई  के  नजदीक  बेसिन  में  एक  समुद्र-तट-विहार-स्थल  का  निर्माण  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार
 से  एक  प्रस्ताव  और  अन्जुना  में  एक  समुद्र-तट-विहार-स्थल  के  लिए  गोवा  सरकार  से  एक  प्रस्ताव

 हुआ
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उबरकों  के  भंडारण  हेतु  गोदामों  की  व्यवस्था

 4054.  थ्री  भद्रश्वर  तांतो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उवंरकों  के  भंडारण  के  लिये  गोदामों  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 वर्ष  198  5-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  उवंरकों  के  कितने  बोरों  का

 नुकसान  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उब  रक  विभाग  में  राज्य  मंत्नो  :  कुल  मिलाकर
 रकों  के  भण्डारण  के  लिए  पर्याप्त  गोदाम  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 और  लगभग  ।  प्रतिशत  खाद  के  बोरे  रेल/सड़क  द्वारा  परिवहन  तथा  रेजवे  क्षेत्र
 तथा  भण्डारों  में  संचालन  के  दोरान  क्षतिग्रस्त  हो  जाते

 फर्शो  क्षेत्र  के  प्रन॒ुपात  में  परिवर्तन

 4055.  भ्री  श्ांतार/म  नायक  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गेर  सरकारी  भवन  निर्माताओं  को  आवासीय  स्थलों  के
 विकास  की  अनुमति  देने  और  आवासों  के  निर्माण  के  लिये  एक  नई  आवास  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  क्या  है  और  कार्यक्षेत्र  क्या

 क्या  फर्शी  क्षेत्र  के  अनुपात  में  हाल  ही  में  परिवर्तन  किया  गया

 कया  दिल्ली  और  नई  दिल्ली  के  विभिनन  क्षेत्रों  क ेलिए  विभिन्न  फर्शी  क्षेत्र  का  अनुपात
 विर्क्षरित  किया  गया  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  ऐसी  कोई  नई  आवास  योजना  तैयार  नहीं  की  है  जो  निजी  निर्माताओं  को  आवास  स्थल  का  विकास
 करने  तथा  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  देती  हो  ।

 )  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 हां  ।

 और  (=)  अधिकतम  अनुमेय  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  250  निर्धारित  किया  गया  सिवाय
 उप-जिला  केन्द्रों  तथा  सामुदायिक  केन्द्रों/स्थानीय  केन्द्रों  के  जिनके  लिए  यह  100  निर्धारित  किया  गया

 है  ।  यह  जिला  केन्द्रों  तथा  सामुदायिक  केन््द्रों/स्थानीय  केन्द्रों  की  निजी  क्षेत्रों  की  आवश्यक्रताओं  तथा
 आयोजना  प्राचलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  गया

 खज्राहो  जाने  वाले  पयंटकों  को  संख्या  में  कमी

 4057.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987  में  मध्य  प्रदेश  में  खजुराहो  स्थित  विश्व  विख्यात  मंदिर  एम्प्लैक्स  जाने

 वाले  परयंटकों  की  संख्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कमी  आई

 यदि  तो  कितनी  और  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eit  गिरिघर  :  और  भारतीय  पुरातत्व
 सर्वेक्षण  के  स्थानीय  कार्यालयों  से  प्राप्त  सूचना  के  विगत  चार  वर्षों  के  दौरान  खजुराहो  मंदिर
 आने  वाले  परयंटकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  पर्यटक  आगमन

 1984  189,746  --  9.1

 1986  205,918  19.3

 1987  182,088

 गिरावट  के  कारण  नहीं  बताये  गये

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकों  को  छडों  को  सप्लाई

 4058.  श्रो  श्रोबल्लम  पाणिप्रहो  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकों  ने  अपनी  मांग  के  अनुसार  छड़ें  देने  का
 अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  इस  स्रंबंध  में  कोई  योजना  तैयार  कौ  गई

 क्या  सुपुर्दंगी  योजना  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  और

 यदि  हां  तो  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकों  को  छड़ों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने
 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  जी

 से  सिद्धान्ततः  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के  मूल्यों
 पर  इंजीनियरी  माल  निर्यातकों  की  बिलेटों  की  आवश्यकता  पूरी  यह  आवश्यकता  वर्ष
 1988-89  में  लगभग  30,000  टन  आंकी  गई  है  ।

 किसानों  के  कल्याण  के  लिये  श्रायोग

 4059.  श्री  बी०  तुलसो  रास  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसानों  के  कल्याण  के  लिये  आयोग  गठित  करने  हेतु  राज्य
 सरकारों  को  मार्गनिर्देश  जारी  किये

 यदि  तो  जारी  किये  गये  मार्यनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या

 ये  आयोग  कब  तक  गठित  किये  जाने  की  संभावना  और

 इस  आयोगों  के  निर्देशपद  होगे  और  इनके  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 भारत  सरकार  ने  किसानों  के  कल्याण  के  लिए  आयोग  गठित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  कोई

 मार्ग  निर्देश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 तम्बाक्  उत्पादन  करने  बाले  किसानों  को  प्रोत्साहन

 4060.  श्री  बी०  तुलसीराब  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तम्बाकू  उत्पादक  राज्यों  में  तम्बाकू  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को
 प्रोत्साहन  देने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 बदि  तो  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  देश  में  तम्बाकू  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  ये
 कहां  तक  सहायक  और

 इस्र  प्रकार  तम्बाकू  का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जायेगा  तथा  कितनी  मात्रा  में
 इसका  निर्यात  किम्रा  जायेगा  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1987-88  के  लिए  तम्बाक्  उत्पादन  की  मात्रा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  फसल
 अभी  तक  खेत  में  है  ।  1986-87  के  दौरान  1061  लाख  किलोग्राम  वर्जिनिया  फ्लयू  क््यो्ड

 एफ०  तम्बाकू  का  उत्पादन  किया  गया  1987-8  8,  988  तक  )479.1
 लाख  किलोग्राम  की  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया

 आंध्र  प्रदेश  में  कपास  उत्पादकों  वित्तीय  सहायता

 4061.  श्री  दो०  तुलसीराम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उन  कपास  उत्पादकों  को  रोहत  देने  के  जिनकी  फसलें

 सूखे  से  नष्ट  हो  गई  केन्द्रीय  संरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  वित्तीय  सहायता  कब  तक  जारी  किये  जाने  की  संभावना  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कपास  उत्पादकों  के  अतिरिक्त  सभी  किसानों  को  राहत  देने  के

 लिए  भी  आंध्र  प्रदेश  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  .?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंतक्नो  इयाम  लाल
 जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छोटे  और  सीमांत  जिनकी  फसल  1987  की  मानसून  अवधि  के  दौरान  सूखे
 के  परिणामस्वरूप  नष्ट  हो  गयी  को  कृषि  आदःन  राजसहायता  के  प्रावधान  के  लिये  5.40  करोड़
 रु०  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मंजूर  की  गयी

 रिवाल्विंग  फास  कंलेमिटी  रिलीफ  फड

 4062.  भ्री  बो०  तुलसीराम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृव्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  *'रिवाल्विग  फार्म  कैलेमिटी
 रिलीफ  फंड  ”  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  बनाया  जाएगा  ?

 कृषि  मन्त्रातय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्याम  लाल  :
 वित्त  मंत्री  न ेअपने  बजट  सम्बन्धी  भाषण  में  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  ऋणी  किसानों  को

 राहत  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहत  निधि  स्थापित  करने  की  घोषणा  की  है  ।

 राज्य  सरकारों  और  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निधि  के
 ब्यौरे  तैयार  किए  जाएंगे  ।
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 मध्य  प्रदेश  के  दस  नगरों  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 4063.  श्री  महेद्र  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  अपने  दस  नगरों  को  जल  सप्लाई  तथा  मल-विकास  संबंधी

 कार्य  के  लिए  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  एक  परियोजना  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  म॑त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हा  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  विश्व  बैंक  मिशन  ने  परियोजना  का  22
 फरवरी  से  5  1988  तक  पूर्व  मूल्यांकन  किया  विश्व  बैंक  मिशन  द्वारा  अन्तिम  मूल्यांकन
 करने  से  पहले  विश्व  बैक  के  मानदण्डों  के  अनुसार  राज्य  सरकार  द्वारा  छोटे-मोटे  संशोधन  किये  जा

 रहे  मूल  परियोजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  योजना के  क्षेत्र  में  रीवां
 तथा  सागर  में  नये  स्रोतों  के  रूप  में  भण्डारण  बांध  बनाकर

 बिलासपुर  तथा  जगदलपुर  में  जल  पूर्ति  पद्धति  में  वृद्धि  करना  शामिल  है  ।

 फल  अनुसंधान  केन्द्र

 4064.  श्री  महेन्द्र  तिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारतीय  क्ृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तत्वाधान  में
 कितने  क्षेत्रीय  फल  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  एक  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  वर्ष  1981  से  लम्बित  पड़ा
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कव  तब  मंजूरी  दी  जायेगी  ?

 कि  मन््द्रालय  में  कृषि  प्रतुसंघाद  तथा  शिक्षा  विम!ग  में  राज्य  सन्््रो  हरि  कृष्ण  श्ास्जो  )  :
 शन्य  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  दहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  भा-तीय  खाद्य  निगम  के  बेस  डिपो

 4065.  श्री  महेंद्र  सिह  :  क्या  खाद्य  शोर  नामरिक  पूल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मध्य  प्रदेश  के  45  जिलों  में  से  !0  जिलों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  बेस

 डिपों  नहीं

 यदि  तो  वे  कौन  से  जिले  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और
 राज्य  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  बनाने  के  लिए  इन  जिलों  में  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  बेस  डिपो  खोलने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
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 खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  :  से  भारतीय

 ह खाद्य  निगम  का  मध्य  प्रदेश  के  निम्नलिखित  18  जिलों  में  कोई  आधार  डिपो  नहीं  है

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
 (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)

 (14)  )  (15)  (16)  (17)  शिवपुरी  और  (!8)  भिण्ड  ।

 इस  समय  इन  जिलों  की  आवश्यकता  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के  अन्य  जिलों  में
 स्थित  उसके  आधार  डिपुओं  से  पूरी  की  जाती  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  कुछेक  नोडल  स्थानों  पर
 खाद्याननों  का  स्टाक  रखता  नोडल  जहां  निगम  के  भण्डारण  गोदाम  स्थित  का  चयन
 आवश्यकता  और  परिचालन  की  सुविधा  की  दृष्टि  में  किया  जाता  है  ।  निगम  के  गोदामों  से  खाद्यान्नों
 का  स्टाक  उसका  आगे  भण्डारण  और  वितरण  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  गांवों  में  सड़कों  का  निर्माण

 4066.  श्री  महेन्द्र  सिह  हा
 7  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सत्यनारायण  पंवार  |

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  में  हरिंजन  बहुल
 गांवों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  और  500  से  अधिक  आबादी  वाले  गांवों  में  सड़कों  के  निर्माण  सम्बन्धी
 जो  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुए  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  ये  प्रस्ताव  किन-किन  तिथियों  को
 प्राप्त  हुए  स्वीकृत  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रस्तावित  सड़कों  के  निर्माण  की  लागत  और

 सड़कों  की  लम्बाई  सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और
 ह

 उनमें  से  लम्बित  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृत  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 कृबि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  संत्री  जनादंत  :  और

 यह  विभाग  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  (1)  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारंटी

 तथा  (2)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  विकास
 हक

 रहा  है  जिनके  अन्तगंत
 अनुसू  चित

 जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  की  जनसंख्या  के  बाहुलय  वाले  क्षेत्रों  में सड़क  विकास  के  कायं  किये  जा  सकते  हैं  ।

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जो  कि  मुख्यतया  एक  रोजगारोन्मुख  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  तहत  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  सड़क  निर्माण  किया  जा  सकता  है  जिसमें

 1990  तक  1500  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  शत-प्रतिशत  गांवों  और  1000  -1500  के  बीच  की

 जनसंख्या  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  कवर  करने  की  परिकल्पना  की  गई  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित
 कठिन  क्षेत्रों  के  लिए  1000  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  100  प्रतिशत  गांवों  और  500---1000  के

 बीच  की  जनसंख्या  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  कवर  करने  के  लिए  मानदण्डों  में  छूट  दे  दी  गई  है  ।

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्राप्त  और  अनुमोदित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 दर्शाने  वाला  संलग्न  है  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  में सड़क  विकास  की  योजनाओं  में  चयनात्मक  आधार  पर  उन  सड़कों  के  निर्माण

 की  परिकल्पना  की  गई  है  जिन्हें  आवश्यक  समझा  गया  था  परन्तु  उन्हें  पहले  राज्य  अथवा  केन्द्रीय
 नाओं  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  इस  योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  और  अनुमोदित  प्रस्तावों  का नाआअ  भ  री

 ब्यौरा  दर्शाने  वाल्ण  संलग्न  यहां  यह  भी  कहना  है  कि  चूंकि  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित
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 ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  है  जो  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  सड़कें  मुहैया  कराने
 के  लिए  कई  कार्यक्रम  पहले  ही  चला  रही  इसलिए  एक  अलग  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  आवश्यक

 नहीं  समझी  गई  थी  और  इसी  कारण  वर्ष  1987-88  से  योजना  को  बन्द  कर  दिया  गया  इन
 स्थितियों  में  योजना  के  अन्तगंत  कोई  नये  प्रस्ताव  अनुमोदित  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 विव

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 अनुमोदित  ग्रामीण  सम्पर्क  सड़कों/ग्रामीण  सड़कों  से  सम्बन्धित
 योजना  का  व्यौरा

 क्र०  परियोजना  का  नाम  प्राप्ति  की  अनुमोदन  की  अनुमोदित  लम्बाई
 सं०  तिथि  तिथि  लागत  मी०  )

 रुपये  )

 1  2  3  4  5  6

 छठो  योजना  :

 1.  सम्पर्क  सड़कों  का  31-1' -1983  17-11-!983  983  300.00  1500
 निर्माण

 2.  15  जिलों में  15-11-1983 83  17-11-1983  1496.68  *  75650
 का  निर्माण

 3.  4  जिला  में  प्रथम  श्रेणी  5-11-1983  17-11-1983  83  285.50  118.70
 की  सदकों  का  निर्माण

 4.  6  जिलों में  सड़कों का  ६-1  2-1983  17-1 2-19  83  315.69  157.80
 निर्माण

 5.  6  जिलों  में  ग्रामीण सम्पर्क  1-1  2-1983  17-12-1984  84  246.92  126.80
 सड़कों  का  निर्माण

 6.  प्रथम  श्रेणी  की  3-1  2-1984  11-12-1984.  1119.07  552.40
 का  निर्माण

 1986-87

 7.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  21-4-1986  6-5-1986  536.96  669.90
 विकास  केन्द्रों  क ेलिए
 द्वितीय  श्रेणी  की  सड़कों
 का  निर्माण

 8.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आंतरिक  23-4-1986  6-5-1986  750.00  910
 ग्राम  सड़कों

 ह

 का  निर्माण
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 .  9.

 10.  प्रथम  श्रेणी  सड़कों  का

 11.  प्रथम  श्रेणी  की  सड़कों

 12.  आदिवासो  क्षेत्रों  में  1500

 12  जिलों  में  द्वितीय श्रेणी  26-12-1986
 की  सम्पर्क  सड़कों  का
 निर्माण

 16-1-1  987

 30-3-1987  6-5-1987

 निर्माण
 आवश्यकता  कार्य  क्रम
 फेजना  )

 27-12-1987  10-1-1987

 का  निर्माण

 1987-88

 8-7-1987  25.7-1987
 और  इससे  अधिक  की
 संख्या  वाले  गांवों  के लिए
 प्रथम  श्रेणी  की  सड़कों
 तथा  विकास  केन्द्रों  क ेलिए
 द्वितीय  श्रेणी  की  सड़कों  के

 लिए  परियोजनाएं  ।

 $  6

 380.21  433.40

 862.486  376:1

 371.58  168.90

 2214-89  1030.10
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 ]  1910  )  लिखित  उत्तर
 ही

 दिल्ली  में  हलबाइयों  द्वारा  मिठाई  डिब्बों  का  तोला  जाना

 [  प्रनुवाद  |
 4067.  श्री  कमला  प्रसाद  क्या  खाद्य  श्लौर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  में  हलवाई  अपनी  मिठाई  बेचते  समय  माप  तोल  बंद
 1977  का  उल्लंघन  करके  डिब्बे  का  वजन  भी  मिठाई  के  साथ  तोलते  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  इस  बारे  में  बाट
 तथा  माप-विभाग  दिल्ली  प्रशासन  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 दिल्ली  प्रशासन  के  बाट  तथा  माप  निरीक्षणालय  के  कमंचारी  अपने-अपने  क्षेत्रों  में
 सामान्य  जांच  करते  इसके  समय-समय  पर  तथा  विशेषकर  त्यौहार  की  अवधि  के  दौरान
 अचानक  छापे  मारे  जाते  हैं  तथा  विशेष  अभियान  चलाए  जाते  19७7  में  दिल्ली  प्रशासन  ने
 मिठाई  की  1714  दुकानों  को  जांच  जिनमें  से  401  मिठाई  की  दुकानों  को  डिब्बों  के साथ  मिठाई
 तोलते  हुए  पाया  गया  ।  अपराधियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  को  बाजार  दरें  निर्धारित  करना

 4068.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  स्वास्थ्य  विहार  और  इसके  निकटवर्ती  कालोनियों  की

 भूमि  की  बाजार  दरों  को  अलग से  निर्धारित  किया

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  झिलमिल  कालोनी  के  लिए  निर्धारित  भूमि  की
 स्वास्थ्य  विहार  और  इसकी  निकटवर्ती  कालोनियों  में  आवासीय  भूखंडों  की  बिक्री  या  हस्तांतरण

 के  बारे  में  अनाजित  वृद्धि  वसूल  करने  के  लागू  होती  और

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  झिलमिल  कालोनी  के  लिए  ]  1979  से  31
 1979,  1  1980  से  31  1980  और  1  1981  से  3।  अक्तूबर

 1981  की  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  दरों  का  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलब्वीर  :  नहीं  ।

 हां  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  झिलमिल  कालोनी  के  लिये  निर्धारित  की  गई  दरें  इस  प्रकार  है  :--

 श्रवधि  दरें  वर्ग

 1  जनवरी  1979  से  31  दिसम्बर  1979  तक  19

 1  जनवरी  1980  से  31  दिसम्बर  1980  तक  21

 1  जनवरी  1981  से  31  अक्तूबर  1981  तक
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 हिन्दुस्तान  उबरक  निगम  को  हुमा  घाटा

 4069.  श्री  वी०  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  को  31  1987  तक  कुल  कितना  संचयी  घाटा  हो

 चुका

 इसके  क्या  कारण  और

 घाटे  का  स्तर  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्ेरक  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  भार०  :  हिन्दुस्तान  फरटिलाइजर
 कार्पोरेशन  लि०  द्वारा  31  1987  तक  उठाई  गयी  संचित  हानियां  585.73  करोड़  रु०  हैं

 1987  से  1987  तक  के  67.04  करोड़  रु०  की  अनंतिम  हानि  सहित  )

 हानियां  मुख्यतः  पावर  तथा  उपस्कर  समस्याओं  के  कारण  चालू  एककों  की  कम
 उपयोगिता  के  कारण  हुई  हैं  ।

 पावर  समस्याओं  के  कारण  उत्पादन  हानियों  से  बचने  के  लिए  सरकार  ने  सभी  एककों
 के  लिए  केपटिव  पावर  संयंत्रों  की  स्थापना  को  अनुमोदित  कर  दिया  है  और  दुर्गापुर  एवं  नामरूप  में
 ये  आरभ  कर  दिए  चालू  एककों  के  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  के  लिए  विदेशी  परामर्शंदाताओं  को  नियुक्त
 किया  गया  है  ।

 ग्रामीण  झ्रावास  निर्माण  संबंधी  लक्ष्य/उपसब्धियां
 4070.  डा०  टी०  कल्पना  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  आवास  निर्माण  के  लिए  राज्य-वार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 थे  और  उन्होंने  उनकी  तुलना  में  अब  तक  कितने  मकान

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  को
 राज्य  क्षेत्र  आवास-स्थल  तथा  निर्माण  सहायता  योजना  के  तहत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  72  लाख
 परिवारों  को  आवास  स्थल  आवंटित  करने  तथा  27.10  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  का
 प्रावधान  करने  पर  विचार  किया  गया  है  ।  इस  योजना  के  तहत  1987  तक  राज्य-बार
 वास्तविक  उपलब्धियां  दशाने  वाला  संलग्न

 इसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  तथा  मुक्त  किए
 गये  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  मकान  बनाने  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  जिसका  नाम  इंदिरा  आवास  योजना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम  के  एक  अंग  के  रूप
 में  चलायी  गई  इसका  लक्ष्य  है  क्रि  सातवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  उन्त  योजना  के  अन्तगंत
 10  लाख  मकान  वनाना  उक्त  योजना  के  तहत  1987  तक  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों-वार
 निर्मित  मकानों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-ा  में  दिया  गया

 इसके  आवास  तथा  नगर  विकास  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  की  ग्रामीण
 निर्माण  योजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  करता  है  तथा  उसने  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  279.75

 करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  31.1.1988  तक  हुडको  द्वारा  की  गई
 वित्त  व्यवस्था  से  ग्रामीण  आवासीय  योजनाओं  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रोंवार  ब्यौरे  भी  संलग्न

 में  दिए  गए  हैं  ।
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 विवरण-ा

 ग्रामीण  भूमिहीन  कामयारों  के  लिए  आवास  स्थल  तथा  निर्माण  सहायता  योजना  सातवीं

 योजना  1.4.85  से  31-1.88  के  दोरान  उपलब्धियां

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आवास-स्थल  का  आवंटन  निर्माण  सहायता
 सं०  का  नाम

 2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  654904  40  -
 563

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न+  1554

 3  असम  26544  26544

 4  बिहार  77396  --

 5  गोवा  570  365

 6.  गुजरात  108488  97988

 7  हरियाणा  9699  7154

 8  हिमाचल  प्रदेश  —  न

 9  जम्मू  तथा  कश्मीर  1869  2212

 10.  कर्नाटक  114079  130940

 ll. =  केरल  '21418  14660

 12.  सध्य  प्रदेश  [143356  71279

 13.  महाराष्ट्र  67329  46770

 14.  मणिपुर  बन  0

 15,  -  मेघालय  न  382

 16.  मिजोरम  _  0

 17...  नागालेण्ड  न  -+

 18.  उड़ीसा  156737  12114

 19.  पंजाब  जा
 णाः

 20...  राजस्थान  146828  101453

 21...  सिक्किम  435

 22.  तमिलनाड़
 653034  112113

 23...  त्रिपुरा
 15931  20384
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 1  2  3  4

 24  उत्तर  प्रदेश  236503  75025

 25.  पश्चिम  बंगाल  50506  12194

 26.  अण्डमान  तथा  निकोबार  न

 दीप  समूह  2403  176

 27.  चंडीगढ़  —  न

 28.  दादर  तथा  नागर  हवेली  227  2697

 29.  दिल्ली  10087  2023

 30...  दमन  तथा  दियू  न  न

 31.  लक्षद्वीप  --

 32.  पाण्डिचेरी  5339  4712

 1987  तक  इंदिरा  आवास  योजना  के  तहत  मकानों  की  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार
 योजना  में  मकानों  की  संख्या  के  व्यौरे  तथा  निर्मित  मकानों  की  दी  गई  सूचना

 ऋ्र०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  योजना  के  अनुसार  निर्मित  मकानों  की  संख्या
 मकानों  की  संख्या

 2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  44663  31554

 2.  प्रदेश  न  11
 3.  असम  7640  215
 4.  बिहार  46730  26315

 5.  गोवा  250  216

 6.  गुजरात  19750  11459

 7.  हरियाणा  3227  2445
 8.  हिमाचल  प्रदेश  2152  1607
 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2997  638

 10.  कर्नाटक  15798  7292

 11.  केरल  30110  28372
 12...  मध्य  प्रदेश  21732  7139
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 2  3  4

 13.  महाराष्ट्र  31000  21608

 14.  मणिपुर  210  भर

 15.  मेघालय  386  172

 16.  मिजोरम  203  27

 17.  नागालैण्ड  498  232

 18,  उड़ीसा  16664  8527

 19.  पंजाब  10393  1852

 20.  राजस्थान  19741  6269

 21.  सिक्किम  412  262

 22.  तमिलनाडु  69852  47065

 23.  त्रिपुरा  3210  1807

 24.  उत्तर  प्रदेश  79434  55938

 25.  पश्चिम  बंगाल  47982  12242

 26.  अण्डमान  तथा  निकोबार
 दीप  समूह  100  x

 27.  चंडीगढ़  --  __

 28.  दादर  तथा  नागर  हबेली  113  50

 29,  दमन  तथा  दियू  न+  --

 30.  दिल्लो  --  सर

 31.  लक्षद्वीप  _  __

 32.  पाण्डिचेरी  283  x

 x  सूचित  नहीं  किया  ।
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 राजस्थान  में  किराये  के  गोदासों  को  श्रपने  पास  रखना

 ]
 4071.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  खाद्य  झ्ौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्शा  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  कुछ  जिलों  में  गोदामों  को  खाली  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  भण्डारण  की  अधिक  क्षमता  बनाये  रखने  के  लिए  गोदामों  को  खाली  करने
 की  नीति  पर  पुनविचार  करेगी  ?

 खाद्य  और  नांगरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०एल०  :  हां  ।

 |.._  भारतीय  खाद्य  निगम  अपनी  आवश्यकता  और  परिचालन  संबंधी  तथ्यों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  केन्द्रवार  आधार  पर  भण्डारण  क्षमता  की  अपनी  आवश्यकता  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करता

 अतः  किराये  के  कुछ  गोदाम  जो  अलाभकारी  अथवा  आवश्यकता  से  फालतृ  हो  जाते  उन्हें  छोड़
 दिया  जाता

 जो  भण्डारण  क्षमता  अलाभकारी  अथवा  आवश्यकता  से  फालतू  हो  गई  उसे  त्यागने  की
 नीति  पर  फिलहाल  पुनविचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्ली  में  क्लाय  मिल्स  को  भूमि  का  भ्रधिग्रहण

 4072.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  क्लाथ  मिल्स  की  भूमि  का  अधिड्रहण  करने  का  विचार

 यदि  तो  सरकार  दिल्ली  क्लाथ  मिल्स  को  मुआवजे  के  रूप  में  कितनी  धनराशि
 और

 इस  संबंध  में  की  गई  का्यंवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बलबोर  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताब
 नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्दयन

 4073.  श्री  रास  मगत  पासवान  :  क्या  कछुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क््य  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अयोग्व  परिवारों  को  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अपराधिक  मामले  दर्ज  किये  गये  और
 बंधी  ब्योरा  क्या

 कितने  प्रतिशत  मामलों  में  अत्यधिक  गरीब  न  परिवारों  को  दी  गई  सम्पत्तियों  का
 वार्य  रूप  से  बीमा  किया  और
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 शेष  मामलों  में  सम्पत्तियों  का  बीमा  करने  के  लिए  जिम्मेवार  पाये  गये  अधिकारियों
 के  नाम  कया  हैं  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  शुरू  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :
 न्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  मार्गदर्शिकाओं  के  लाभाथियों  के  साथ  मिली-भगत  से
 तथ्यों  को  गलत  ढंग  से  प्रस्तुत  करने  हेतु  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अपराधिक  कानूनों  में  किये  गये  मौजूदा
 प्रावधानों  के  अधीन  दण्डनीय  कारंवाई  की  जाती  कानूनी  कारंवाई  शुरू  उपयुक्त  न्यायालय
 में  मामले  दायर  करने  तथा  मुकदमा  चलाने  की  कारंवाई  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी

 होती  है  ।  भारत  सरकार  द्वारा  इस  सूचना  की  मानिटरिंग  नहीं  की  जाती  है  ।

 मार्गदशिकाओं  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पशुधन  परिसम्पत्तियों
 के  लिए  बीमा  कराने  की  व्यवस्था  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  1987
 की  अवधि  हेतु  किये  गये  समवर्ती  मूल्यांकन  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  45  प्रतिशत  मामलों  म॑
 म्पत्तियों  का  बीमा  किया  गया  55  प्रतिशत  मामलों  परिसम्पत्तियों  का  बीमा  नहीं  किया  गया

 जिनमें  से  29  प्रतिशत  मामलों  लाभार्थी  स्वयं  परिसम्पत्तियों  का  बीमा  नहीं  करवाना

 चाहते  थे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्राक्षेणप  बाजार  के  लिए  राष्ट्रीय  निकाय

 एन [  प्रमुकाव

 4074.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  बाजार  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  निकाय  की  स्थापना
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  जिसकी  शाखाएं  सभी  राज्यों  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभाथियों  को  अपने  माल  के  विपणन  में  आ  रही

 स्थाओं  को  ध्यान  में  रखते  ग्रामीण  विकास  विभाग  विपणन  संगठनों  के  साथ  सम्पर्क  बनाने  अथवा

 स्थापित  करने  की  सम्भाभ्यताओं  का  पता  लगा  रहा  जयपुर  में  कृषि  विपणन  हेतु  राष्ट्री

 स्थापित  करने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  यह  केन्द्र  राष्ट्रीय  स्तर  पर  देश  में  करषि  तथा  खाद्य  विपण

 की  एक  प्रभावी  पद्धति  के  विकास  को  बढ़ावा  देगा  और  कृषि  विपणन  के  विभिन््त  उपजक्षेत्रों  क ेसमन्वित

 तथा  सुनियोजित  विकास  के  लिए  भावी  नीति  तैयार

 दिल्ली  में  गन्दी  वस्तियों  के  निबासिण्गों  को  फ्लेटों  का  श्राबंदन

 4075.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  दिल्ली  की  गन्दी  बस्तियों  के
 निवासियों  को  फ्लैटों  के  आवंटन  के  बारे  में  3  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1295  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  उनकी  वरीयता  संख्या  सूचित  कर  दी  गई
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  फ्लैटों  की एक  समान  लागत  निर्धारित  की  गई  चाहे  वे  किसी  भी  क्षेत्र  में

 यदि  तो  योजना  के  अन्तग्रंत  फ्लैट  की  कितनी  लागत  निर्धारित  की  गई

 अब  तक  श्रेणीवार  और  क्षेत्रवार  कुल  कितने  फ्लैट  आवंटित  किये  गये

 वर्ष  1988  की  शेष  अवधि  के  दौरान  श्रेणीवार  और  क्षेत्रवार  कुल  कितने  पंजीकृत
 व्यक्तियों  को  फ्लंट  आवंटित  करने  का  विचार  और

 फ्लैटों  का  कब्जा  लेने  के  लिये  आवंटितियों  को  क्या-क्या  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  हेतु  कहा
 गया  है  और  इस  संबंध  में  क्या  औपचारिकतायें  पूरी  की  जानी  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  अब  तक  1799  निवासियों  को  वरीयता  संख्या  सूचित  की  गई
 आवंटन  के  लिए  उनकी  पात्रता  के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  मतभेद  होने  के कारण  सभी  को  अवगत  नहीं
 कराया  जा  शेष  आवेदन  पत्रों  की  संवीक्षा  करने  यह  मालूम  हुआ  कि  लगभग  40  प्रतिशत
 आवेदनकर्ता  उनके  निवास  स्थान  और  अनधिक्ृत  कालोनियों  और  अनधिकृत  नियमित  कालोनियों  के
 रूप  में  श्रेणीबद्ध  क्षेत्रों  के सीमांकन  के  बारे  में  अस्पष्टता  के  कारण  अपात्र  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  स्थल  निरीक्षण  अब  निवास  स्थान  के  आधार  पर  किसी  मामले  को  अस्वीकार  न  करने  का
 निर्णय  लिया  गया

 और  अनुमोदित  फार्मूले  के  किसी  फ्लैट  की  अन्तिम  लागत  फ्लेटों  का  सभी
 प्रकार  से  निर्माण  कायं  पूरा  होने  के  पश्चात्  निकाली  जाती  है  और  इस  प्रकार  फ्लैट  की  लागत  कालोनी
 से  कालोनी  के  अनुसार  अलग-अलग  जो  भूमि  का  फ्लैटों  के  इत्यादि  की  लागत
 पर  निर्भर  करता  है  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई  है  ।

 दस्तावेज  फ्लैटों  के  आवंटन  के  समय  मांगे  आई०  वाई०  एस०  एच०  योजना  के
 अन्तगंत  विधवा  वर्ग  क ेलिए  अब  तक  417  आवंटन  किये  गये  हैं  और  ये  सहकारी
 दिल्ली  को  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  लिये  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  अध्यधीन  होंगे  ।

 विवरण

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मलिन  बस्ती  नई  पंजीकरण  योजना  के  अन्तगंत
 निर्माणाधीन  31  1988  तक  पूर्ण  होने  वाले  प्रभावित

 फ्लैटों/टेनिमेंटों  की कालोनी वार  संख्या
 न्ं?”ज२घच७  ता  जन  तन  ५  ववचन्िजतन+  +  आन  व  आन  लि  वी  तन  ५ ++  ५  ++_++त93+  २७  -

 ऋर०  सं०  कालोनी  फ्लैटों/टेनिमेंटों  योग
 की  संख्या

 2  3  4

 1.  रघुबीर  नगर  192



 1  1910  लिखित  २

 2  ट  ५

 160

 144

 144

 142

 144  896

 2.  _  तिलक  नगर  288  288

 3...  मादीपुर  320

 352

 200  872

 4.  मंगोलपुरी  384  384

 5.  जहांगीरपुरी  192  192

 6.  सरायरोहिल्ला

 )  112  ।2

 7.  बुलवर्ड  रोड  150  150

 8...  सराय  कालेखां  240

 256  496

 9.  सनलाइट  कालोनी  12  12

 योग  :  3402  3402

 i  i  अनत  निननीी  ड७ओनन  जानननीन  मीना  अननीन  नीति  नी  तीन  नमन  se  अमन«कमड  «नल निनीनीनगन नमकीन  ननननीननिननन मनन ७-34 ०«-००० ०-०० .........  4076.

 मध्यम  प्राय  वर्ग  को  श्रेणो  के  फ्लेटों  से  स्व-वित्त  योजना  में  परिवतंन

 4076.  श्रीमती  डो०  के  ०  मण्डारो  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  मध्यम  आय  वर्ग  की  श्रेणी
 फ्लैटों  से  स्व-वित्त  योजना  के  परिवतंन  के  बारे  में  30  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संस
 3500  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  आय  वर्ग  की  श्रेणी  से  स्व-वित्त  योजना  में  परिवर्तन  का  विकल्प  देने  पर  कौन-को
 से  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  होंगे  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  औपचारिकताएं  पूरी  करनी

 स्व-वित्त  योजना  के  अन्तर्गत  फ्लेट
 की

 कीमत  कितनी  निर्धारित  की  गई  है  और  भुगता
 की  विधि  क्या  तय  की  गई  और
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 उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  जहां  स्व-वित्त  योजना  के  अन्तगंत  फ्लैट  आवंटित  करने  का

 विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मन््त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  मध्यम  आय  वर्ग  से
 स्ववित्त  पोषित  योजना  में  परिवतंन  करने  के  लिए  निम्नलिखित  दस्तावेज  अपेक्षित  हैं  :--

 (1)  मध्यम  आय  वर्ग  से  स्ववित्त  पोषित  योजना  में  परिवतंन  के  लिए  औपचारिक
 आवेदन

 (2)  मूल  रूप  में  एफ०  डी०

 (3)  मूल  रूप  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  अन्तगंत  पंजीकरण  के  समय  .  जमा  की  गई  राशि  का

 (4)  मूल  रूप  में  पंजीकरण  कार्ड  ।

 स्ववित्त  पोषित  योजना  के  फ्लैटों  की लागत  कालोनीवार  भिन्न
 तियों  को  फ्लैटों  की  अनुमानित  लागत  चार  वाष्िक  किस्तों  में  देनी  अपेक्षित  पांचवीं  तथा  अन्तिम
 किस्त  दखल  पत्र  जारी  करने  से  पूर्व  विशिष्ट  पलट  नम्बर  के  आवंटन  के  बाद  मांगी  जाती  <
 कालोनियों  में  जहां  पर  नियमित  फ्लैटों  का  निर्माण  कार  निर्माण  के  अन्तिम  चरण  में  देय  ब्याज  सहित
 अनुमानित  लागत  एक  मुश्त  मांगी  जाती

 आवंटितियों  द्वारा  दी  गई  इच्छा  के  आधार  पर  फ्लेटों  का नियतन  किया  जाता  वे  क्षेत्र
 जहां  फ्लैटों  का  नियतन/आवंटन  प्रस्तावित  होता  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रकाशित  विवरणिका  में
 दर्शाया  जाता  तथा  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  पंजीकरण  योजनाओं  के  अन्तगंत  पंजीकृत  व्यक्तियों  को
 विवरणिका  में  दर्शायी  गई  कालोनियों  में

 से
 अपनी  पसन्द  की  कालोनी  बताने  को  कहा  जाता

 पेय  जल  सुविधाशरों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  को सहायता

 4077.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उस  फार्मूले  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  अथवा  संशोधन
 किया  है  जिसके  अन्तगंत  समस्याग्रस्त  गांवों  में  पेयजल  सुविधारें  प्रदान  करने  के  लिए  हर  राज्यों  को
 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  फार्मले  में
 संशोधन  किया  है  और  समस्याग्रस्त  तथा  समस्याविहीन  गांवों  के  बीच  कोई  अन्तर  नहीं  रखा

 *

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  अनुसार  23639  गांवों  और  26916
 बस्तियों  में  समुचित  पेयजल  व्यवस्था  अपेक्षित

 क्या  सरकार  का  गांवों  में  पेयजल  व्यवस्था  हेतु  महाराष्ट्र  को  सहायता
 मे

 देते  समय  उक्त
 बातों  को  ध्यान  में  रखने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  जनादंन  :  (  जी
 1987-88  से  प्रभावी  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गंत  केन्द्रीय
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 जज  -  ann तल
 के  लिखित  उत्तर

 ।
 सहायता  के  आबंटन  के  लिए  संशोधित  फार्मूला  के  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  निधियों  का  है
 आवंटन  निम्नलिखित  मानदण्डों  के  अनुसार  किया  जाता  है  :--

 35  प्रतिशत  बल  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की  ग्रामीण  जनसंख्या  को  दिया  जाता

 है  ।

 (2)  20  प्रतिशत  बल  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के  ग्रामीण  इलाके  को  दिया  जाता

 (3)  20  प्रतिशत  बल  गरीबी  की  स्थिति  को  दिया  जाता

 (4)  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  मरुभूमि  विकास  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  और
 विशेष  श्रेणी  के  पर्वतीय  राज्यों  के  अन्तगंत  कवर  किए  गए  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  की
 विशेष  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  शीत  प्रतिशत  बल  क्षेत्र  के  संदर्भ  में  और
 की  प्रतिशत  बल  जनसंख्या  के  संदर्भ  में  दिया  जाता

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गंत  उपरोक्त  आबंटन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 द्वारा  ग्रामीण  जल  सप्लाई  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  के  तहत  कम  से  कम  बराबर
 के  प्रावधान  के  आधार  पर  है|  वाषिक  योजना  परिव्यय  का  5  प्रतिशत  आवश्यकताओं  पर  आधारित

 योजनाओं  के  लिए  आबंटित  किया  जाता  है  ताकि  ऊष्ण  और  शीत  मरुस्थलीय  पारिस्थितिक  पद्धतियों  के

 कारण  पेयजल  की  गम्भीर  समस्याओं  से  पीड़ित  विशेष  क्षेत्रों  की  आवश्यकताएं  पूरी  की  जा  ये

 क्षेत्र  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  व  कश्मोर  राज्यों  में  यह  आबंटन

 राज्यों  द्वारा  न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  के  अन्तगंत  बराबर  के  प्रावधान  की  शर्त  के  अधीन

 नहीं  है  ।

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कायंक्रम  के  फार्मूला  में  संशोधन  नहीं
 कर  सकते  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  की  निधियां  समसस््याग्रस्त  गांवों  को  शुद्ध  पेयजल

 सुविधाओं  के  लिएं  कवर  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विशेष  तौर  पर  अनुमोदित  योजनाओं  के  लिए
 उपयोग  की  जानी  होती  है  ।

 तक  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दी  गई  कार्य  योजना  के

 महाराष्ट्र  में  समस््याग्रस्त  गांव  थे  जिनमें  से  2375  समस्याग्रस्त  गांवों  के  197
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कोई  पंजीकृत  व्यक्ति  निम्न  आय  वर्ग/मध्य  आय  वर्ग  फ्लैटों  को  किराया  खरीद  से

 नकद  भूगतान  के  आधार  पर  बदलवा  सकता

 यदि  तो  क्या  ऐसे  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  के आबंटन  में  कोई  प्राथमिकता  दी
 ओऔर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  मेंराज्य  मंत्री  बलबीर  :  हां  ।  माननीय  उच्च
 न्यायालय  ने  दिनांक  10.7.87  के  अपने  निर्णय  में  पंजीकरण  के  समय  एन०  पी०  आर०  एस०  तथा
 मभार०  पी०  एस०  योजना  की  विवरणिका  में  निर्धारित  निबन्धनों  तथा  शर्तों  का  अनुपालन  करने  के  *ि

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  निर्देश  दिये  निर्णय  के अनुसार  एन०  पी०  आर०  एस०  1979  तथा

 आर०  पी०  एस०  1982  योजना  सामान्य  के  अन्तगंत  मार्च  1986  में  निकाली  गई  लाटरी  के  माध्यम

 से  नकद  भुगतान  पर  फ्लेटों  के  आबंटन  के  लिए  भुगतान  की  प्रणाली  निर्धारित  करने  हेतु  सितम्बर

 1987  में  लाटरी  निकाली  गई

 हां  ।

 नहीं  ।

 एन०  पी०  आर०  एस०  1979  के  अन्तगंत  फ्लैटों  का  आबंटन  कम्प्यूटर  द्वारा  तैयार  की
 गई  वरिष्ठता  सूची  के  आधार  पर  किया  जाता  है  और  नीति  के  अनुसार  आबंटन  के  समय  भुगतान  की
 प्रणाली  भी  कम्प्यूटर  के  माध्यम  से  निश्चित  की  जाती

 1985  के  सभी  आर०  पी०  एस०  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  का  आवंटन  कम्प्यूटर  के
 माध्यम  से  लाटरी  निकाल  कर  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  के  बाढ़  से  प्रमावित  क्षेत्रों  में राहत  कार्य

 4079.  भ्री  सेयद  शाहब॒ुद्दीन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बाढ़  राहत  के  लिए  मंजूर  की  मई  और  दी  गई  धनराशि  व्यय  के  मुख्य
 शीर्षों  क ेअनुसार  विवरण  सहित  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 बिहार  में  बाढ़  राहत  कार्यक्रम  में  कमियों  के  बारे  में  यदि  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  तो
 उनका  ब्योरा  क्या

 क्या  बाढ़  में  क्षतिग्रस्त  अथवा  नष्ट  हुए  मकानों  के  सम्बन्ध  में  बिहार  में  अभी  तक  कोई
 राहत  नहीं  दी  गई

 क्या  अनेक  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों/राज्य  के  राजमार्गों  सहित  सड़कें
 बिना  मरम्मत  के  और  टूटी  हुई  पड़ी

 क्या  पिछली  बाढ़  के  दौरान  टूटे  हुए  बांधों  की  अभी  तक  मरम्मत  नहीं  की  गई
 और
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 क्या  कुछ  खंडों  विशेष  रूप  से  पृणिया  जिले  राहत  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  राशन  बंद

 कर  दिए  जाने  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  के  अन्त्गंत  निर्माण  कार्ये  आरम्भ  न  किए  जाने  के

 कारण  लोगों  को  भूखे  रहने  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  :

 वर्ष  1987  की  बाढ़  के  लिए  मुख्य  शीर्षों  क ेतहत  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  और  इन  राज्यों  को

 अभी  तक  दी  गई  कुल  धनराशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 बिहार  में  राहत  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कमियों  और  त्रुटियों  के  बारे  में  कोई  विश्वसनीय

 रिपोर्ट  राज्य  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 बाढ़  से  नष्ट  हुए  अथवा  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  के  सम्बन्ध  में  राहत  दी  गई

 और  जी  नहीं  ।  राज्य/राष्ट्रीय  पुलों  और  बांधों  के  मरम्मत  सम्बन्धी

 का  शुरू  किये  गये

 जी  नहीं  ।
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 बुद्धजयन्तों  नई  दिल्ली  में  बेहतर  सु|विधाएं

 4080.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  शहरी  विकाप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  सातवीं  योजना  के  दौरान  बुद्ध  जयन्ती  नई  दिल्ली  के  यात्रियों
 और  पयंटकों  को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है और  इसकी  स्थापना  से  लेकर  अब
 तक  प्रत्येक  योजना  के  दौरान  पार्क  के  विकास  पर  व्यय  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  एक  जापानी  एसोसिएशन  के  अनुरोध  पर  पाक॑  में  एक  पैगोडाਂ  स्तूप  )
 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 ॥  नहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  और  )  बुद्ध  जयन्ती
 पार्क  में  सुविधाओं  और  रख-रखाव  के  स्तर  में  सुधार  करना  एक  अनवरत  प्रक्रिया  रख-रखाव  कार्य

 एक  योजना  भिन्न  कार्य  होने  के  योजना  में  किसी  प्रकार  के  व्यय  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  पाक  में  शा-त  स्तूप  स्थापित  ब  रने  का  कोर  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 ख!शास्नों  का  राज्य-/र  भंडार

 ]

 4081.  *री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  आयोजित  विश्व  पोषाहार  में  विकासशील
 राष्ट्रों  क ेलिए  खाद्यान्न  बैंक  स्थापित  करने  पर  जोर  दिया  गया

 यदि  तो  देश  के  विभिन्न  भागों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  खाद्यान्तों  की  आवश्यकतानुसार
 निर्घारि  कितनी  रे  में  क्या  व्य  At  खाद्यान्नों  मु
 निर्धारित  वाषिक  मात्रा  कितनी  इस  बारे  में  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  और  न्नों  के  रक्षित  भंडार
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  खाद्यान्न  बैंक  स्थापिद  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  यह  सूचित  किया
 गया  है  कि  हाल  ही  में  हुई  नैदानिक  पोषाहार  विश्व  कांग्रेस  में  विकासशील  देशों  के  लिए  खाद्यान्न  बैंक
 स्थापित  करने  के  लिए  सुझाव  दिया  गया

 से  भारत  सरकार  देश  में  खाद्यान्नों  का वफर  स्टाक  रखने  की  नीति  का  अनसरण
 कर  रही  इस  नीति  के  अनुसार  सरकारी  एजेंसियों  के  पांस  वर्ष  में  विभिन्न  समय  में  165  लाख
 मीटरी  टन  और  214  लाख  मीटरी  टन  के  बीच के  रेंज  में  गेहूं  और  चाबल  के  कुल  स्टाक  होने

 विव  लग्न  है  जिसमें  1988  को  तो
 एक  विवरण

 सं  है  जिसमें  पहली  1988  को  लगाए  गए  अनुमानों  के  अनुसार  सरकारी
 एजेंसियों  के  पास  स्टाक  की  राज्यवार  स्थिति  दी  गई
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 विवरण

 1.1.1988  को  अनुमान  के  अनुसार  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  खाद्याननों
 के  स्टाक  की  राज्यवार  स्थिति

 मीटरी  टन

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  चावल  के  मोटे  अनाज  जोड़
 हिसाब  से  धान

 समेत )

 1  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  242.1@  &)  68.5  न  310.6

 असम  106.7  95  --  116.2

 बिहार  123.8  220.0  न  343.8

 गुजरात  75.4  557.4  6.5.  639.3

 हरियाणा  401.2  966.1  न  1367.3

 हिमाचल  प्रदेश  7.8  10.8  --  18.6

 जम्मू  तथा  कश्मीर  65.6  31.7  —  97.3

 कर्नाटक  115  9  622  8.4  186.5

 केरल  237.4  47.9  285.3

 मध्य  प्रदेश  478.2  546.2  10.4  1034.8

 महाराष्ट्र  239.4  621.7  66.0  927.1

 मणिपुर  12.4  1.7  न  14.1

 मेघालय  5.3  0.6  —  5.9

 नागालैंड  2.9  1.1  न  4.0

 उड़ीसा  112.9  36.2  —  149.1

 पंजाब  2849.5  2121.3  0.1  4940.9

 राजस्थान
 35.2  1179.8  न  1215.0

 सिक्किम  3.6  न
 न+  36

 त्रिपुरा
 16.4  1.6  न  18.0

 तमिलनाडु  379.5  88.5  न  468.0

 उत्तर  प्रदेश  588.2  847.7  0.2  1436.1
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 1  2  3  4  5

 पश्चिम  बंगाल  340.5  103.6  —  444.1

 अं०  तथा  नि०  द्वीप  समूह  1.9  2.1  --  4.0

 अरुणाचल  प्रदेश  5.0  0.4  न+  5.4

 चंडीगढ़  6-0  नग०  न  6.0

 दादर  तथा  नगर  हवेली  03  0.1  न  0.4

 गोवा  दमन  और  दीव  2.  1.4  3.4

 लक्षद्वीप  --  रे  _

 मिजोरम  1.5  नग०  ज+  1.5

 पांडिचेरी  1.0  wl  —  1.1

 दिल्ली  55.6  40.2  --  95.8

 जोड़  :  6483.2  7568.4  91.6  14143.2

 अ०--अनन्तिम

 मीटरी  टन  से  कम

 &-  इसमें  आन्ध्र  प्रदेश  नागरिक  आपूर्ति  निग्रम  द्वारा  खरीदी  गई  चावल  की  1.71  लाख
 मोटरी  टन  मात्रा  शामिल  नहीं

 उड़ोसा  को  चावल  को  सप्लाई

 4082.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  और  उडीसा  चावल  खाने  वाले  राज्य

 क्या  उड़ीसा  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  को  अधिक  मात्रा  में  चावल  सप्लाई  किया  जा
 रहा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  में  सूखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  राज्य
 अधिक  चावल  की  सप्लाई  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 है  राज्य  को  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  :
 बंगाल  में  चावल  ओर  गेहूं  दोनों  की  खपत  की  जाती  :  उड़ीसा  और  पश्चिम
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 बन  जी  नी  वन त-++त+त्मत  --

 जी  पश्चिम  बंगाल  को  चावल  का  किया  गया  मासिक  आवंटन  उड़ीसा  को  किए  गए
 आवंटन  की  तुलना  में  अधिक

 और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चावल  और  गेहूं  के  आवंटन  केन्द्रीय  पूल
 में  स्टाक  की  सम्ची  विभिन्न  राज्यों  की  सापेक्ष  बाजार-उपलब्धता  और
 अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए  जाते  उड़ीसा  को  8
 में  चावल  का  आवंटन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  बिकास  लाख  मीटरी  टन  अधिक  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  मत्स्य  बिकास  एजेन्सियां

 4053.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मीठे  पानी  के  उन  तालाबों  तथा  जलाशयों  का  क्षेत्र  कितना  है  जिनमें  अन्तरदेशीय
 मत्स्य  योजना  कार्यान्वित  की  जा  सकती

 क्या  सरकार  का  एक  नई  योजना  कार्यान्वित  करके  इन  टैंकों  तथा  अन्य  जलाशयों  से  और
 अधिक  मीठे  पानी  में  रहने  वाली  मछलियां  पैदा  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  में  जिला  स्तरीय  मत्स्य  विकास  एजेन्सियों  को

 मंजूरी  दी  बदि  तो  उन  जिलों  तथा  राज्यों  के  नाम  क्या

 कया  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  भी  मीठे  पानी  में  रहने  वाली  मछलियां  पैदा  क रने

 कुछ  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई  और

 यदि  तो  ये  परियोजनायें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  जायेंगी  ;  इन  परियोजनाओं
 का  व्यौरा  क्या  है  और  इनसे  कितने  मीठे  पानी  की  मछलियां  पैदा  होंगी  तथा  इन  पर  कितनी  लागत
 आयेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 यह  अनुमान  है  कि  देश  में  लगभग  7.53  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  के  टैंक  तथा  तालाब  हैं  और  कार्यों  लाख
 हैक्टेयर  क्षेत्र  क ेजलाशय  उपलब्ध  हैं  जिनकी  क्षमता  का  उपयोग  अंतर्देशीय  मात्स्यकी  विकास  कार्यों  के
 लिए  किया  जा  सकता  है  ।

 हां  ।  राज्यधार  जिलों  के  जहां  नई  मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  स्थापित
 किए  जाने  की  स्वीकृति  दी  गई  इस  प्रकार  हैं  :--

 |  एस

 अत

 राज्य  जिलों  का  नाम
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 केरल  एलेप्पी

 महाराष्ट्र  सांगली

 राजस्थान  चित्तौड़गढ़

 उड़ीसा  किओंझार

 मध्य  प्रदेश  सिधी

 तमिलनाडु  नार्थ  आरकोट  और  तिरूनेल्वेली

 और  हां  ।  भारत  सरकार  ने  दौरान  किओंझार  जिले  में  एक  और
 मछली  पालक  विकास  एजेंसी  स्थापित  किए  जाने  की  स्वीकृति  दी  है  ।  इस  मछली  पालक  विकास

 एजेंसी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  सभी  13  जिले  अब  शामिल  सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  के
 1987-88  तक  केन्द्रीय  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  इन  मछली  पालक  विकास  एजेंसियों  को

 61.04  लाख  रुपए  की  राशि  दी  गई  198  6-87  के  उड़ीसा  में  मीठे  जल  में  मछली  का  कुल
 उत्पादन  59,585  मीटरी  टन

 कोणाकं  के  विकास  के  लिए  सास्टर  प्लान

 4084.  श्रीमती  जयन्तोी  पटनायक  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  कोणार्क  के  विकास  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मास्टर  प्लान  को  लागू  करने  के  लिए  अब  तक  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  स्वीक्ृत  की
 गई  है  तथा  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितनी  सहायता  स्वीकृत  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिघर  :  हां  ।

 केन्द्रीय  पयंटन  मन्त्रालय  ने  भारत  सरकार  के  नगर  व  ग्राम  आयोजना  संगठन  से  कोणार्क
 के  लिए  एक  विकास  योजना  तैयार  करवाई  है  ।  इस  मास्टर  प्लान  में  पयंटन  आधार-संरचना  और

 सुविधाओं  का  डिजाईन  सम्बन्धी  मौजूदा  सुविधाओं  में  पुनः  स्थान  निर्धारण  और

 सुधार  आदि  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 छठी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अभी  तक  मनन््त्रालय  ने  कोणाक  में  पर्यटन

 आधार-सं  रचना  का  सृजन  करने  के  लिए  41.34  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए  हैं  ।

 केन्द्रीय  पयंटन  मन्त्रालय  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  राज्यों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  पयंटन  भ्रस्तावों  के  गुणों  निधियों  की  उपलब्धता  और
 परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  कोणाक  के  लिए  वित्तीय  सहायता  सम्बन्धी  स्वीकृति  हेतु
 1988-89  के  दौरान  बिचार  करेगा  ।

 ब्लास्ट  प्रौद्योगिको  का  निर्यात

 4085.  श्ीमतो  जयस्तो  पटनायक  :  क्या  इस्पात  झौर  श्लान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे
 किः
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 क्या  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  नीदरलैंड  को  हाट  ब्लास्ट  स्टोव  प्रौद्योगिकी

 की  सप्लाई  कर  रहा

 क्या  कुछ  अन्य  देशों  ने  भी  भारत  से  इस  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  की  इच्छा  व्यक्त

 की

 क्या  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  आया

 यदि  तो  अन्य  देशों  को  इस  प्रौद्योगिकी  की  सप्लाई  के  लिए  स्टील  अथारिटी  आफ

 इंडिया  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 (=)  वर्ष  1988-89  के  लिए  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  प्राप्त  गये

 प्रस्तावों  तथा  आयोजित  निर्यात  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  और

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 क़ोसाइट  खानों  का  बन्द  होना

 4086.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  इस्पात  और  ख्वान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  कुछ  क्रोमाइट  खानें  बन्द  होने  की  स्थिति  में  आ  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  इनमें  से  एक  सुकिन्डा  के  निकट  कालारंगी  खान  और

 यदि  तो  इन  खानों  के  बन्द  होने  पर  कालारंगी  छान  के  कामगारों  को  अन्य  खानों  में
 खपाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  शोर  खान  संत्रलय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :  से
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 महानदी  के  तल  में  होरे-जवाहरातों  तथा  बहुमूल्य  रत्नों  का  उपलब्ध  होना

 4087.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  बाउद  के  तिकट  महानदी  के  तल  में  हीरे-जवाहरात  तथा

 कुछ  बहुमूल्य-रत्न  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  वहां  नदी  के  तल  में  इस  प्रकार  के  बहुमूल्य-रत्नों  के  पाये  जाने  की  कोई

 सम्भा  वना  और

 यदि  तो  उन  बहुमूल्य-रत्नों  को  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामानत्द  :  और
 जिला  फूलबनी  में  बाउद  के  निकट  कुछ  कीमती  और  अद्धं-कीमती  किस्म  के  रत्न  होने  के समाचार

 हैं  ।  ज्ञात  रत्न  मुख्यतः  रक्तमणि  है  ।

 कीमती  और  अद्धं-कीमती  रत्नों  की  म।त्रा  का  आकलन  करने  के  लिए  खोज  चल  रही  है  ।
 वाणिज्यिक  विदोहन  खोज  के  परिणामों  पर  निर्भर

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  महिला  तथा  बाल  विकास  कायक्रम  का  कार्यान्वयन

 4088.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  क्षेत्रों  मे ंमहिला  तथा  बाल  विकासਂ  कार्यक्रम  वर्ष  1982  में  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  प्रयोजित  योजना  के  रूप  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चुने  गये  परिवारों  की महिलाओं  के  लिए
 आरम्भ  किया  गया

 क्या  किसी  केन्द्रीय  एजेंसी  द्वारा  किसी  स्तर  पर  इस  कार्यक्रम  का  कोई  मूल्यांकन  किया
 गया  और  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 इसके  कार्यान्वयन  में  क्या  बाधाएं  आई  और

 इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  पद्धति  में  संशोधन  करने  एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  महिलाओं  की  उन्नति  के  लिए  नीति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  ग्रालोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन
 जी

 ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  और  बच्चों  की  विकास  योजना  के

 मूल्यांकन  अध्ययन  निम्नलिखित  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए  थे  :--

 (1)  त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  में  सैन्टर  फॉर  रिजनल  इकॉलाजिकल
 एण्ड  साइंस  स्टडीज  इन  डेवलपमेंट  कलकत्ता

 (2)  राजस्थान  में  इंस्टीट्यूट  आफ  डेवलपमैंट  जयपुर

 (3)  पंजाब  के  लिए  पंजाब  स्टेट  इंस्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  चण्डीगढ़

 (“)  कर्नाटक  और  मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  ।

 उपरोक्त  मूल्यांकन  अध्ययनों  के  मुख्य  निष्कर्षों  और  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  विश्लेषणात्मक

 सुधार  लाने  हेतु  किए  गए  उपायों  का  एक  सार  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 |  राज्यों  में  कार्यक्रम  क ेअधिक  विस्तृत  और  उचित  करवरेज  के  उद्देश्य  से  1987-88
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  और  बच्चों  के विकास  की  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में '  लगभग  25  प्रतिशत  जिलों  को  लाने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  निर्णय  के  उत्तर  में  6
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 1910  लिखित  उत्तर

 अतिरिक्त  जिलों  को  शामिल  किया  गया  यह  कार्यक्रम  अब  उत्तर  प्रदेश  के  13  जिलों  में  चल  रहा
 है  जिनके  नाम

 शाहजहांपुर  और  मंनपुरी  ।  1988-89  में  उत्तर  प्रदेश  में  4  और  जिलों  को  कवर
 करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 सेन्टर  फॉर  रिजनल  इकोलोजीकल  एंड  साइंस  स्टडीज  इन  डेवलपमेंट
 विकास  अध्ययन  पंजाब  राज्य  लोक  प्रशासन  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 विकास  संस्थान  हैदराबाद  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  अध्ययनों  के  महत्वपूर्ण  निष्कषं  ।

 कार्यक्रम  की  देख-रेख  के  लिए  पर्याप्त  कामिक  उपलब्ध  नहीं  कराये  हैं  जिससे  ब्लाक  के
 वर्तमान  स्टाफ  के  पास  बहुत  अधिक  काम  है  ।

 (2)  लाभा£  यों  द्वारा  ग्रुपों  की आथिक  गतिविधियां  चुनी  नहीं  जा  रही  हैं  बल्कि  उन  पर
 थोपी  जाती

 (3)  अन्य  महिला  कायंत्रमों  जैसे  आई०  सी०  डी०  एस०  अनौपचारिक  शिक्षा  आदि  कें  बीच
 कोई  समन्वय  नहीं  है  ।

 (4)  कम  निवेशों  ओर  उत्पादों  की  विपणन  क्षमता  में  कमी  का  गतिविधियों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा

 गा  हु  जा

 (5)  योजनाओं  को  ग्रुप  सदस्यों  की  रुचि  उनके  लिए  और  क्षेत्र  क ेलिए  योजनाओं  कीं
 प्रौद्योगिकीय  समस्याओं  और  योजना  के  भावी

 अवसरों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिए  बिना  चुना  गया  है  ।

 (6)  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  अंशदानों  में  हमेशा  विलम्ब  हुआ  है  ।

 (7)  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  भर्ती  किए  गए  अधिकारियों  को  पर्याप्त  प्रशिक्षण  प्राप्त

 नहीं  है  ।  इन  अधिकारियों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिला  और  शिशु  विकास  योजना

 )  में  निहित  भावना  को  नहीं  समझा  गया

 (8)  कार्यक्रम  में  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को उचित  रूप  से  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 मूल्यांकन  अध्ययनों  में  दिए  गए  निष्कर्षों  और  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से  इस  के  कार्यान्वयन से  प्राप्त

 अनुभवों  के  आधार  पर  कायंक्रम  की  गुणवता  में  सुधार  लाने  के लिए  कुछ  आवश्यक  कदम  उठाए  गए
 इनमें  से  कुछ  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में महिलाओं  तथा  बच्चों  क ेबिकास  की  योजना  का  विस्तार  क्रमबद्ध  तरीके
 से  और  अधिक  जिलों  में  किया  जा  रहा  है  ।  यह  मूलरूप  में  50  जिलों  में  शुरू  की  गयी  सातवीं
 योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  कार्यक्रम  का  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विस्तार  किया  1986-87
 और  1987-88  के  दौरान  राज्यों  में  50  जिलों  को  कवर  किया  गया  और  1988-89  में  25  और
 जिलों  को  कार्यक्रम  के  तहत  लाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 लिखित  उत्तर  ।  2।  1288

 सभी  राज्य  सरकारों  से  डवाकरा  जिलों  में  सहायक  परियोजना  अधिकारी  )
 तथा  ग्राम-सेवकों  के  पदों  को  भरने  के  लिए  कहा  गया  उनसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  पुरानी
 सामुदायिक  विकास  पद्धति  के  अनुसार  प्रत्येक  विकास  खंड  में  एक  मुख्य  सेविका  और  दो  ग्रामसेवकों
 को  तैनात  करें  ।

 राज्य  सरकारों  पर  यह  जोर  दिया  गया  है  कि  महिला  ग्रुपों  क ेलिए  आंथिक  गतिविधियों
 का  चयन  करते  समय  कच्चे  माल  और  बाजार  निकायों  की  उपलब्धता  पर  विचार

 कार्यक्रम  में  अन्य  विभागों  के  प्रभावी  समन्वय  की  आवश्यकता  महसूस  की  गई  इस
 प्रयोजन  के  भारत  सरकार  के  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  तथा  महिला  और  बाल

 कल्याण  विभाग  के  साथ  बैठकों  का  आयोजन  किया  गया  है  ताकि  दवाकरा  की  महिला  सदस्यों  को

 समथथंनात्मक  सेवाएं  जैसे  बच्चों  की  परिवार  प्रौढ़  शिक्षा  आदि  मुहैया
 कराई  जा  सके  ।

 उत्पादों  क ेविषणन  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई

 है  कि  वे  विद्यमान  राज्य-स्वाभित्व  वाले  निगमों  जैसे  खादी  और  ग्रामोद्योग  हैण्डलूम
 शिल्प  निगमों  आदि  के  जरिये  स्रोतों  का  पता  लगाने  के  जिला  सप्लाई  और  विपणन
 सोसायटियों  की  स्थापना  करें  ।  महिला  ग्रुपों  के  उत्पाद  प्रगति  नई  दिल्ली  में  पिछले  व्यापार  मेले
 के  दौरान  प्रदर्शनी  और  बिक्री  के  लिए  भी  रखे  गए  थे  ।

 महिला  सदस्यों  को  ट्राइसेम  के  अन्तर्गत  शिल्प  प्रशिक्षण  दिया  जाता  परम्परागत
 गतिविधियों  के  इलैक्ट्रोनिक  उत्पादनों  जैसे  अभिनव  व्यवसायों  पर  भी  जोर  दिया  जाता

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  जैसे  ही  केन्द्रीय  और  यूनिसेफ  सहायता  रिलीज
 वे  द्वाकरा  ग्रुपों  के  लिए  अपना  बराबर  का  अंश  रिलीज  कर  दें  ।  निधियों  का  आगामी  आबंटन  तब

 तक  नहीं  किया  जाए  जब  तक  कि  राज्य  सरकारें  अपना  हिस्सा  रिलीज  नहीं  करती  ।

 कार्यक्रम  के  कामिकों  को  उचित  प्रशिक्षण  देना  द्वाकरा  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग
 विभिन्न  नीति  उपायों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  के  प्रभारी  अधिकारियों  को  जानकारी  देने  के  लिए  और
 साथ  ही  फील्ड  स्तर  पर  सामने  आने  वाली  कठिनाईयों  का  समाधान  करने  के  लिए  नियमित  अंतराल  प
 प्रशिक्षण  का्यंशालाओं  का  आयोजन  क्या  जाता  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  अब
 द्वाकरा  की  प्रशिक्षण  आवश्यकताओं  के  लिए  समग्र  प्रभारी

 द्वाकरा  के  अन्तगंत  परियोजनाओं  के  लिए  स्वयंसेवी  एजेंसियों  को  अनुदान  लोक  कार्य  क्रम
 तथा  ग्रामीण  तकनीकी  विकास  परिषद्  की  मार्फंत  स्वीकृत  किये  जाते  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विमाग  के  जूनियर  इंजीनियरों  को  हड़ताल  के  विनों  में

 अनुपस्थिति  को  झ्रवधि  को  नियमित  किया  जाता

 4089.  श्री  पी०  झार०  कुमारसंगलम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 ।  1910  लिखित  उत्तर

 कया  भनिश्चित  काल  के  लिए  हड़ताल  में  भाग  लेने  के
 कारण  अनुपस्थिति  की  अवधि  को

 फार्मासिस््टों  और  डाक्टरों  के  मामले  में  तो  नियमित  कर  दिया  गया  है  परन्तु  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियरों  तथा  अन्य  कमंचारियों  के  मामले  में  उनकी  छुट्टी  काट  कर  अथवा

 उनसे  फालतू  काम  लेकर  उसे  नियमित  नहीं  किया  गया

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माग  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियरों  और  अन्य  कर्मचारियों  की
 पिछली  हड़ताल  की  अवधि  की  छुट्टी  काट  कर  अथवा  उनसे  फालतू  काम  लेकर  नियमित  कर  दिया  गया

 और

 यदि  तो  इस  भेदभावपूर्ण  व्यवहार  के  क्या  कारण  हैं  ?

 :  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  फार्मासिस्टों
 और  डाक्टरों  के  मामले  में  भी  तथा  जैसा  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  इंजीनिएरों  और
 कमंचारियों  के  मामले  में  किया  गया  अनिश्चितकालीन  हड़ताल  में  भाग  लेने  के कारण  अनुपस्थिति
 की  अवधि  को  छुट्टी  की  मंजूरी  देकर  नियमित  नहीं  किया  गया  है  ।  अध्यापकों  द्वारा  हड़ताल
 वापस  लेने  के  पश्चात  कुछ  विश्वविद्यालयों  के  टीचस  एसोशिएसनों  ने  छुट्टी  के  दिन  तथा  गर्मियों  की

 छुट्टियों  में  कायं  करके  इस  हानि  को  पूरा  करने  का  निर्णय  लिया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  भी
 वार  को  और  छुट्टियों  में  तथा  सदियों  की  छुट्टियों  में  कमी  करके  कक्षायें  लेकर  हानि  को  पूरा  करने  के
 लिए  एैक्षिक  समय-सारिणी  को  तैयार  किया

 और  उनके  प्रति  सद्भाव  की  भावना  के  रूप  में  तथा  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  कि  वह  केवल  एक  दिन  की  अनुपस्थिति  थी  और  उन्होंने  1986  में  अनिश्चितकालीन
 हड़ताल  की  धमकी  का  आश्रय  नहीं  लिया  जैसे  उपाय  के  रूप  में  6-5-1986  को  कनिष्ठ  इंजीनियरों
 की  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  अनुपस्थिति  को  छुट्टी  की  मंजूरी  देकर  नियमित  कर  दिया
 गया  है  ।

 नियमित  वर्गीकृत  स्थापना  और  कायं  प्रभारित  स्थापना  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 कमंचारी  जिन्होंने  3  तथा  4  1986  को  काये  में  बाधा  के  मामले  यह  निर्णय  लिया
 गया  था  कि  हड़ताल  के  कारण  उनकी  अनुपस्थिति  कें  दिनों  में  कार्य  की  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  वे
 सामान्य  मजदूरी  पर  2  छुट्टी  के  दिनों  में  का

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  और  कमंचारियों  के  संबंध  में  इस  प्रकार  के  दो  निर्णय  हड़ताल  की  वैधता  या
 अन्यथा  को  देखते  हुए  लिए  गए  थे  ।

 भारतोय  कृषि  प्रतुसंघान  संस्थान  को  परसाणु  प्नुसंघात  प्रयोगशाला  में

 परियोजना  निदेशक  का  पद

 4090.  श्रो  हरूमाई  मेहता  :  क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  नई  दिल्ली  की  परमाणु  अनुसंधान  प्रयोगशाला

 में  परियोजना  निदेशक  का  पद  वर्ष  1980  से  नियमित  नियुक्ति  द्वारा  नहीं  भरा  गया

 क्या  वर्ष  1980  के  पश्चात  किसी  समय  उक्त  पद  के  लिए  आवश्यक  बहुंताओं  से  संबंधित
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 व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  किये  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण
 और

 क्या  हाल  ही  में  उक्त  पद  पर  कोई  नियुक्ति  की  गई  है  तथा  क्या  नियुक्ति  हेतु  चुना  गया
 व्यक्ति  इस  पद  के  लिए  आवश्यक  अहंताएं  रखता  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झ्नुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरिक्ृष्ण  :
 जी  यह  पद  1-4-1981  से  खाली  पड़ा

 जी  कृषि  वैज्ञानिक  नियुक्ति  मंडल  के  अध्यक्ष  ने  इस  पद  की  योग्यताओं  में  खासतौर

 से  प्रबन्ध  व्यवस्था  सम्बन्धी  अनुभव  की  छूट  दी  ताकि  चयन  के  क्षेत्र  में  अधिक  संख्या  में  उम्मीदवार

 आ  सकें  ।

 हां  ।

 कृषि  अनुसंधान  संस्थान  को  वित्तीय  सहायता

 4091.  श्रीमती  एन०  पी०  भांपतो  लक्ष्मी  :  क्या  कृषि  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  क्ृषि  अनुसंधान  और  विकास  काय  में  संलग्न  गर-सरकारी  संस्थाओं  को  वित्तीय

 थता  प्रदान  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्र'लय  में  कृषि  ध्नुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कृष्ण  शास्त्री )  :

 हां
 ह

 जिन  गैर-सरकारी  संस्थाओं  के  पास  आवश्यक  साधन  संरचना  है  और  जिन्हें  कृषि

 अनुसंघान  और  विकास  सम्बन्धी  विशेष  जानकारी  प्राप्त  है--वे  अखिल  भारतीय
 न्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  सहयोगी  केन्द्रों  के  रूप  में  भा०  कृ०  अ०  परिषद  से  वित्तीय  सहायता
 ले  सकते  अल्पकालिक  तबर्थे  क्ृषि  विज्ञान  केन्द्र  योजना  और  से  खेत  तकਂ
 कार्यक्रस  के  अन्तयेत  भी  सहायता  ली  जा  सकती  है  ।

 तदर्थ  योजनाओं  के  मामले  में  भारतीय  क्रृषि  अनुसंधान  परिषद  के  शासी  निकाय  के

 अनुमोदन  के  पहले  गैर-सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  निर्धारित  फारमेट  में  भेजे  गये  आवेदन  पत्रों  की  छंटनी
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  करती  है  और  फिर  भा०  क्ृ०  अ०  परिषद  के  वैज्ञानिक  पैनल  द्वारा
 विस्तार  से  उसकी  जांच  की  जाती  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  प्लान  स्कीमों  के  अन्तर्गत  भी

 सहायता  दी  जावी

 बाढ़  के  का  रण  क्षति

 4092.  श्री  रश्म  बहादुर  सिह  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दोरान  कौन-कौन  से  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र  बाढ़  से  प्रभावित
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 इससे  जान  और  माल  की  हुई  हानि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  किसी  केन्द्रीय  दल  द्वारा  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  का  मूल्यांकन  किया  गया
 ओर

 यदि  तो  केन्द्रीय  दल  ने  क्या-क्या  सिफारिशें  की  थीं  और  उन  पर  क्या  अनुवर्ती
 कारंवाई  की  गई  ?

 ह

 कृति  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 और  राज्यों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  1987  के  दौरान  बाढ़ों  के कारण  जान  तथा

 माल  की  हुईं  राज्यवार  हानि  की  सीमा  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 और  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 सिफा  रिशों  के  आधार  पर  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  सम्बन्धी  उपायों  क ेलिए  अब  तक  288.04  करोड़
 रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।
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 ४  7  से
 ढ्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  )

 ऋ०  राज्य  तथा  प्रभाबित  प्रभावित  प्रभाबित  प्रभावित  फसलों  की  हानि  _
 सं०  की  जिलों  की  गांवों  की  क्षेत्र  क्षेत्र  मूल्य
 कुल  संख्या  संख्या  रु०  ६०

 में  में

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  (1)  बाढ़  न  --  दि

 प्रदेश  (23)

 (2)  चक्रवात  9  1410  न  32.03  9.60  12578

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  (11)  11  0.20  0.20  0.10  254

 3.  असम  (16)  6  13031  26.77  99.00  5.96  10630

 4.  बिहार  (31)  30  24518  47.50  286.62  34.00...  67881

 5.  हिमाचल  प्रदेश  (12)  ।  सू०न०  सू०न०  सू०  न०  सू०  न०  सू०  न०

 6.  सिक्किम  (4)  4.  सू०न०  0.35  0.74  0.35  635

 7.  पश्चिम  12  9482  16.26  85.68  9.27  17007

 बंगाल  (17)  45  277  2.34  3.39  0.69  2172

 8.  उत्तर  प्रदेश  (57)  9.  5948  5.82  38.24  3.16  सू०  न०

 9.  नागालेंड  (7)  7  792  0.68.  2.50  0.68  सू०  न०

 10.  मणिपुर  8  112.  0.27  1.39  0.27  2742
 11.  मेघालय  (5)  5  215  0.09.  0.28  009  179

 योग  :  113  55121  100.64  550.07  14.17  114078

 +-+रक  ज्ञापन  प्रभावित  वही  3  सू०  न०--सूचित  नहीं  किया
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 1-2-198  8  को
 घरों  की  क्षति  मृतक  सावंजनिक  फसलों  मकानों  तथा

 संख्या  (000”  मूल्य  पशुओं  की  मनृष्योंकी  सुविधाओं  की  सावंजनिक  सुविधाओं  की
 रुपये  )  संख्या  हानि  कुल  हानि  रुपये  )

 8---10--13)

 1  9  10  15  12  13  14

 न  —  —  53  --  —

 1106  6  च+  632  10371  22949

 3.9  सू०  न०  128  _  1824  24  2078

 276.0  सू०  न०  70123  23  123  430  11060

 1705.0  सू०  न०  5302  1283  59406  127287  287

 0.05  200  33  11  300  300

 0.8  सू०  न०  518  23  974  1609

 736.1  सू०न०  1021  82  12473  29480

 203.4  1626  ३80  74  सू०न०  3३798

 143.8  सू०  न०  1001  165  --  --

 सू०  न०  सू०  न०  सू०  न०  सू०  न०  682  682

 7.6  51  65  5  692  3485

 6.1  सू०  न०  1663  3  838  1017

 डे  es
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 विवरणना

 1987  के  बाढ़ों  के  मंजूर  की  गई  राज्यवार  केन्द्रीय  संहायता

 रुपयों  में  )

 ऋ०  सं०  राज्य  मंजर  को  गई  रकभ  X

 (1987-88  के

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  10.960

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  6.860

 3.  असम  62.545

 4.  बिहार  86.450

 5.  हिमाचल  प्रदेश  0.930

 6.  जम्म  व  कश्मीर  13.130

 7.  नागालैंड  1.900

 8.  सिक्किम  4.225

 9.  पश्चिम  बंगाल  81.150

 10.  उत्तर  प्रदेश  20.450

 योग  :  288.640

 x  उत्पादन  तथा  सब्जी  उत्पादन  के  लिए  मंजर  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  शामिल

 विश्व  बेंक  को  सहायता  से  पानी  की  सप्लाई  झोरं  सफाई  परियोजनाएं

 4093.  श्री  म  भ्री  रामसूति  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  पांच  राज्यों  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  1217  करोड़  रुपये  की  लागत
 से  पानी  की  सप्लाई  और  सफाई  परियोजनाओं  का  कार्य  चल  रहा

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनको  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई
 और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  पेयजल  और  सफाई  परियोजनाओं  के  लिए  शेष  राज्यों  को
 समान  रूप  से  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  और  विश्व  बैंक  की

 सहायता  से  लगभग  1418.8.  8.8  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  जल  आपूर्ति  और  सवक्ज्छता

 योजनाएं  तमिलनाडु  और  केरल  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही
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 राज्य  सरकारों  को  राज्य  की  योजनाओं  में  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  की  लागत  का  पूर्ण  प्रावधान
 उस  पर  प्रतिवर्ष  व्यय  पुरा  करना  और  तत्पश्चात  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  हुए  जमा/ऋण  में  से  भारत
 सरकार  से  लागत  के  एक  भाग  की  प्रतिपूर्ति  करना  अपेक्षित  है  ।

 जल  आपूर्ति  और  स्वच्छता  राज्य  का  विषय  यह  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय
 निकायों  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वे  अपनी-अपनी  राज्य  योजनाओं  में  धनराशि  का  प्रावधान  करके

 शहरी  जलपूर्ति  एवं  स्वच्छता  परियोजनाओं/योजनाओं  की  योजना  डिजाइन  उनको
 न्वित  एवं  अनुरक्षण  शेष  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रयोजनार्थ  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  ऐसी
 परियोजनाएं  तंयार  करने  और  उनके  वाधिक  योजना  नियतनों  से  उपयुक्त  प्रावधान  उद्िष्ट  करने  की

 छूट  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  द्वारा  फलों  भ्रौर  सब्जियों  को  बिक़ी

 4094.  श्री  पी०  श्रार०  कुमारभंगलस  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ने  राजधानी  में  फल  और  सब्जियों  की  सप्लाई  की  एक
 योजना  शुरू  की  थी  और  यदि  तो  उसके  वित्तीय  किया  गया  वास्तविक  और
 अजित  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  क्या

 क्श  यह  सच है  कि  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  के  पास  पृथक  लेखे  विद्यमान  हैं  परन्तु
 इनका  हिसाब  मदर  डेयरी  के  लेखाओं  से  भलग  नहीं  रखा  जा  रहा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  मदर  डेयरी  को  दिल्ली  नगरनिगम  अथवा  दिल्ली  प्रशासन  को
 अंतरित  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शरर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आ्याम  लाल  :
 भारत  सरकार  के  आग्रह  पर  मदर  डेयरी  ने  दिल्ली  में  फलों  और  सब्जियों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  एक
 मार्गदर्शी  परियोजना  शुरू  की  है  ।  परियोजना  का  वित्तीय  परिव्यय  करीब  33.5  करोड़  रुपए
 योजना  पर  वहन  किए  गए  वास्तविक  व्यय  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 फलों  और  सब्जियों  से  सम्बन्धित  कार्यों  क ेलाभ  और  हानि  खातों  को  दूध  से  सम्बन्धित
 कार्यो  क ेसाथ  इसलिए  जोड़ा  जाता  है  कि  इस  चरण  में  कुछ  ऊपरी  खबरें  दोनों  में  शामिल  होते  हैं  ।  अतः
 अजिस  किए  गए  लाभ  और  हानि  की  सही  मात्रा  बताना  सम्भव  नहीं

 जी  नहीं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  संच!लित  होटलों  में  लाम/घाटा
 4095.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  संचालित  अनेक  होटल  घाटे  में  चल  रहे

 इनमें  से  प्रत्येक  होटल  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितना  लाभ  तथा  घाटा  हुआ
 घाटा  होने  के  क्या  कारण  और

 इन  होटलों  का  कार्ये-निष्पादन  व्यावसायिक  प्रलंध  बेहतर  भोजन  आदि  विभिन्न
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 1  1910  जिख्द  उत्ते

 पहलुओं  की  दृष्टि  कार्यंचालन  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पिरिघर  :  1986-87  के  दौरान  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  संचालित  24  होटलों  में  से  13  होटलों  न ेनिवल  लाभ  कमाया  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 हानि  के  प्रमुख  कारण  हैं--कुछ  स्थानों  पर  फालतू  होटल  आवास  का  न  होटल

 चालू  करने  के  लिए  भारी  मूल्यह्वास  तथा  ब्याज  का  कुछ  परिसम्पत्तियों  का  दूर-दराज  के  स्थानों

 पर  अवस्थित  कुछ  होटलों  को  मात्र  पयंटन  संवर्धन  के  लिए  चलाना  आदि  ।

 इन  होटलों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के लिए  उठाए  गए  विभिन्न  कदम  ये

 (1)  विदेशों  में  यात्रा  अभिकरणों  के  साथ  विपणन  तथा  आरक्षण  टाइ-अप्स  (IL)
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  परिसम्पत्तियों  का  संवर्धन  करने  के  लिए  यात्रा  व्यवसाय  मंचों
 टी०बी०  बलिन  में  भाग  (111)  विज्ञापन  पर  अधिक  जोर  (IV)  छूट  के  रूप  में

 प्रोत्साहनों  की पेशकश  (५)  उत्पाद  (VI)  स्वदेशी  पयंटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए
 विशेष  एक-मुश्त  यात्राएं  शुरू  (VIL)  अशोक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  माफंत  कार्यंपालकों  तथा  स्टाफ
 को  प्रशिक्षण  देना  आदि  ।
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 ]  1910  लिखित  उत्तर

 उब  रकों  के  लिए  दो  गई  राजसहायता

 4096.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  उवरकों  के  लिए  कितनी  वाधिक  राज  सहायता  देती

 क्या  इस  राज  सहायता  के  समुचित  इस्तेमाल  के  संबंध  में  कोई  नियंत्रण  रखा  जाता  है  और
 यदि  तो  किस  एजेंसी  के  माध्यम  और

 क्या  सरकार  को  भ्रष्टाचार/कदाचार  के  किन्हीं  मामलों  का  पता  चला  है  और  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  संत्री  झार०  :  गत  3  वर्षो  के
 दोरान  स्वदेशी  रूप  से  उत्पादित  तथा  आयातित  उवंरकों  पर  दी  गई  आथिक  सहायता  की  राशि  नीचे

 दर्शाई  गयी  है  :

 (९०/करोड ़)

 वर्ण  स्वदेशी  झ्रायातित

 1984-85  1200  727.31

 1985-86  1600  323.71

 1986-87  1700  197.11

 स्वदेशी  उवंरक  उत्पादक  कम्पनियों  को  आर्थिक  सहायता  का  भुगतान  उपभोक्ता

 वितरण  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रतिधारण  मूल्यों  के  संदर्भ  में  प्रतिधघारण  मूल्य  योजना  के

 अनुसार  किया  जाता  उवंरक  एककों  को  किए  गए  भूगतानों  का  उनके  द्वारा  रखे  गये  रिकार्डो  के
 संदर्भ  में  उवं  रक  उद्योग  समन्वय  समिति  द्वारा  भेजे  गए  निरीक्षण  दलों  द्वारा  आवधिक  रूप  से  जांच  और
 सत्यापन  किया  जाता  है  ।

 सरकार के  ध्यान  में  भ्रष्टाचार  या  कदाचार  का  कोई  मामला  नहीं  आया

 गेहूं  के स्थान  पर  तिलहन  को  खेतों

 4097.  भ्रो  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गेहूं  के  स्थान  पर  तिलहनों  की  खेती  करने
 को  प्रोत्साहन  दे  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  वित्तीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  इसका  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रौर  सहक।रिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्वास  लाल  :

 से  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  आधिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  फसल  उगराना  शुरू  करने

 के  लिए  वर्षा  सिंचित  गेहूं  के  बदले  तोरिया-सरसों  उगाने  का  एक  कायेंक्रम  आयोजित  किया  गया

 1986-87  के  दौरान  यह  योजना  उत्तर  पश्चिम  बंगाल

 और  मणिपुर  नामक  सात  राज्यों  में  चली  ।  इसे  राष्ट्रीय  तिलहन  और  वनस्पति  तेल  विकास  बोडें  के
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 लिखित  उत्तर  21  1988

 जरिए  शुरू  किया  गया

 यह  कार्यक्रम  बर्ष  1987-88  के  लिए  180  लाख  रुपये  के  परिव्यय  से  20  परियोजना  जिलों
 के  लिए  मंजूर  किया  गया  इस  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किए  गए  कार  हैं--किसानों  को  बीजों
 के  मिनिकिटों  का  विवरण  और  प्रखंड  प्रदर्शन  ।  इस  कार्यक्रम  से  गेहूं  के  कुल  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  पड़ा  क्योंकि  गेहूँ  की कम  और  अंनिश्चित  उत्पादकता  वाले  क्षेत्र  को  ही  इस  योजना  के  अन्तगंत
 लाया  जा  रहा

 पंजाब  के  ग्रामोण  क्रमिकों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 4098.  श्री  कमल  चौध  रो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  के  सूख  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  श्रमिकों  और  छोटे  सीमान्त
 किसानों  को  राहत  देने  के  लिए  कोई  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा  उसकी  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों
 पर  पंजाब  में  सूखा  राहत  के  लिए  28.47  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मंजूर  की  गई
 इसमें  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  कृषि  आंदान  राजसहायता  के  लिए  4.96  करोड़  रुपए  और  ग्रामीण
 श्रमिकों  और  छोटे  व  सीमान्त  किसानों  कें  लिए  रोंजगार  की  व्यवस्था  करने  हेतु  8.00  करोड़  रु।ए
 शामिल  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  परियोजनाएं

 4099.  श्री  कंमल  चौधरो  :  क्या  झहरी  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  हृषा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पंजाब  में  कोई  ऐसी  आवास  सम्बन्धी  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें  हुडको  द्वारा  सहायता
 दी  जाती

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 कही  विकास  संज्रालय  में  राज्य  सत्नो  दलबोर  :  हां  ।

 हुडको  ने  पंजाब  में  विभिन्न  प्रकार  की  आवास  योजनाओं  तथा  सम्बन्धित  अधसंरचना
 विकास  के  लिए  77.95  करोड़  रुपये  के  हुडको  के  ऋण  घटक  से  121.54  करोड़  रुपये  की  परियोजना
 लागत  की  अब  तक  173  योजनाएं  स्वीकृत  की  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 कार्यान््वयन/ऋणी  अभिकरणों  द्वारा  सूचित  वास्तविक  तथा  वित्तीय  प्रगति  रिपोर्ट  के
 आधार  पर  हुडको  ने  अब  तक  59.71  करोड़  रुपये  रिलीज  किए  हैं  ।
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 1910  संसद  भवन  परिसर  में  एक  घुसपरठिए  को  गोली से  मारे  जाने  के
 बारे  में  घोषणा

 विवरण

 हुडको  द्वारा  अपने  प्रारम्भ  से  पंजाब  में  31-1-19  88  तक  स्वीकृत
 परियोजनाओं  का  अभिकरण-वार  विवरण

 अभिकरण  स्वीकृत  योजनाओं  की  परियोजना  स्वीकृत  ऋण

 संख्या  लागत

 करोड़ों  में  )
 आवास  बोड  141  107.23  69.69

 नगर  सुधार  न्यास  6  3.59  [2.56
 नगर  निगम  3  2.28  0.92

 सावंजनिक  क्षेत्र  21  5.00  4.46

 निजी  क्षेत्र  1  0.28  0.23

 विश्वविद्यालय  ]  0.16  0.09

 173  121.54  77.95

 12.00  मध्याद्

 संसद  भवन  परिसर  में  एक  घृुसपेठिए  को  गोली  से  मारे

 जाने  क  बारे  में  घोषणा

 [  भ्रनवाद  ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  व्यक्ति  को  जो  कल  रात  को  लोहे  के  दरवाजे  को  फांद  कर  संसद  के

 परिसर  में  घुसा  और  चेतावनी  देने  के  बावजूद  आगे  बढ़ने  से  नहीं  संसद  के  सुरक्षा  गार्डो  ने  गोली
 से  मार  दिया  |  मामले  की  आगे  जांच  की  जा  रही  यह  मैं  सभा  के  सूचनाथें  बता  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  वह  संसद  सदस्य  नहीं

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  वह  ऊपर  से  क्यों  आएगा  ।

 ]

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछता  चाहता  हुं  ।  इस  सभा  ने  हं  चड्ढा  के  मामले
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 संसद  भवन  परिसर  में  एक  घुसपैठिए  को  गीली  से  मारे  जाने  के  2!  1988

 बारे  में  घोषणा

 पर  भरपूर  चर्चा  की  वह  भारत  में  आ  गये  उन  पर  के  उल्लंघन  का  आरोप  हम
 जानना  चाहते  हैं  क्या  वे  उन  पर  मुकदमा  चलायेंगे  ?

 |

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप दे  मैं  पता  करवा  दूंगा  ।

 ]

 प्रो०  मध  दंडवते  :  मंद्री  जी  को  वक्तव्य  देने  दीजिये  ।

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  मैं  पता  करवा  लूंगा  ।

 )  ह

 श्री  शॉमिदर  सिह  :  अध्यक्ष  आज  शिरोमणि  अकाली  दल  के  तथा
 श्री  बादल  साहब  के  नेतृत्व  में  पंजाब  के  सभी  वर्गों  के  रेप्रेजेटेटिव  हिन्दुस्तान  के  लोगों  के  सामने  अपनी
 बात  कहने  के  लिए  वोट  क्लब  पर  रैली  करने  के  लिये  और  धरना  देने  के  लिए  आये  उंनको  इसकी
 इजाजत  नहीं  दी  गई  ।  इस  तरह  से  हमारे  साथ  डिसक्रिमिनेशन  हो  रहा  एक  तरफ  तो  भारत  सरकार
 पंजाब  का  मसला  हल  नहीं  कर  सरकार  अभी  तरह-तरह  के  टेस्ट  कर  रही  है  और  दूसरी  तरफ

 वहां  के  लोग  यदि  कोई  सुझाव  लेकर  आते  हैं  तो  उनको  भी  इसकी  इजाजत  नहीं  दी  जा  रही  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  दे  मैं  देख  लूंगा  ।

 ]

 श्री  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  उड़ीसा  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  मेनिनजाइटिस  से
 काफी  मृत्यु  हुई  कृपा  इस  पर  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दीजिये  ।

 ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  दे  मैं  करवा  दूंगा  ।

 |

 श्री  तम्पन  थामस  :  श्री  लंका  में  श्री  लंका  की  फौज  बैरक  से  बाहर  आ  गयी  है  ।

 |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  दे  मैं  पता  करवा  दूंगा  ।

 [  प्रनुवा द
 श्री  तम्पन  थामस  :  मैंने  एक  सूचना  दी

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  और  प्रस्ताव  दीजिये  ।  मैं  देखूंगा  ।

 )
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 |  1910  संसद  भवन  परिसर  में  एक  घुसपैठिए  को  गोलो  से  मारे  जाने  के
 बारे  में  घोषणा

 न्नजन  +-+_  ++_+-++  -  te
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 **

 श्री  बसुदेव  श्राचाय  :  त्रिपुरा  पर  चर्चा  क ेलिए  आप  सहमत हो  गये

 !

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ?  आप  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी
 से  बात  करके  करवा  कोई  बात  नहीं  है  ।  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ?

 )

 |  प्रतुवाद  ]

 श्री  बनुदेव  आवाये  :  मैंने  एक  सूचना  दी  आप  तारीख  निश्चित

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  किसी  तुक  या  कारण के  क्यों  चिल्ला  रहे  हैं  ?

 )

 ]
 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ?

 [  प्रनुबाद  |

 श्री  बसुदेव  भ्राचायं  :  एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  )

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  समझ  नहीं  आप  लोगों  की  समझ  में  बात  क्यों  नहीं  आती  ?

 ]
 मैं  नहीं  समझ  सकता  ।  मैं  इस  बात  को  पहले  ही  स्वीकार  कर  चुका  हूं  ।  दिवकत  कया  है  ?  आप

 अपने  स्थानों  पर  क्यों  नहीं  बैठते  ?

 थ्री  श्रमल  दत्ता  :  यदि  आपने  मान  लिया  है  तो  हम  सराहना  करते

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्वीकार  कर  लिया  है  |  हम  सहमत  हैं  ।  समय  आपको  देना  है  न  कि  मुझे  ।
 दिक्कत  क्या  है  ?  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 प्रोਂ  मघ  दं  डबते  :  आप  इसके  लिए  उन्हें  बधाई  दीजिये  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  वे  क्यों  इस  तरह  से  बधाई  दें  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेह्टी  :  श्री  हर्ष  चड्ढा  ने  अदालत  के  लिए  अपशब्द
 कहे  हैं  ।  )

 ]
 झध्यक्ष  महोदय  :  एक  बार  बात  हो  गई  आप  बैठ  जाइये  ।

 *+क्रायवांही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 संसद  भवन  परिसर  में  एक  घुसपैठिए  को  गोली  से  मारे  जाने  के  21  1988

 बारे  में  घोषणा

 |

 कुछ  नहीं  ।  आप  क्यों  शोर  कर  रहे  प्रो०  साहब  इसे  पहले  ही  उठा  चुके  हैं  और  मैंने  इसका
 उत्तर  दिया  है  ।  कृपा  बंठ  जाइये  ।

 )

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  आप  बैठ  और  मुझे  सुन  लेने  दीजिये  ।  जयपाल  आप

 हर  वक्त  ऐसा  गलत  काम  करते  मैंने  जवाब  दे  दिया  आप  दे  दीजिये  मैं  पता  करवाऊंगा  ।  मैं  ऐसे
 नहीं  कह  सकता  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  एडजनंमेंट  मोशन  थोड़े  हो  होता  है  ।

 )

 [  प्रनुबाद

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  केरल  में  15  को  भारत  बन्द  होने  के  पश्चात्
 लोगों  को  पीटा  जा  रहा  केरल  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़  गई  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महो दय  :  यह  राज्य  का  विषय  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  यहां  तक  कि  अखबार  जिसमें  कि  भी  शामिल  राज्य  में
 वितरित  नहीं  किये  जा  सके  ।  गृह  मंत्री  यहां  पर  आप  उन्हें  वक्तव्य  देने
 को  कहें  ।

 ]

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जवाब  दे  रहा  हूं  कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 [  अनुवाद  |]

 श्री  ज्ञांता  राम  नायक  :  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  पर  हमले  के  सम्बन्ध  में  मेरे  द्वारा
 ग्ये  प्रस्ताव  पर  आपने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 प्रो०  मघ्  बंडवते  :  श्री  शांताराम  नायक  के  निवेदन  पर  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  सदन
 में  स्वीकृत  नियमों  के  अनुसार  यदि  किसी  ऐसे  सदस्य  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  की  सूचना  लाई  जाती  है
 जोकि  अन्य  सदन  का  सदस्य  है  तो  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  उसी  सदन  को  जाना  चाहिये  ।  उसे  इस  सदन
 में  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 ।  उन्होंने  श्री  ज्योति  बसु  के  खिलाफ  विशेषाधिकार  की  सूचना  दी
 लोक  सभा  के  संकल्प  के  अनुसार  किसी  भी  ऐसे  सदस्य  के  विरुद्ध  कोई  भी  विशेषाधिकार  सूचना  नहीं  दी
 जा  सकती  जो  कि  दूसरे  सदन  का  सदस्य

 श्रौ  शांताराम  नायक  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  नियमों  में  लिखित  रूप  में  अभी  तक  संशोधन  नहीं
 किया  गया  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  इस  बारे  में  आपको  पहले  ही  सूचना  दे  दी  मैंने  इसे
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 ।  1910  संसद  भवन  परिसर  में  एक  घृषपैठिए  को  गोली  से  नारे  जाने  के
 बारे  में  घोषणा

 अनुमति  नहीं  दी  है  क्योंकि  इसका  इस  सदन  से  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।

 )

 श्री  ज्ांताराम  नायक  :  नियमों  में  संशोधन  नहीं  किया  गया  मैंने  स्पष्ट  रूप  में  बता  दिया  है
 कि  नियम-नियम  ही  यदि  कोई  संकल्प  पारित  होता  है  तो  नियमों  को  संशोधित  करना  होगा  ।
 नियमों  में  इस  आशय  का  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया

 प्री०  मधु  दंडवते  :  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  के  मामले  को  राज्य  सभा  में  नहीं  उठाया  जा  सकता

 था  ।  )

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  क्यों  कर  रहे  बैठ  जाइये  ।

 [  भ्रनुवाद
 आपको  ऐसा  क्यों  करना  चाहिये  ?  मैं  ही  इसे  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  सफुद्रोन  चोधरी  :  मेरा  मुहा  भिन्न  एक  गुट  निरपेक्ष

 निकारागुआ  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  दीजिये  ।  इस  तरह  से  नहीं  ।

 )

 थ्रो  सेफुहद्दीन  चौधरो  :  गुट  निःरपेक्ष  आंदोलन  का  नेता  के  तौर  पर'**

 भध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  दीजिये  ।  मैं  विदेश  मंत्रालय  से  कहुंगा  ।  मैं  सਂ  तरह  से  कुछ  नहीं
 कर  सकता  |  मैं  आपके  साथ  सहानुभूति  दिखा  सकता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  सेफुद्रीन  चौधरी  :  सरकार  वक्तव्य  दे  सकती  है
 यह  गम्भीर  मामला  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  मैं  उनको  भेज  दूंगा  ।

 )

 ]

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरो  :  क्या  वे  इस  बात  पर  ध्यान दे  रहे  )
 झरध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवांही  में  शामिल  तहीं  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  वाले

 पत्र---श्री  सुख  राम
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 सभा  पेटल  पर  रखे  गए  पत्र  21  8

 09  मण्प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 जाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  वर्ष  को  श्रनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 [  भ्नुवाद  ]
 खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  मैं  खाद्य  तथा  नागरिक

 पूति  मंत्रालय  की  वर्ष  पर रखता  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल  ]

 तमिलनाड़  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  का  ज्य  का  वाधिक
 प्रतिबिदन  तथा  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  केरल  कृषि  उद्योग

 निगम  श्रिवेन्द्रम  वर्ष  5-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  इसके  कार्यक्रण  को  समोक्षा  तथा  समा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्याम  लाल  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 तमिलनाडु  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 तमिलनाडु  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  का  वर्ष  1984-85  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  शंख्या  एल०

 केरल  कृषि  उद्योग  निगम  त्रिवेन्द्रम  के  वर्ष  1985-86  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केरल  कृषि  उद्योग  निगम  त्रिवेन्द्रम  का  वर्ष  1985-86  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ]
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 1  1910  पंजाब  1988-89
 जज पंजाब

 म०  प०

 पंजाब  1988-89

 [  श्रनुवाद  ]

 बित्त  मंत्री  झौर  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  मैं  पंजाब  सरकार  के
 वर्ष  1987-88  7-88  के  संशोधित  अनुमान  और  1988-89  के  बजट  अनुमान  प्रस्तुत  करता

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगेत  ]।  1987  को  जारी  की  गई  उद्धोषणा  के  पश्चात्
 पंजाब  राज्य  के  विधानमंडल  की  शक्तियों  का  प्रयोग  संसद  द्वारा  या  संसद  के  प्राधिकार  के  अधीन  किया
 जाना  इसलिए  1988-89  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  अनुमानित  प्राप्तियों  और  व्यय
 का  विवरण  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जा  रहा

 का

 संशोधित  1988-89

 चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में  राज्य  का  कर  और  कर  से  भिन्न  राजस्व  1069.98  करोड़
 रुपये  दिया  गया  है  नो  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  40.06  करोड़  रुपये  कम  है  जिसका  कारण  राज्य
 में  अशांत  परिस्थितियां  बनी  रहना  केन्द्रीय  शुल्कों  और  भारत  सरकार  से  प्राप्त  होने  वाले

 सहायता  अनुदान  में  राज्य  का  हिस्सा  47.14  करोड़  रुपये  अधिक  होकर  326.94  करोड़  रुपये
 जबकि  बजट  में  यह  राशि  279.80  करोड़  रुपये  थी  ।  संशोधित  अनुमानों  में  राजस्व  लेखा  का  खर्च
 1729.96  करोड़  रुपये  आंका  गया  है  जबकि  बजट  अनुमानों  में  यह  1351.09  करोड़  रुपये
 378.87  करोड़  रुपए  की  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्तों  और  अंतरिम  राहत
 की  अदायगी  तथा  सामाजिक  सेवाओं  अर्थात्  प्राकृतिक  विपदाओं  के  सम्बन्ध  में
 सावंजनिक  सफाई  और  शहरो  विकास  तथा  पुलिस  पर  हुए  अधिक  खर्च  के  कारण
 इसके  फलस्वरूप  बजट  में  राजस्व  खाते  में  38.75  करोड़  रुपये  का  अनुमानित  अधिशेष  अन्ततः
 333.03  करोड़  रुपये  के  घाटे  में  बदल  जाएगा  ।

 पूंजो  खाते  के  बजट  अनुमानों  में  1881.78  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियों  की  तुलना  में
 1307.95  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  लोक  लेखा  के  लेन-देनों  और
 प्रारम्भिक  घाटे  को  हिसाब  में  शामिल  करने  के  चालू  वर्ष  के  बजट  में  233.00  करोड़  रुपये  का  कुल
 घाटा  होने  का  अनुमान  है  जबकि  बजट  में  शेष  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 बजट  अ्रनु  होने  9

 करोड़  रुपए  की  राजस्व  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जो  1987-88
 के  लिए  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  में  149.03  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  का  द्योतक  राज्य  की  कर
 और  कर-भिन्न  प्राप्तियां  1987-88  के  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  में  124.37  करोड़  रुपए
 अर्थात्  1194.35  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  केन्द्रीय  करों  और  अनुदानों  में  राज्य  का  हिस्सा
 351.60  करोड़  रुपए  है  जो  वर्ष  1987-88  7-88  के  लिए  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  में  24.65  करोड़
 रुपए  अधिक  है  ।  राजस्व  खाते  में  1785.17  करोड़  रुपए  का  व्यय  होने  का  अनुमान  जिन  क्षेत्रों  में
 व्यय  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  की  गई  वे  चिकित्सा  परिवार  सावंजनिक

 और  लघु  सिंचाई  सामुदायिक  विकास  और  परिवहन  सेवाएं  ।

 पूंजी  खाते  के  अल्तगंत  2375.17  करोड़  रुपये  की  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  है  और  ऋणों  तथा
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 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  की  अनुसति  21  1988

 नारायण  वत्त

 अग्रिमों  सहित  व्यय  2194.67  करोड़  रुपए  का  आंका  गया  राजस्व  पूंजीगत  खाते  और  लोक
 लेखा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्ष  के  लेन-देनों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  19  8-89  का  बजट  संतुलित

 योजना-परिव्यय

 वर्ष  1988-89  के  लिए  राज्य  योजना  परिव्यय  700.00  करोड़  रुपए  निर्धारित  किया  गया
 वर्ष  1988-89  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  41.50  करोड़  रुपए  वर्ष  198  8-89
 के  दौरान  राज्य  को  650.00  करोड़  रुपए  की  विशेष  सहायता  दी  वार्षिक  योजना  में
 465.39  करोड़  रुपए  बाढ़  नियंत्रण  और  बिजली  के  64.21  करोड़  रुपए  कृषि  और

 सहकारिता  के  लिए  और  18.95  करोड़  रुपए  उद्योग  और  खनिजों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।
 राज्य  सरकार  चालू  परियोजनाओं  और  उन  परियोजनाओं  पर  विशेष  ध्यान  देना  जारी  रखेगी  जिनपर
 काफी  काम  पूरा  हो  चुका  है  ।

 लेखानुदान

 वर्ष  1988-89  के  लिए  वाधिक  वित्तीय  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 है  और  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  अन्य  बजट  पत्रों  क ेसाथ  माननीय  सदस्यों  के  बीच  परिक्नालित  की
 जा  रही  इस  समय  खाद्य  वसूली  के  सम्बन्ध  में  आवश्यकताओं  को  जिसके  मामले  में
 वाधिक  आवश्यकता  की  राशि  स्वीकृत  किए  जाने  की  जरूरत  है  ताकि  खरीद  का  काम  जारी  वित्तीय
 वर्ष  1988-89  8-89  के  पहले  छः  महीनों  के  लिए  केवल  प्राप्त  करने  की  मांग  कर  रहा  हूं  ।

 12.14  स्र७  धघ०

 अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 ]

 वित्त  मंत्री  प्रोर  वाणिज्य  मंत्रो  नारायण  दत  :  मैं  पंजाब  राज्य  के
 सम्बन्ध  में  वर्ष  1987-88  की  अनृपू रक  अनुदानों  की  मांगों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  को  अनुपस्थिति  को  अनुमति

 |

 भ्रष्यक्ष  महोवय  :  सभा  की  बेंठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  ने  18  1988
 को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को
 प्रत्येक  के  सामने  दर्शायी  गई  अवधि  के  लिए  सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाए  :
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 1  1919  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  और  अन्य  ग्रोज्त्ताओं  के  लिए  मेहूं  के
 केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  और  खुले  बाजार  में  गेहूं  के  बिक्री  मूल्यों  के
 बारे  में  बक्तव्य

 1.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियार  6  नवम्बर  से  15  1987
 2.  प्रो०  पराग  चालिहा  18  नवम्बर  से  4  1987
 3.  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  22  फरवरी  से  25  1988

 4.  श्री  गुरुदास  कामत  22  फरवरी  से  18  1938
 5.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  24  फरवरी  से  31  1988

 6.  श्री  एच०  जी०  रामुलु  15  मार्च  से  10  1988

 2.  श्री  मानिक  सान्याल  22  फरवरी  से  11  1988  988

 क्या  सभा  यह  चाहती  है  कि  जैसाकि  समिति  ने  सिफारिश  की  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी
 जाए  ?

 कई  माननोय  सदस्य  :  जी

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  दी  जाती  सदस्यों  को  तदनुसार  सूचना  दे  दी  जाएगी  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  जिन  मंत्रियों  का  ध्यान  कहीं  और  उनके  बारे  में  क्या  कहेंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उसकी  भी  अनुमति

 12.15  म०  प०

 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  और  अन्य  योजनाओं  के  लिए

 गेहूं  के  केलद्रीय  निर्गंम  मूल्यों  और  खुले  बाजार

 में  गेहूं  क ेबिक्रਂ  मूल्यों  के  बारे  में  वक्तव्य

 खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  जैसाकि  सदन  को
 विदित  ही  है  कि  सरकार  ने  आगामी  रबी  मौसम  में  किसानों  को  गेहूं  के  अदा  किए  जाने  वाले  समर्थन

 मूल्य  को  166-/  रुपये  ते  बढ़ाकर  173/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिया  था  ।  इस  वृद्धि  जोकि
 पिछले  तीन  वर्षों  में  की  गई  वृद्धि  से  अधिक  व्यापक  रूप  से  स्वागत  किया  गया  था  ।

 2.  केन्द्रीय  सरकार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  और  अन्य  संगत  योजनाओं  के  अधीन  वितरित
 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  पूल  से  जारी  किए  जा  रहे  गेहूं  के  मूल्य  भी  निर्धारित  करती

 है  ।  समर्थन  मूल्य  में  7.00  रुपये  प्रति  किवंटल  की  वृद्धि  करने  के  सरकार  के  निर्णय  के

 सरकार ने  केन्द्रीय  मूल्यों  का  पुननिर्धारण  करने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि
 और  कुछ  संगत  लागत  को  खपाया  जा  सके  तथा  खाद्य  राजसहायता  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ।

 3.  गेहूं  क ेसंशोधित  निगम  मूल्य  इस  प्रकार  होंगे  :--
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 नियम  377  के  अधीन  मामले

 सूख

 21  1988

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  यह  मूल्य  वर्तमान  प्रति  किवंटल
 की  बजाए  प्रति  किवंटल  और

 समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  इलाकों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों
 के  लिए  यह  मूल्य  वर्तमान  130/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  बजाए  139/-  रुपये
 प्रति  क्विंटल  होगा  और  उपभोक्ता  मूल्य  की  बजाए
 प्रति  क्विंटल  होगा  ।

 (4)  खुले  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  गेहूं  का  मूल्य  प्रति  क्विंटल

 (5)  ये  सभी  मूल्य  25  1988  से  प्रभावी

 12.17  म०प०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 आत्मनिर्भर  भ्र्थव्यवस्था  के  लिये  गोवा  राज्य  को  विशेष  धनुदान  प्रदान  करना

 [  प्रनुवाद  |
 श्री  शांतारास  तायक  ):  गोवा  को  हाल ही  में  राज्य  का  दर्जा  प्राप्त  हुआ  है  ।

 अब  यह  देखना  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  गोवा  की  अर्थ-व्यवस्था  सुदृढ़  और  सुक्षम  बने  ।  तथापि

 नए  राज्यों  की  अपनी  समस्याएं  होती  और  ऐसे  राज्यों  को  अनुदान  और  सहायता  देना  केन्द्र  सरकार

 की  परम्परा  रही  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  मामले  में  ऐसा  ही  किया  गया  था  और  इन  राज्यों  को  विशेष

 श्रेणी  में  शामिल  करके  अब  भी  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 गोवा  की  जनता  ने  वास्तव  में  शासन  की  वास्तविक  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  राज्य  का

 दर्जा  दिये  जाने  कीं  मांग  की  थी  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  होने  क ेकारण  बजट  प्रस्तावों  के  लिए  धन  देने  की  सारी

 जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  की  होती  गोवा  को  राज्य  का  दर्जा  के  सारी  स्थिति  पूरी  तरह

 बदल  नहीं  जानी  चाहिए  ।

 इसलिए  गोवा  को  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  और  इस

 राज्य  को  विशेष  अनुदान  दिए  जाने  चाहिएं  जिससे  राज्य  को  अपनी  अर्थ-व्यवस्था  आत्म  निर्भर  बनाने

 में  सहायता  मिल  सके  ।

 12.18  म०  प०

 मौरखपुर  झौर  वाराणसी  में  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र
 स्थापित  करना

 श्री  सदन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  नियम  377  के
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 गंत  यह  विषय  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  का  करघा  उद्योग  सदियों  पुराना  है  तथा  देश
 के  बुनकरों  ने  अपने  हस्तकौशल  से  दुनिया  को  इस  कदर  आकर्षित  किया  था  कि  संयुक्त  भारत  के  बंगाल
 का  मलमल  अपने  देश  को  ले  जाने  के  लिए  विदेशी  शक्ततियों  में  होड़  लगा  करती  थी  ।  परन्तु  विदेशी
 शासन  में  हमारी  इस  कला  को  नष्ट  करने  का  भरपूर  प्रयास  किया  जिसके  कारण  यह  उद्योग  विकसित
 नहीं  बदलते  हुए  जमाने  के  साथ  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  बुनकर  अपने  उत्पादन  में  उसी  गति  से
 बदलाव  नहीं  कर  जिसके  फलस्वरूप  बुनकर  गरीबी  व  भुखमरी  का  शिकार  होने  लगे  ।  स्वतन्त्र
 भारत  में  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  जो  प्रयास  किया  उसका  पूर्ण  लाभ  पर्थाप्त  साधनों
 के  अभाव  में  बुनकरों  को  नहीं  प्राप्त  वरतंमान  वस्त्र  नीति  के  फलस्वरूप  जो  लाभ  पहुंत  सकता  था  वह्
 भी  त्रुटिपूर्ण  कार्यान्वयन  के  कारण  नहीं  साथ  ही  विगत  कई  वर्षों  से  सूखे  क ेकारण  रुई  और  सूत
 का  मूल्य  बेतहाशा  बढ़  गया  तथा  सामयिक  प्रशिक्षण  के  अभाव  में  परम्परागत  उत्पादन  उचित  मूल्य
 पर  बिक  पाना  मुश्किल  हो  इससे  लाखों  करघे  तथा  करोड़ों  बुनकर  बेकार  हो  गए  ।

 अतः  केन्द्रीय  सरकार  से  मेरी  मांग  है  कि  करघा  उद्योग  में  नई  तकनीक  को  विकसित  करने  के
 लिए  उत्तर  प्रदेश  के  करघा  उद्योग  बाहुलय  क्षेत्रों  जेसे  आदि  में  प्रशिक्षण  केन्द्र
 स्थापित  किये  जाएं  तथा  बुनकरों  को  सस्ता  सूत  दिलाने  के  लिए  खरीद  तथा  भण्डारण  की  व्यवस्था  के
 साथ-साथ  गोरखपुर  आदि  स्थलों  पर  सूत  उत्पादक  मिलों  की  स्थापना  की  जाये  तथा  करघे  के  उत्पादन
 के  प्रिंटिंग  तथा  धुलाई  आदि  का  संयंत्र  उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर  तथा  अन्य  प्रदेशों  में  स्थापित
 किया  जाए  व  करधे  के  उत्पाद  को  विदेशों  में  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  तथा  सरकारी  संस्थानों  में  अधिक
 उपयोग  के  लिए  आवश्यक  निर्देश  जारी  किए  जाएं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भ्रधिक  संख्या  में  वोनो  मिलें  बोलता

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  अधीन
 निम्नलिखित  सूचना  देता  हूं  :  --

 के  विभिन्न  प्रदेशों  में  गन्ने  की  पैदावार  होती  उत्तर  प्रदेश  गन्ने  के  उत्पादन  में
 अग्रणी  रहा  वहां  अन्य  प्रदेशों  की  तुलना  में  गन्ने  का  अधिकउत्पादन  होता  गन्ने  के
 दन  को  देखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  की  मिलें  कम  संख्या  में  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  जो  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  गन्ने  का  उत्पादन  करता  वहां  तो  चीनी  मिलें  और  भी  कम
 मेरा  संसदीय  क्षेत्र  मुरादाबाद  जो  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  आता  उसमें  गन्ना  काफी  संख्या  में
 पैदा  होता  किन्तु  गन्ने  की  उत्पादकता  को  देखते  हुए  मेरे  क्षेत्र  में  चीनी  मिलें  नाम  मात्र  की

 जिसके  कारण  किसानों  को  गन्ने  का  निर्धारित  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  की  उत्पादकता
 को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  मुरादाबाद  क्षेत्र  में  जहां  कि  गन्ने  का  उत्पादन  काफी  संख्या  में  होता

 वहां  पर  चीनी  की  कम  से  कम  दो  या  तीन  मिलें  स्थापित  किये  जाने  की  कपा  ताकि  किसानों

 को  निर्धारित  मूल्य  मिल

 कानपुर  देहात  में  विद्यालयਂ  लोलना

 झ्रो  जगदोश  श्वस्थों  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  नियम  377  के

 अन्तगंत  निम्नलिखित  सूचना  देता  हूं  :--

 सरकार  ने  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  से  कारगर  तरीके  से  निबटने  तथा
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 थी  जगंदीश  अवस्थो  ]

 .

 शिक्षा  को  रोजगारमूलक  बनाने  हेतु  नई  शिक्षा  नीति  को  लागू  किया  नई  शिक्षा  नीति  के

 तहत  ही  सरकार  का  सबसे  महत्वपूर्ण  निर्णय  देश  के  प्रत्येक  जनपद  में  एक  आदर्श  विद्यालय  की
 स्थपना  का  है  जिसे  नवोदय  विद्यालय  का  नाम  दिया  गया  नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापना

 का  लक्ष्य  निधन  तथा  मध्यमवर्गीय  लोगों  के  प्रखर  बुद्धि  के  बालकों  को  समुचित  सुविधा  प्रदान
 कर  उनका  सर्वांगीण  विकास  करना  इसी  योजना  के  अधीन  सरकार  ने  कानपुर  महानगर
 क्षेत्र  में एक  नवोदय  विद्यालय  की  स्थापना  की  कुछ  वर्षों  पृ  कानपुर  को  दो  जनपदों  में
 विभाजित  किया  जा  चुका  है  जिसमें  कानपुर  देहात  जनपद  शैक्षिक  रूप  से  अभी  भी  बहुत
 पिछड़ा  हुआ  है  वहां  पर  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  समुचित  विद्यालयों  की  व्यवस्थः  नहीं
 प्राथमिक  शिक्षा  के  साथ-साथ  उच्चतर  माध्यमिक  एवं  उच्च  शिक्षा  की  स्थिति  भी  शोचनीय  है
 तथा  कानपुर  देहात  जैसे  बड़े  जनपद  में  केवल  एक  ही  महाविद्यालय  है  उसमें  भी  सभी  संकायों

 एवं  विषयों  को  पढ़ाए  जाने  की  भी  समुचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  कानपुर  देहात  जनपद  की  शैक्षिक  उन्नति  के  लिए
 उस  दिशा  में  प्रथम  प्रयास  के  रूप  में  एक  नवोदय  विद्यालय  की  स्थापना  आगामी  शैक्षिक  सत्र  से

 पूर्व  की जाए  जिससे  कि  वहां  के  निर्धन  तथा  मध्यम  वर्गीय  लोगों  के  प्रतिभाशाली  बच्चों  की
 शिक्षा  की  उचित  व्यवस्था  हो  सके  जिससे  वे  भविष्य  में  देश  की  प्रगति  एवं  विकास  में  अपना
 सक्रिय  योगदान  कर

 फसल  बोसा  योजना  को  जारो  रखना

 ]

 क्री  दो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  7  19:  8  को  एक्सप्रेसਂ  में
 शित  समाचार  सरकार  योजना  से  मुकर  रही  हैਂ  देश  में  करोड़ों  किसान  बहुत  चितित  हैं  ।
 महात्मा  गांधी  की  सलाह  के  विपरीत  बाद  की  सभी  सरकारों  ने  किसानों  के  हितों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान
 नहीं  दिया  ।  अतः  समाज  के  अन्य  भागों  की  तुलना  में  किसानों  की  आ्िक  स्थिति  में  उतना  सुधार  नहीं
 हुआ  है  जितनां  होना  चाहिए  स्वतन्त्रता  के  38  वर्षों  के  वाद  दालों  और
 तिलहनों  के  लिए  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  शुरू  की  गई  |  जब  किसान  की  बीमा  हुई  फसल  मौसमी
 कारणों  से  या  बाढ़  अथवा  कीड़ों  आदि  की  वजह  से  नष्ट  हो  जाती  है  तो  यह  योजना  केवल  किसान  का
 यदि  पूर्ण  नहीं  तो  कम  से  कम  आंशिक  बचाव  तो  करती  यदि  सरकार  फसल  बीमा  योजना  को
 समाप्त  कर  देती  है  तो  यह  स्पष्ट  रूप  से  किसान  विरोधी  कदम  होगा  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  को  यह
 सुझाव  देता  हूं  कि  वह  फसल  बीमा  योजना  को  समाप्त  न  अपितु  कपास  मिर्चों  आदि  को
 इस  योजना  के  दायरे  में  ला  करके  इसे  और  प्रभावी  बनाया  जाए  तथा  जो  किसान  संकट  में  हैं  उनके
 वास्तविक  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  ताल्लुक/प्रखंड/मंडल  के  बजाय  राजस्व  ग्राम  को  पारिभाषित  क्षेत्र
 माना  जाना  इस  योजना  को  अर्थक्षम  और  अधिक  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  प्रीमियम  में  थोड़ी
 बढ़ोतरी  की  जा  सकती  इस  योजना  को  पक्की  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसमें  धन  के  दुरुपयोग  होने
 क्रो  गुंजाइश  दूर  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 236



 कल  1910  नियम  377  के  अधीन  मामले

 पहलेजा  घाट  श्रौर  दीघा  के  बीच  तथा  छितोनी  धाट  पर  रेल  पुल  का
 निर्माण  करना

 [  हिन्दी  ]

 श्री  राम  बहादुर  सिह  :  उपाध्यक्ष  खनिज-पदार्थों  की  दृष्टि  से  देश  में  नम्बर

 एक  एवं  आबादी  की  दृष्टि  से  नम्बर  दो  स्थान  रखने  वाला  विकास  के  अन्य  क्षेत्रों  की  तरह  रेल

 यातायात के  क्षेत्र  में  भी  पिछड़ा  हुआ  है  और  जब  कभी  इस  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  निकेदन
 किया  जाता  है  या  कोई  परियोजना  तैयार  की  जाती  है  तो  उन्हें  अलाभकर  कह  कर  या  कोष  का  अभाव
 बताकर  ठुकरा  दिया  जाता  जैसे  इसी  सदन  में  मैंने  कई  बार  गंगा  नदी  पर  पहलेजा  घाट  एवं  दीघा  के
 बीच  चिरलम्बित  रेल  पुल  के  निर्माण  एवं  विहार  में  एक  रेल  जोन  के  गठन  के  लिए  विस्तार  से  तथ्यों  को
 दर्शाते  हुए  निवेदन  किया  है  लेकिन  अभी  तक  रेल  मंत्रालय  को  ओर  से  इस  दिशा  में  कोई  ठोस  कदम  नहीं
 उठाया  गया  है  ।

 यह  एक  विडम्बना  ही  है  कि  राज्य  के  39  जिलों  में  से  9  जिलों  के  मुख्यालयों  न ेआज  तक  रेल

 का  मुंह  नहीं  देखा  है  ।  नई  रेल  नादंन  दोहरी  रेल  आमान  परिवतंन  एवं  पुल  निर्माण  की  कई

 योजनाएं  आज  भी  स्वीकृत  नहीं  हुई  हैं  ।

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  इनमें  से  कई  परियोजनाओं  का  शिलान्यास  एवं  कार्या  रम्भ  वर्षो  पहले
 किये  जा  वृके  हैं  ।

 ऐसी  उम्मीद  थी  कि  इस  वर्ष  के  रेल  बजट  में  बिहार  की  नई  परियोजना  के  भी  कोष
 उपलब्ध  कराया  जायेगा  लेकिन  खेद  है  कि  इस  नाम  पर  एक  नया  पैसा  भी  बिहार  को  नहीं  दिया
 गया

 अत  निवेदन  है  कि  सरकार  पहलेजाघाट  एवं  दीघा  के  बीच  पुल  का  निर्माण  छितौनी
 घाट  पर  रेल  पुल  का  निर्माण  नई  रेल  लाइन  दोहरी  रेल  लाइन  एवं  आमान  परिवतंन  का  काम
 करावे  एवं  बिहार  में  एक  रेल  जोन  का  गठन  करें  ।

 पूणिया  जिले  में  पोने  का  पानो  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बिहार  सरकार  की
 विसोय  सहायता  प्रदाम  करमा

 श्रोमती  माघुरों  सिह  :  उपाध्यक्ष  मेरे  क्षेत्र  पृणिया  में  पीने  के  पानी  की
 व्यवस्था  में  अभी  भी  बहुत  ही  दिक्कत  का  सामना  करना  पड़  रहा  जबकि  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  का
 ध्यान  इस  ओर  पूरी  तरह  है  और  वे  पीने  का  पानी  पहुंचाने  के  लिए  हर  सहाबता  देने  को  तैयार
 अभी  भी  गांवों  में  जाने  पर  पता  चलता  है  कि  पानी  पीने  के  लिए  किन-किन  कठिनाइयों  सामना
 करना  पड़ता  है  और  कितनी  दवनीय  हालत  खासकार  हरिजन  लोग  भ्रुजर  रहे  मैं  भारत
 सरकार  से  अनुरोध  करूंगी  कि  बिहार  सरकार  से  पता  करके  उन  सभी  क्षेत्रों  में  जहां  पानी  आसानी
 से  उपलब्ध  नहीं  वहां  पर  हैंड  पम्प  या  कुएं  खोदने  के  आर्थिक  सहायता  देने  की  कृपा  करें  ।

 बिहार  सरकार  आ्थिक  अभाव  के  कारण  पीने  के  पानी  जेसी  समस्या  को  हल  नहीं  कर  पा

 रही  लोगों  में  असंतोष  न  इस  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  तुरन्त  बिहार  सरकार  की  सहायत
 करनी  चाहिए  ।
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 अनुंपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88  2।  1987
 अजित  न

 )  काजू  विकास  बोड़  को  स्थापना  करना

 [  प्नुवाद  ]

 श्री  श्राई०  रासा  राय  :  केरल  में  नारियल  और  रबर  के  बाद  काजू  की  खेती
 सबसे  अधिक  होती  वर्ष  1955-56  में  काजू  की  खेती  का  सम्पूर्ण  क्षेत्र  37,460  हैक्टेयर  था  अब

 वहां  लगभग  डेढ़  लाख  हैक्टेयर  जमीन  में  काजू  की  खेती  होती  है  ।  वर्ष  1981  में  केरल  ने  विश्व  बैंक
 की  सहायता  से  बहु-भ  ण्डारणਂ  काजू  परियोजना  को  आरम्भ  किया  और  काजू  की  खेती  किये  जाने  वाले
 क्षेत्र  में  लगभग  10,000  00  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  वृद्धि  केरल  में  भूमि  सुधारों  के  बाद  छोटे  किसान
 भी  काजू  की  खेती  करने  लगे  काजू  की  फसल  गरीब  ब्यक्तियों  की  फसल  बन  गई  केरल
 में  बड़े  पैमाने  पर  काजू  की  खेती  केवल  सरकारी  बगान  निगम  द्वारा  ही  की  जाती  किसानों  को

 दुखद  स्थिति  यह  है  कि  सभी  विकास  कार्यों  के बावजूद  उत्पादन  करना  शुरू  हो  गया  यद्यपि  काजू  का
 उत्पादन  बढ़ाने  और  इसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  के  लिए  अनुसन्धान  किया  जा  रहा  है  परन्तु  उसका  लाभ
 साधारण  किसानों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इन  कठिनाइयों  के  अलावा  केरल  सरकार  ने  एक  ऐसी  कीमत
 पर  काजू  की  एकाधिकार  खरीद  की  योजना  लागू  की  है  जो  किसानों  के  लिए  कतई  लाभप्रद  नहीं
 केरल  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  पर  पड़ोसी  राज्यों  कर्नाटक  और  तमिलनाडू  में  बडे  पैमाने  पर  काजू  की
 तश्करी  की  जा  रही  है  जहां  काजू  का  मूल्य  अपेक्षाकृत  अधिक  काजू  का  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करके  इस  अवैध  व्यापार  को  रोका  जाना  काजू  की  कीमत  इसकी  उत्पादन  लागत
 और  विदेशी  बाजार  में  इसके  मूल्य  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की  जानी  काजू  विकास
 बोई  का  तत्काल  गठन  किये  जाने  से  कुछ  समस्याओं  का  समाधान  होगा  और  इससे  केरल  में  काजू  के
 अपेक्षाकृत  अधिक  मूल्य  प्राप्त  करने  में  किसानों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 12.30  भ०  प०

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  ),  1987-88

 [  ध्नुवाद  |

 उपाध्यक्ष  अगला  मद  1  अब  सदन  में  वर्ष  1987-88  के  लिए  अनुपूरक  अनुंदानों
 की  मांगें  पर  चर्चा  तथा  मतदान  किया  जायेगा  ।

 |

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गयी  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  31  1988
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चो  को  अदा  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  स ेअनधिक
 सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :--

 मार्ग  सख्या  :  1,  2,  6,  7,  10,  12,  13,  14,  15,  15,  17,  18,  21,  22,  24,  27,  28,
 31,  33,  34,  37,  39,  41,  44,  46,  48,  49,  50,  51,  53,  54,  56,  57,  58,
 60,  62,  65,  66,  67,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  77,  79,  82,  84,
 88,  89,  90,  9  और  92  /”
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 1  1910  )  अनुपूदानों  की  मांगे  1987-88

 ACG लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1987-88  के  लिए
 पझन॒पुरक  झ्न॒दानों  को  मांगें

 अनुदानों  की  पू  रक  मांगों  की  सूची
 कनन्नन+-+  +>०>>
 मांग  की

 .  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  अनुदानों
 संख्या  की  मांगों  की  राशि

 2  3

 >  राजस्व  रुपये  पूंजी  रुपये

 कृषि  मंत्रालय

 1.  कृषि  32,41,00,000  जज

 2.  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  की
 अन्य  सेवाएं  41,13,00,000  11,35,00,000

 याणिज्य  मंत्रालय

 6.  वाणिज्य  विभाग  1,00,000  19,00,00,000

 7.  पति  विभाग  1,19,00,000  |  न

 संचार  मंत्रालय

 10.  दूर  संचार  सेवाएं

 रक्षा  संत्रालय

 12.  रक्षा  पेंशन

 13.  रक्षा  -  थल  सेना

 508,51,00,000

 127,84,00,000

 213,66,00,000

 14,  रक्षा  सेवाएं--नौ  सेना  93,22,0  ',000  _

 15.  रक्षा  सेवाएं--वायु  सेना  75,56,00.000  न्-+

 15%.  रक्षा  आयुध  निर्माणियां  64,82,00,000

 ऊर्जा  मंत्रालय

 17.  कोयला  विभाग  ना  1,00,000

 18.  विद्युत  विभाग  ना  2,00,0C0

 विदेश  संत्रालय

 21.  विदेश  मंत्रालय  28,86,00,000  1,00,000

 वित्त  मंत्रालय

 22.  आधिक  काये  विभाग  92,06,00,000
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-58

 1.  2

 24.  वित्तीय  संस्थानों  को  अदायगियां

 27.  राज्य  सरकारों  को  अन्तरण

 28.  सरकारी  कमंचारियों  आदि  को  उधार

 31.  लेखा-परीक्षा

 33.  प्रत्यक्ष

 34.  अतभधत्यक्ष  कर

 स्वास्थ्य  झ्रो  ग्याण  मंत्रालय

 37.  स्वास्थ्य  विभाग

 गृह  संत्रालय  )

 39.  गुह  मंत्रालय

 41.  पुलिਂ

 सानद  खंस्रा पद  विकास  मंत्रालय

 44.  शिक्ष

 46.  कला  और  संस्क्ृति  विभाग

 उक्ोर  म्ंज्राजप

 48.  औद्योगिक  विकास  विभाग

 49.  कम्पव्ी  कार्य  विभाग

 50.  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  किभाम

 51.  सरकारी  उद्यम  विभाग

 सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्रालय

 53.  प्रद्यारण  से  वाएं

 असम  संज्रालय

 54.  श्रम  मंत्रालय

 संसकीय  कब  संत्रालय

 56.  संसदीय  कायं  मंत्रालय

 खोक  शिकायत  शोर  वेंक्षन  संत्रासय

 57.  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय
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 सन  सती  तन

 70,42,00,000

 69,00,00,000

 16,26,00,000

 23,55,00,090

 11,41,00,000

 2.00,000

 7,31,00,000

 21,02,00,000

 3,00,000

 2,00,000

 2,24,00,000

 1,00,000

 1,48,00,000

 -334,29,00,000

 8,59,00,000

 6,58,00,000

 4,00,000

 81,00,000

 21  1988

 187,97,00,000

 22,76,00,000

 5,00,00,000

 8,49,00,000

 1,00,000

 8,00,00,000



 1910  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 1  2  3

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय

 8.  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  --  26,00,000

 योजना  मंत्रालय

 60.  सांख्यिकी  विभाग

 विज्ञान  शोर  गिको  मंत्रालय

 62.  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 65.  इस्पात  विभाग

 66.  खान  विभाग

 वस्त्रोद्योग  मंत्रालय

 67.  व्त्रोद्योग  मंत्रालय

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 69.  जल  भूतल  परिवहन

 70.  सड़कें

 71.  दीपस्तम्भ  और  नौवहन

 नागर  विमानन  मंत्रालय

 72.  नागर  विमानन  मंत्रालय

 शहरी  विक्रास  मंत्रालय

 73.  शहरी  विकास  और  आवास

 74.  लोक  निर्माण  कार्य

 75.  लेखन  सामग्री  और  मुद्रण

 कल्याण  मंत्रालय

 77.  कल्याण  मंत्रालय

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 79.  न्यूकलीय  विद्युत  योजनाएं

 भ्रन्तरिक्ष  विभाग

 82.  अन्तरि  क्ष  विभाग

 63,00,000

 1,00,000

 4,37,00,000

 12,73,00,000

 65,09,00,000

 77,00,000

 1,00,000

 1,090,000

 2,79,00,000

 5,06,00,000

 2,64,00,000

 6,59,00,000

 न

 1,00,000

 11,96,00,000

 13,14,00,000

 24,42,90000

 33,61,00,000

 1,00,0000

 4,76,00,000

 25,00,000

 1,00,000

 1,00,000
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 अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88  87-88  21  1988

 1  2  3
 रडन्न्प-सक्स

 राष्ट्रपति  श्रौर  उपराष्ट्रपति  के  सचिवालय
 झोर  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग

 84.  राज्य  सभा  43,00,000

 गृह  संत्रालय  )

 विधानम्ंडल  वाले  संघ  राज्य

 88.  दिल्ली  87,75,00,000  13,00,000,

 89.  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  13,37,00,000  न

 90.  दादरा  और  नागर  हवेली  2,46,00,000  69,00,000:

 91.  लंक्षद्वीप  3,19,00,000  5,73,00;000:

 92.  चंडीगढ़  8,66,00,000  1,07,06,008:

 जोड़  18,55,25,00,000  572,34,00,000

 श्री  श्रननन््द  गजपति  राजू  :  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  1987-88  के  लिए

 पूरक  मांगों  के  बारे  में  बोलने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  एक  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यद्यपि
 प्रधान  मंत्री  महोदय  द्वारा  यह  तक  दिया  गया  था  कि  बजट  घाटे  को  5680  करोड़  रुपये  तक  सीमित
 रखा  जायेगा  परन्तु  अनुपूरक  मांगों  को  इसमें  शामिल  करने  के  बाद  बजट  घाटे  की  इस  राशि  में  550

 करोड़  रुपये  की  और  वृद्धि  हुई  निश्चित  रूप  से  यह  एक  अशुभ  संकेत  है  क्योंकि  यदि  यह  राशि

 सम्पूर्ण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  निर्धारित  राशि  से  अधिक  हो  जाती  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से
 आन्तरिक  ऋण  जाल  में  फंस  जायेंगे  और  हमें  मूल्यों  के  मामले  में  अधिक  समस्याओं  का  सामना  करना

 इस  बजट  में  यह  देखा  गया  है  कि  यह  घाटा  बढ़कर  लगभग  8,000  करोड़  रुपये  हो  गया
 यह  देखा  गया  है  कि  प्रतिवर्ष  इस  प्रकार  के  घाटे  में  वृद्धि  होती  जाती  है  और  लक्ष्यों  को  कायंत्रमों  के
 अनुसार  बनाये  नहीं  रखा  जा  इसीलिए  आन्तरिक  ऋण  राजस्व  प्राप्तियों  स ेअधिक
 राजस्व-व्यय  पर  हमें  ध्यान  देना

 आज  आप  देखते  हैं  कि  राजस्व  व्यय  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  पूंजीगत  खाते  से  की  जा  रही
 यह  उल्टी  प्रवृत्ति  1984-65  से  आरम्भ  हुई  और  यह  तेज  गति  से  जारी  इससे  निश्चित  रूप  से
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मूल्य  स्थिति  योजना  आंकड़ों  और  योजना  विकास  में  बाधा  आज
 वास्तव  में  गैर-योजनागत  व्यय  में  अनुपात  से  अधिक  वृद्धि  हुई  खाद्य  और  उवंरक  के
 लिए  ही  3000  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  गए  एक  वर्ष  के  लिए  रक्षा  व्यय  की  राशि  भी  13,000
 करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  हुई  है  यद्यपि  इस  बारे  में  यह  तक॑  दिया  गया  है  कि  इसमें  कटौती  की  जानी के  जाया
 चाहिये  ।

 उधार  ली  गई  राशियों  पर  ब्याज  की  राशि  बढ़कर  प्रति  वर्ष  14,000  करोड़  रुपये  से अधिक
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 हो  गई  अतः  भविष्य  में  ली  जाने  वाली  उधार  राशियों  का  उपयोग  उत्पादन  कार्यों  के  लिये  करने  के
 बजाय  उधार  राशियों  के  ब्याज  के  भुगतान  के  लिए  किया

 स्पष्ट  रूप  से  हम  आन्तरिक  और  विदेशी  ऋण  जाल  में  फंसते  जा  रहे  विदेशी  ऋण
 जाल  और  भी  अधिक  अशुभ  है  यद्यपि  सरकार  द्वारा  दर्शाये  गये  आंकड़े  इसके  विपरीत  हैं  ।  सरकार

 कहती  है  कि  हमारी  भुगतान  शेष  की  स्थिति  कुछ  वर्षो  में  ठीक  हो  जायेगी  परन्तु  मुझे  आशंका  है  कि

 भुगतान  शेष  की  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व  बक  से
 ओर  अधिक  ऋण  लेना  पड़ेगा  |  इस  बात  की  भी  काफी  संभावना  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिये
 जाने  वाले  ऋण  की  कुछ  कठिन  शर्ते  हो  सकती  है  और  जिस  प्रकार  भारत  सरकार  अपनी  वित्त  व्यवस्था
 का  प्रबन्ध  कर  रही  है  उसके  लिए  उसे  उसकी  डांट  भी  सुननी  पड़  सकती  है  |  बजट  में  पुनभ्  गतान  के

 लिए  निर्धारित  24  प्रतिशत  अदायगी  निश्चित  रूप  से  निर्धारित  सीमाओं  से  अधिक

 अतः  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  हमारी  आथिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ण्रि  भी
 सरकार  ने  इस  बार  एक  लोकप्रिय  बजट  लाने  का  निर्णय  लिया  सरकार  ने
 लियम  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  प्रशासित  मूल्यों  में  2.000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  वृद्धि  करने  का
 निर्णय  लिया  है  और  उसके  बाद  बजट  में  कुछ  रियायतें  दी  बजट  में  बहुत  कम  राहत  दी  गई
 रियायतों  से  लोगों  को  कोई  ठोस  लाभ  होने  वाला  नहीं  परन्तु  फिर  भी  बजट  एक  ऐसा  दस्तावेज
 है  जिसकी  और  आगे  जांच  की  जानी  आज  कल  बजट से  पूर्व  प्रकाशित  मूल्यों  में  वृद्धि  कर
 दी  जाती  है  और  यह  एक  प्रशासित  मूल्प्रों  में  वृद्धि  एक  सुनियोजित  कायंक्रम  पहले  ऐसा  नहीं  किया
 जाता  था  और  भविष्य  में  भी  ऐसा  नहीं  करना  राजनैतिक  अर्थंव्यवस्था  को  इस  प्रकार  का
 ऋण  देने  के  लिए  राजस्व  में  वृद्धि  करने  और  राजस्व  जुटाने  के  अलावा  बहुत  कुछ  करने  की  आवश्यकता

 होती  है  ।  प्रत्येक  स्तर  पर  अतिरिक्त  राजस्व  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए  सदेव  दिया  जाता  रहा
 है  और  यदि  हम  राज्य  सरकारों  को  भी  यह  कहे  कि  उन्हें  भी  बढ़ोतरी  के  आधार  पर  संसाधनों  को

 जुटाना  परन्तु  किस  गति  से  इन  संसाधनों  में  वृद्धि  की  जा  सकती  देश  अब  भी  सूखे  की
 स्थिति  से  गुजर  रहा  आने  वाले  एक  या  दो  वर्षों  तक  अभी  सूखे  का  प्रभाव  रहेगा  ।

 इस  स्थिति  में  राजस्व  में  पहले  से  ही  जो  वृद्धि  कर  रहे  हैं  उससे  अधिक  वृद्धि  नहीं  कर
 सकते  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  को  गर-जिम्मेदार  कहने  की  अपेक्षा  उन्हें  फिजूलखर्च  और  ऐसे
 व्यक्ति  कहने  की  अपेक्षा  जो  अपनी  वित्त  व्यवस्था  का  भली  प्रकार  प्रबन्ध  नहीं  अपने  राजस्व  को
 राज्य  सरकारों  के  साथ  बांटना  चाहिए  ।  राज्यों  के  संसाधन  सीमित  हैं  और  वे  दिन  प्रतिदिन  और
 स्मिक  परिस्थितियों  क ेकारण  और  भी  अधिक  सीमित  होते  जा  रहे  इसीलिए  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कुछ  उद्देश्य  होना  चाहिए  कि  राज्य  सरकारों  को  उचित  मुआवजा  दिया  जा  सके  ।

 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  खतरे  में  है  ।  ऐसा  इसीलिए  है  क्योंकि  यह  तक

 जाने  के  बावजूद  कि  वित्तीय  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लिया  गया  है  वास्तविक  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  किया

 जा  रहा  है  ।  वास्तविक  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  और  योजना  के  लक्ष्यों  क ेअनुसार
 उन्हें कभी  भी  पूरा  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  निश्चित  रूप  से  इन  लक्ष्यों

 को  पूरा  करने  के  लिए
 सातवीं  पंचवर्थीय  योजना  पर  और  अधिक  बल  देना  होगा  ।

 इस  सन्दर्भ  में  मुझे  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  याद  आती  है  जिसे  1957  और  1962  के  बीच

 लाया  गया  था  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  उद्योगों  के  औद्योगीकरण  और  विकास  पर  बल  दिया

 गया  उ-से  चाहे  विकास  संतुलित  हो  अथवा  न  हो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  आधारभूत
 संरचना  के  निर्माण  पर  बल  दिया  गया  है  ।  परन्तु  किस  कीमत  पर  ऐसा  किया  गया  है  ?  आधारभूत
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 भानन्द  गजपति  राज  ]

 संरचना  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  इसके  लिए  गैर-योजनागत  खर्च  में  भी कटौती  की  जानी

 चाहिए  ।  योजना  को  बनाये  रखने  के  लिए  अधिक  धन  की  और  अधिक  नोटों  को  छापने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  ऐसे  तुच्छ  विचारों  पर  बनाई  गई  योजना  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  और  कुछ  वर्षों  के
 बाद

 वह  योजना  स्वयं  ही  खतरे  में  पड़  जायेगी  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  उचित  ढंग  से  प्राप्त

 किया  जाय  तथा  गैर-योजना  व्यय  में  कटोती  की

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  अनाज  और  उवंरक  पर  राज्य  सहायता  दे

 रही  है  जिसे  वह  यूक्ति  संगत  बना  सकती  है  यदि  वे  इसे  युक्ति  संगत  बनाते  हैं  और  यह  देखकर  कि

 किसान  पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  तो  निश्चित  रूप  से  इसमें  कुछ  सीमा  तक  बचत  हो  सकती  है  ।
 यदि  हम  विदेशी  नीति  का  सही  तरीके  से  अनुपालन  करते  और  यह  देखते  कि  हम  अनावश्यक  रूप  से

 दूसरों  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करते  और  यदि  भारतीय  शान्ति  सेना  को  श्रीलंका  में  न  भेजा  गया

 होता  तो  शायद  इससे  रक्षा  खच  में  कुछ  धनराशि  की  कुछ  बचत  हो  जाती  ?

 इसी  प्रकार  यदि  सरकार  अनुत्पादक  व्यय  में  कटौती  करने  का  निर्णय  ले  लेटी  तो  हम  ऋण  पर
 लगने  वाले  ब्याज  की  धनराशि  को  बचा  लेते  ।  अतः  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  चालू  रखा  जा  सकता

 लेकिन  अब  योजना  का  आधार  योजना  नीति  के  अनुरूप  नहीं  है  । आज  आप  देखते  है  कि  योजना
 लक्ष्यों  में समानता  और  सामाजिक  न्याय  का  कोई  महत्व  ही  नहीं  राज्य  सहायता  के  इधर  उधर
 के  आंकड़े  दिये  जा  रहे  हैं  लेकिन  अभी  भी  योजना  में  समानता  तथा  सामाजिक  न्याय  पर  कोई  बल
 नहीं  दिया  गया  आंतरिक  तथा  विदेशी  ऋण  जाल  से  बचने  के  लिए  योजना  में  इसी  बात  पर  बल  दिया
 जाय  तथा  हम  देखें  कि  अथंव्यवस्था  को  और  अधिक  सुदृढ़  आधार  प्रदान  किया  जाए  !

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  अनुमान  है  कि  इस  उसकी  शर्तें
 और  अधिक  कठिन  होगी  इससे  भारत  सरकार  की  स्थिति  बहुत  ही  खतरनाक  हो  उन्हें
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेना  पडेगा  क्योंकि  निर्यात  की  तुलना  में  आणत  अधिक  तेजी  से  बढ़  रहा

 हम  देखते  हैं  कि  पेट्रो-रसायन  जो  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जो  रहा  है  ।  पैट्रो-रसायन
 के  क्षेत्र  मे ंकाफी  सीमा  तक  आयात  प्रतिस्थापन  किया  जा  सकता  है  लेकिन  पैट्रो-रसायन  की  तरफ  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  उनमें  निवेश  करने  में  संकोच  किया  जा  रहा  आधारभूत  क्षेत्रों  तथा
 कुछ  अवश्यक  क्षेत्रों  मे ंनविश  का  दावा  किया  जा  रहा  है  लेकिन  सरकार  निवेश  करने  में  संकोच  कर
 रही  पैट्रो-रसायन  क्षेत्र  में  निविश  बिल्कुल  नहीं  किया  जा  रहा  है  जो  कि  एक  आवश्यक  क्षेत्र
 आगामी  दो-तीन  वर्षों  में  हमें  1000  करोड़  रुपयों  से  अधिक के  पैट्रो-रसायनों  का  आयात  करना  पड
 सकता  है  जिसका  दबाव  भुगतान  शेष  पर

 ह

 ऐसे  ही  हमें  बहुत  से
 क्षेत्रों

 पर
 बल  देना  पश्चिमी  देशों  में  संरक्षणवाद  की  वजह  से

 निर्यात  के  क्षेत्र  में  तथा  वस्त्र  और  अन्य  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  हमें  कठिनाई  होगी  हम  चाहे  माने  या  न  माने
 संरक्षणवाद  बढ़  रहा  एक  वर्ष  के  अन्दर-अन्दर  अमरीका  की  अर्थव्यवस्था  में  मंदी  आ  सकती

 वहां  मंदी  होने  से  हमारे  भुगतान  शेष  की  स्थिति  में  कठिनाई  आएगी  ।  इसलिए  हमें  योजना  का
 निर्माण  उचित  ढंग  से  करना  चाहिए  और  अनुदानों  की  अधिक  से  अधिक  अनुप्रक  मांगें  लेने  तथा  सरकारी
 व्यय  को  इतना  अधिन  बढाने  की  बजाए  जहां  उसे  कम  न  किया  सके  सरकार  को  बहुत  ही  विवेकपूर्ण
 वित्तीय  व्यवस्था  अपनानी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  लक्ष्य  पूरे  हों  और  साथ  ही  यह  भी  देखा
 जाए  कि  बिना  ण  घन  का  विस्तार  न  किया
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 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  मैं  सप्लीमेंटरी  डिमांड्स  का
 थन  करता  हूं  लेकिन  साथ  ही  दो-चार  बातें  रखना  चाहता  हूं  सुझाव  के  तौर  पर  मैं  सोचता  हूं  कुछ
 बात  ऐसी  जरूर  होगी  जिसके  कारण  हमारी  बात  बनती  नहीं  मैं  इस  बात  को  मानता  हुं  कि
 सरकार  ने  बड़ी  प्रगति  की  बहुत  तरक्की  की  है  लेकिन  मेरे  विचार  स ेऔर  भी  अधिक  तरक्की  करने
 की  गृंजायश  आप  मानें  या  न  महंगाई  बहुत  बढ़  गई  है  ।  मैं  माननीय  राज्य  वित्त  मंत्री  जी  से

 कहूंगा  कि  वे  कभी  भी  अकेले  बाजार  चले  जायें  और  पता  लगाने  की  कोशिश  करें  कि  महंगाई  किस  कदर
 बढ़ी  मध्य  वर्ग  का  आदमी  बुरी  तरह  से  पिस  गया  गरीब  वर्ग  की  बात  तो  आप  सोच  भी  नहीं
 सकते  मैं  यह  बात  कोई  समालोचना  के  तौर  पर  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि

 हमारी  सोच  में  कहीं  कोई  त्रुटि  मैं  मानता  हूं  उस  दिन  वित्त  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  महंगाई  हम  बढ़ने
 नहीं  देंगे  लेकिन  जो  सच  है  उससे  आप  कंसे  इन्कार  कर  सकते  क॑से  मुंह  मोड़  सकते  हैं  ?  जो  बात  सच  है
 वह  मैं  आपसे  कहता  आप  कभी  मेरे  साथ  माकिट  मैं  आपको  दिखाता  हूं  कि  महंगाई  किरा  तरह
 से  बढ़  गई  इस  महंगाई  को  आप  नियंत्रण  में  कर  सकते  हैं  यदि  आप  अनप्रोडक्टिव  एक्सपेंडीचर  को
 काट  मैंने  एक  बार  पहले  भी  कहा  था  कि  शायद  आपको  पता  भी  नहीं  है  कि  अनप्रोडक्टिव
 एक्सपेंडीचर  कंसे  होता  है  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  आपके  पब्लिक  सेक्टर  कारपोरेशंस  जितने  भी  हैं  उनमें  आपने  अपने
 सीनियर  मैनेजर्स  को  एस०  टी०  डी०  की  फैसिलिटी  दे  रखी  आप  कहीं  भी  सर्वे  करा  लीजिए  और  तब
 जवाब  दीजिए  |  उन  पर  कहीं  से  कोई  टेलीफोन  कर  कोई  भी  रेस्ट्रिक्शन  नहीं  मैंने  ऐसे  कई  केसेज
 देखे  मन्त्री  जी  कहेंगे  तो  अकेले  में  नाम  भी  बतला  दूंगा  ।  पब्लिक  सेक्टर  के  एक  ऐसे  सीनियर  मैनेजसं
 हैं  जिनके  घर  पर  एस०  टी०  डी०  फैसिलिटीज  लगी  डनके  यहां  सारे  मोहल्ले  के  लोग  आते  हैं  और
 टेलीफोन  करते  आजकल तो  वे  दिल्ली  में  उनके  रिश्तेदार  कनाडा  में  रहते
 दिन  भर  इन्टरनेशनल  एस०  टी०  डी०  होता  रहता  मैनेजर  की  तनख्वाह  तो  चार  हजार  है  लेकिन
 एस०  टी०  डी०  का  खर्चा  30  हजार  जिसको  सरकार  पे  करती  और  यह  केवल  दिल्ली  की  ही
 बात  नहीं  और  सेन्ट्रल  गवनंमेंट  की  ही  बात  नहीं  स्टेट  गवनमेंट्स  में  भी  यही  होता  मैं  पूरी
 जिम्मेदारी  के  साथ  सदन  में  कहता  हूं  कि  पिछले  दो  वर्षो  का  राज्य  सरकारों  से  भी  ब्यौरा  संगाया  जाये
 और  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  ब्यौरा  मंगाया  जाए  कि  उनकी  मिनिस्ट्रीज  में  और  पब्लिक  सेक्टर
 शंस  में  जितने  भी  सीनियर  मैनेजस  और  सीनियर  आफिस  हैं  उनके  एस०  टी०  डी०  बिल्स  कितने  के
 आये  है  ?  और  यह  तो  केवल  एक  ही  आस्पैक्ट  राज्यों  में  एक  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  क ेऊपर
 बीस  चपरासी  और  आर्डरलीज  एक  एस०  पी०  के  घर  पर  30-40  नौकर  सदन  में
 सदस्यों  ने  यही  कहा  था  कि  एक  एम०  पी०  यदि  अपनी  कास्सटीचूयेंसी  में  घूमने  जाएगा  तो  उसे  डिस्ट्रिक्ट
 मैजिस्ट्रेट  गाड़ी  नहीं  देता  जीप  नैहीं  देता  लेकिन  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  के  बच्चे  को  स्कूल  पहुंचाने  के

 उसकी  आया  को  उसके  घर  तक  छोड़ने  के  उनके  रिश्तेदारों  को  हवाई  अड्डे  तक  छोड़ने  के
 लिए  ज्ञीप  और  कार  का  दुरुपयोग  होता  मैं  यह  बात  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कह  रहा  हूं  और  मैं  यह
 साबित  भी  कर  सकता  हूं  ।  आप  टैक्स  लगाते  बेशक  लगाते  लेकिन  कहीं  कुछ
 अनप्रोडक्टिव  एक्सपैंडिचर  को  भी  रोकना  आपका  कतंव्य  है  और  हमारा  कतंव्य  यह  अनग्रोडक्टिव
 एक्सपंडिचर  आपको  खा  जायेगा  और  एक  वक्त  ऐसा  आएगा  कि  महंगाई  काफी  बढ़  जायेगी  और  आपका
 उस  पर  कन्ट्रोल  नहीं  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  वेजेज  और  प्राइश्रैस  तीनों  की  आप
 पॉलिसी  जिससे  कि  लोगों  को  राहत  एक  आदमी  किसी  तरह  आग्रेनाइज्ड  सैक्टर  में  घुस
 गया  और  किसी  आफिसर  का  ड्राइवर  हो  गया  ।  जो  कि  मैट्रिक  पास  भी  नहीं  उसको  तीन  हजार  रुपये
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 गोरी  शंकर  राजहंस  ]

 तनख्वाह  मिलती  लेकिन  उसका  भाई  एम०  ए०  पास है  गांव  उसे  सौ  रुपये  की  नौकरी  भी  नहीं
 मिल  पाती  आप  इसको  कैसे  जस्टिफाई  कहां  न्याय  इसलिए  कुछ  तो  आपको  लाइन

 खींचनी  जिससे  लोगों  को  न्याय  मिल  सके  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  बेरोजगारी  की  समस््यां  काफी  भयानक  समस्या  जिसने  हमारी
 सारी  कोशिशों  को  बर्बाद  कर  दिया  आप  देहात  में  जाइये  ।  मैं  गुजरात  की  बात  नहीं  कह  सकता

 आप  बिहार  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  एक-एक  गांव"में  आपको  200-300  ग्रेजुएट्स  और

 एम०  ए०  पास  हुए  लोग  जो  कि  बेकार  आप  यह  कहकर  मुंह  नहीं  मोड़  सकते  हैं  कि  यह
 राज्य  सरकार  की  गलती  शिक्षा  नीति  गलत  हुई  और  लोग  बेरोजगार  हो  गए  ।  उन्हें  किसी  न  किसी

 तरह  का  रोजगार  दिलाने  की  जिम्मेदारी  हम  पर  है  ।  आप  आये  दिन  अखबार  में  पढ़ते  होंगे  कि  बिहार
 में  क्राइम  बढ़  गया  कई  ऐसे  राज्य  जिनमें  पेरेनल  सरकार  चल  रही  क्या  इस  दिशा  में  आपने
 कभी  सोचने  की  कोशिश  की  और  जानने  की  कोशिश  की  कि  ऐसा  क्यों  होता  है  ?  लॉ  एंड  आइंर  की
 समस्या  सोशियो  प्राब्लम  यह  सामाजिक  समस्या  है  आथिक  समस्या  एक  आदमी  बी०  ए०  पास

 एम०  ए०  पास  दर-दर  की  ठोकरें  खाता  है  और  उसे  नौकरी  नहीं  मिलती  है  ।  उसके  पास
 इतना  पैसा  नहीं  है  कि  वह  कोई  रोजगार  चला  सके  |  ऐसी  हालत  में  वह  नक्सलाइट  के  गिरोह  में  आ
 जाता  है  और  वह  हथियार  उठा  लेता  हम  यदि  इस  समस्या  के  प्रति  उदासीन  रहें  और  यह  सोचें
 कि  डंडे  के  बल  पर  उन्हें  कंट्रोल  कर  लेंगे  तो  यह  हमारी  गलती  होभी  |  सबसे  अधिक  आवश्यकता  इस
 बात  की  है  कि  जैसे  भी  हो  हम  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  यदि  हम  इस
 गारी  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  पाये  तो  हम  यहां  कितना  भी  चीखते-चिल्लाते  रहें  अराजकता
 इस  देश  से  नहीं  वह  बढ़ती  ही  एक  कहावत  है--“मरता  क्या  न  करता”'-...मैं  सच

 कहता  मैंने  देखा  कि  बाढ़  में  लोगों  की  तबाही  हो  गई  उत्तर  बिहार  में  ।  अच्छे-अच्छे  घर  के  लोग
 अपर-मिडिल  क्लास  के  लोग  जो  गरीब  हो  गये  ।  जिनके  यहां  कोई  उपाय  नहीं  रहा  कि  वे  कल
 क्या  खायेंगे  । उसका  जवान  लड़का  कहता  है  कि  हमें  कहीं  नकौरी  हमें  कहीं  मजदूरी
 हम  करने  को  तैयार  जिससे  हमारी  दो  जवान  बहने  उनकी  शादी  का  इन्तजाम  हो  सके  और

 हमारे  बूढ़े  मां-बाप  हैं  उनके  लिये  खाने  का  इन्तजाम  करना  यदि  राज्य  सरकार  या  सरकार  कुछ
 भी  करने  की  हालत्त  में  नहीं  है  और  यदि  वह  जवान  लड़का  गलत  रास्ते  पर  चलता  जाता  हिंसा
 अपना  लेता  है  तो  क्या  उसकी  जिम्मेदारी  हम  पर  नहीं  आती  हमारा  विवेक  यही  कहता  है  कि  हमने
 कुछ  गलत्त  काम  किया  हमने  समय  पर  इनको  सहायता  नहीं  जिसके  कारण  यह  हुआ  है  ।
 अब  वक्त  आ  गया  है  कि  हम  ठंडे  दिल  से  इम्पीरिकल  स्टडी  जिसको  कहते  सारी  बातों  को

 मिला-जुलाकर  सोचें  कि  कहां  पर  नुक््स  है  ओर  क्यों  ऐसा  हो  रहा  है  और  हम  कहां  जा  रहे

 इस  सदन  में  हम  बराबर  सुनते  रहते  हैं  और  ठीक  भी  है  कि  सूखे  के  बारे  में  बातें  कही  जाती
 कहनसी  भी  चाहिए  लेकिन  इस  देश  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  पूर्वी  जिसमें  पिछले  साल  इतनी  बड़ी
 बाढ़  आई  थी  कि  पिछले  150  वर्षों  में  भी  नहीं  आई  वहां  के  लोग  दाने  दाने  क ेलिए  मोहताज  हो
 गये  ।  खरीफ  की  फसल  खत्म  हो  मकान  गिर  घर  में  जो  अनाज  वह  भी  समाप्त  हो  गया
 और  बतंन  भी  बह  गये  और  उन  के  कपड़े  भी  समाप्त  हो  गये  और  उनका  दुर्भाग्य  था  कि  बड़ी  मेहनत  से
 उन्होंने  रबी  की  फसल  लगाई  थी  उस  में  भी  बहुत  धांधली  उन्तको  गलत  बीज  दिये  गये  और  जो
 रबी  की  फसल  लगी  उस  पर  ओले  पड़  गये  ।  क्या  यह  कह  कर  संतोष  क्रर  लेंगे  कि  यह  तो  तकदीर
 की  बात  भगवान  ने  उनकी  तकदीर  में  तकलीफ  ही  दी  है  जिससे  वे  क्रभी  ब7ढ़  से  पिट  गये  और  कभी
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 ओले  से  पिट  गये  |  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  यदि  वे  तजाह  हो  तो  आपका  कत्तंज्य  उनको  राहत  दिलाना

 वह  इस  देश  का  बहुत  बड़ा  फरटाइल  एरिया  बहुत  उपजाऊ  एरिया  है  और  वह  रेगिस्तान  बनता
 जा  रहा  इस  पर  ध्यान  देना  उत्तरी  बिहार  में  हर  साल  बाढ़  आती  है  और  सब  से  ज्यादा
 उपजाऊ  एरिया  समाप्त  होता  जा  रहा  है  और  लोग  उजड़ते  जा  रहे  हैं  और  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  गया  है  ।  पिछले  साल  जितने  ब्रीचेज  उन  में  से  एक  ब्रीच  को  भी  ठीक  नहीं  किया  गया  ।  इस
 वर्ष  भी  क्या  तबाही  इस  को  सोचकर  लोग  कांपते  हमारे  निवेदन  पर  प्रधान  मंत्री  जी  ने  नेपाल
 सरकार  से  बात  की  है  और  यह  बड़े  संतोष  की  बात  है  लेकिन  आपको  राज्य  सरकार  की  मदद  करनी

 चाहिए  और  डंमों  में  जो  ब्रीचेज  एम्बेंकमैंट्स  में  जो  ब्रीचेज  हैं  और  जो  कटाव  उसको  पाटा  जाना

 एक  बात  मैं  और  कहूंगा  ।  इस  देश  में  आप  कितना  भी  डेवलपमैंट  कर  जब  तके  आप
 फैमिली  प्लानिंग  को  मजबूत  नहीं  तब  तक  इस  देश  में  इकोनोमिक  डेवलपमेंट  नहीं  मेरी

 यह  बात  सुनने  में  बुरी  तो  मुझे  क्षमा  करेंगे  लेकिन  मैं  आपको  कहता  हूं  कि  आप  के  रिसोर्सेज  को
 आने  वाले  लाखों  और  करोड़ों  मुंह  खा  जाते  हैं  और  आपका  डेवलपमेंट  कुछ  नहीं  दिखाई  देता  ।
 मैं  चाइना  गया  था  और  वहां  पर  मैंने  देखा  है  कि  उन्होंने  थोड़ी  सख्ती  भी  बरती  है  लेकिन  फैमिली
 प्लानिंग  कर  परिवार  नियोजन  करके  एक  आदशे  देश  बना  दिया  है  और  आज  वहां  हर  व्यक्ति  के

 रहने  के  लिए  मकान  खाने  के  लिए  सामान  है  और  कपड़ा  मैं  कहता  हूं  कि  आप  डेमोक्रेटिक
 तरीके  से  भी  इसको  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  ही  पड़ोस  आप  जापान  की  बात  तो  छोड़  जापान
 सबसे  आगे  बढ़  गया  है  इकोनोमिक  डेवलपमेंट  में  और  उस  ने  अमेरिका  को  भी  पीछे  छोड़  दिया  है  लेकिन
 एक  छोटा  सा  देश  कोरिया  है  एक  छोटा  सा  देश  ताइवान  वे  कितने  आगे  बढ़  गये  आप  कोरिया
 और  ताइवान  की  भी  नकल  नहीं  कर  सकते  ।  कुछ  अपने  में  नुक्स  जिस  के  कारण  हम  आगे  नहीं  बढ़
 रहे  हैं  ।

 एक  बात  और  आप  से  कहना  चाहूंगा  ।  एक्सपोट् स  के  बारे  में  आप  बहुत  इन्सेन्टिव  दे  रहे  हैं  ।

 यह  ठीक  भी  है  और  उम्मीद  करते  हैं  कि  एक्सपोट् स  बढ़ेगी  लेकिन  दूसरे  देशों  का  जो  एक्सपोर्ट
 ग्रिर  गया  है  उससे  हमें  सबक  लेना  चाहिए  ।  कई  देशों  में  महंगाई  इतनी  बढ़  गई  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन
 इतना  ज्यादा  बढ़  गया  है  कि  उनकी  फाइनल  प्रोडक्ट  के  दाम  बहुत  ज्यादग  हो  गये  हैं  और  इस  वजह  से  वे
 एक्सपोर्ट  के  वल्ड  मार्कट  में  कम्पीट  नहीं  कर  पा  रहे  वही  स्थिति  हिन्दुस्तान  की  होती
 जा  रही  इस  बात  पर  गौर  से  सोचना  दो-चार  साल  के  बाद  हमारी  एक्सपोटस  में  जो

 बूम  आया  वह  वूम  नहीं  रहेगा  ।  इसलिए  इस  चीज  को  देखना  चाहिए  और  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन
 ऐसा  जिससे  हम  वर्ल्ड  मार्केट  में  कम्प्रीट  कर  यदि  नहीं  कर  तो  एक्सपो्ट)स  से  फौरन
 एक्सचेंज  की  जो  हमारी  अनिंग  वह  समाप्त  हो  जाएगी  ।  एक  बात  मैं  और  कहना  चाहूंगा  ।  चाइना
 में  वांग-हो  नदी  को  श्रमदान  से  कंट्रोल  कर  लिया  गया  ।  उसको  देखकर  जवाहर  लाल  जी  ने  नार्थ  बिहार
 के  लोगों  को  कहा  था  कि  यदि  आप  श्रमदान  करें  तो  कोसी  को  कंट्रोल  कर  सकते  हैं  ।  कोसी  जो
 आफ  सारोਂ  उसको  श्रमदान  कंट्रोल  किया  ।  आज  यही  शिकायत  है  कि  जो  रिसोसज  खर  करते

 वह  जनता  तक  नहीं  पहुंच  पाता  आप  एक  ऐसा  सिस्टम  बनाइए  जिससे  उस  पंचायत  को  या  उस
 ब्लाक  को  सबसे  अधिक  रिसोर्सेज  मिलेंगे  जहां  कि  आधा  खर्ना  श्रमदान  के  द्वारा  उस  प्रोजेक्ट  पर  करने
 के  लिए  तैयार  हो  ।  अगर  एक  सड़क  के  लिए  आधा  खत  गांव  वाले  करें  आधा  खर्च  सस्कार  करे  तो
 आपके  रिसोर्सेज  का  मिसयूज  नहीं  होगा  और  लोमों  को  देने  के  एक  टीन  की  पट्टी  पर
 लिखा  रहना  चाहिए  कि  इस  सड़क  को  बनाने  में  इन-इन  लोगों  का  श्रमदान  का  योग  हर  एक
 एम०  पी०  या  एम०  एल०  ए०  के  लिए  कम्पलसरी  होना  चाहिए  कि  साल  में  एक  सप्ताह  अपने  में

 भ्र्क्प
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 गोरो  शंकर

 श्रमदान  करें  और  अपना  एक  उदाहरण  देकर  बताएं  कि  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  वहां  लोगों  में
 कम्पीटीशन  हो  कि  सबसे  ज्यादा  श्रमदान  करने  वालों  का  नाम  पट्टी  पर  लिखा  मैं  यह  भी  कहना
 चाहूंगा  कि  वर्ल्ड  इकोनोमिक  सिचु  एशन  से  लैंसन  लेना  यू०एस  ग्लासनोस्ट  और
 चाइना  में  रिफार्म  हो  रहा  उसको  देखकर  अपने  पब्लिक  सैक्टर  में  रिफामं  होना  चाहिए  ।  मैं  वित्त
 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  पांच-सात  दिन  पहले  उन्होंने  टॉप  स्मगलर्स  को  अन्दर  करा  दिया  और
 तीन-चार  दिन  पहले  बहुत  बड़े  ब्लैक  मा्किटिय्स  के  यहां  रेड  लेकिन  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 पब्लिक  सेक्टर  में  टाप  पोजीशन  पर  ऐसे  अजगर  बैठे  हुए  हैं  जो  पब्लिक  सैक्टर  को  खा  रहे  आप
 बीस  के  यहां  रेड  सारी  जनता  आपकी  जय-जयकार  हमें  चाहिए  कि  इस  वक्त  ठंडे
 दिमाग  से  सोचें  क्योंकि  इस  देश  की  इकोनोमी  आगे  नहीं  बढ़  रही  है  और  आपस  में  सोचकर  उसका  तरीका
 निकाल  सकते  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 अनुवाद  ]

 डा०  सुधोर  राय  :  मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक  माँगों  का  विरोध  करता

 सबसे  पहले  हमें  यह  लगता  है  कि  सरकार  को  बेरोजगार  लोगों  की  समस्याओं  की  कोई  चिन्ता

 नहीं  बेरोजगारी  की  समस्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  हमारी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  चल  रही
 लेकिन  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  पंजीकृत  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  तीन

 करोड़  हो  गयी  दूर-दराज  के  ग्रामीण  इलाकों  में  रहने  वाले  तथा  अशिक्षित  लोग  अक्सर  अपने  नाम
 पंजीकृत  नहीं  कराते  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  वास्तविक  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  आठ
 करोड़  तक  पहुंच  गई  है  ।  जव  कभी  यह  समस्या  उठायी  जाती  है  तो  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों
 और  शिक्षा  प्रणाली  पर  दोषारोपण  करने  की  कोशिश  करती  लेकिन  हमें  मालूम  है  कि  समाजवादी
 देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उसकी  क्षमता  के  अनुसार  काम  देने  का  अधिकार  एक  मौलिक  अधिकार  है  ।

 हमने  अपने  संविधान  में  संशोधन  किया  हमारा  देश  समाजवादी  प्रभुता  सम्पन्न  लोकतांत्रिक
 राज्य  इस  समाजवादी  देश  में  8  करोड़  लोग  पहले  ही  बेरोजगार  हैं  लेकिन  सरकार  को  इन
 शाली  लोगों  की  कोई  चिंता  नहीं  इसलिए  वे  राज्य  सरकारों  पर  दोषारोपण  कर  रहे  लेकिन
 राज्य  सरकारें  क्या  कर  सकती  हैं  ।

 1.00  म०  प०

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  तरीकों  की  वजह  से  राज्य  सरकारों  के  सामने  निरंतर
 वित्तीय  संकट  की  समस्या  बनी  रहती  वे  प्रशासित  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।  व ेआयकर  पर  उपकर
 लगा  रहे  हैं  ।  वे  समान  भाड़ा  नीति  का  अनुसरण  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  तथा  प्रेषित  माल  अधिनियम
 बनाने  से  भी  मना  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  वे  राज्य  सरकारों  का  नुकसान  कर  रहे  बेरोजगारी  की
 समस्या  को  राज्य  सरकारें  केसे  हल  कर  सकती  हैं  ?  यह  समस्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  इसके
 घान  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  लेकिन  उन्हें  इसकी  बिल्कुल  भी  चिता  नहीं  हमारे
 गतिशील  प्रधान  मंत्री  ने  कायंशील  सरकार  देने  का  वायदा  किया  था  लेकिन  उसका  क्या  हुआ  ?  जब  वे
 सत्ता  में  आये  तो उस  समय  रुग्ण  इकाइयों  की  संख्या  97,000  थी  जो  बढ़कर  1,40,000  हो  गयी
 एक  के  बाद  एक  औद्योगिक  इकाइयां  रुग्ण  होती  जा  रही  है  क्यों  ?  इसकी  वजह  यह  है  कि
 यह  सरकार  कठोर  है  और  उसका  विचार  है  कि  कार्यकुशलता  के  नाम  पर  इन  जौद्योगिक  इकाइयों  को
 रुणण  घोषित  किया  *  :
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 पश्चिमी  बंगाल  में  प्रतिष्ठित  ए०सी०सी०  बाबलॉक  लिमिटेड  कम्पनी  इसमें  पूर्वी  भारत
 के  सभी  ठाप  संयंत्रों  में  प्रयोग  होने  वाले  बायलरों  का  उत्पादन  होता  लेकिन  यह  ए०्बी०एल०
 अठारह  महीनों  से  अधिक  समय  से  बन्द  है  क्योंकि  बायलरों  को  इटली  आदि  देशों  से
 आयात  किया  जा  रहा  इसी  वजह  से  भारत  हैवी  इलैक्ट्रीकल  लिमिटेड  के  बन्द  होने  की  आशंका

 है  ।  यह  सब  तथाकथित  टैक्नोलाजी  के  आयात  की  वजह  से  तथा  उदारवादी  आयात  की  नीति  के  कारण

 हो  रहा  है  ।  इसलिए  हमारे  प्रतिष्ठित  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  बन्द  किया  जा  रहा

 बंगाल  पॉटरी  की  तरफ  ध्यान  दीजिए  ।  बंगाल  पॉटरी  पश्चिमी  बंगाल  का  प्रतिष्ठित  औद्योगिक
 प्रतिष्ठान  यह  बहुत  ही  प्रतिष्ठित  फर्म  थी  जिसमें  सेरामिक  वस्तुओं  का  निर्माण  होता  था  जिन्हें
 अमरीका  और  यूरोप  के  बाजारों  में  भी  बेचा  जाता  था  ।  1981  में  उसने  सात  करोड़  रुपये  का  मुनाफा
 कमाया  तत्पश्चात  उसका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसका  कार्य-भार  अपने  हाथों
 में  ले  लिया  ।  लेकिन  बैंकों  ने  कार्यचालन  वित्त  पूंजी  उपलब्ध  नहीं  वे  अक्सर  ऋण  मेलाओं  का

 आयोजन  करते  हैं  । यह  कहा  जाता  है  कि  वे  ऋण  मेला  के  आयोजनों  से  बे  रोजगा री  की  समस्या  का  समाधान

 करेंगे  ।  उन्होंने  बंगाल  पॉटरीज  को  कार्यचालन  पूंजी  देने  से  मना  कर  दिया  प्रतिष्ठान  को  बन्द  कर

 दिया  जाता  चाहिए  इस  बारे  में  अधिसूचना  है  रह  कर  दिए  जाने  का  डर  पहले  से  ही  बना  हुआ  है  ।

 सेन  रैले  में  साइकिल  कारपोरेशन  का  भी  मामला  ऐसा  ही  हमें  बताया  गया  है  कि  सेन  रैले

 में  स्थित  इस  साइकिल  साइकिल  के  शद  प्रतिशत  पुर्जों  का  निर्माण  कर  सकती  लेकिन  इस
 प्रतिष्ठान  भी  रुग्ण  इकाई  घोषित  कर  दिया  जाएगा  क्योंकि  बैंक  उसे  भी  आवश्यक  धनराशि

 लब्ध  नहीं  करा  रहे  इसलिए  वे  कायंकुशलता  और  टैक््नोलोजी  के  आयात  के  नाम  पर  एक  के  बाद

 एक  औद्योगिक  इकाइयों  को  बन्द  करते  जा  रहे  उदारवादी  नीति  के  नाम  पर  यह  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  लिए  मौजमस्ती  का  स्थल  बन  गया  है  ।  मुझ  से  पहले  वक्ता  श्री  राजू  ने  कहा  है  कि  पश्चिम
 के  विकसित  पूंजीवादी  देश  स्वयं  भी  संरक्षणवाद  की  नीति  अपना  रहे  हैं  क्योंकि  किसी  प्रकार  की

 बाद  की  नीति  को  अपनाए  बिना  विश्व  के  किसी  भी  देश  में  औद्योगिकीकरण  नहीं  हो  सकता  ।  इस  संबंध
 में  मैं  स्मरण  कराता  हूं  कि  इस  सदी  के  पहलें  दशक  में  जब  हमारा  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  आन्दोलन  चल  रहा
 था  तब  भारतीय  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  नेताओं  तथा  उद्योगपतियों  ने  स्वयं  संरक्षण  की  नीति

 को  अपनाया  लेकिन  उसको  अब  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  उन्होंने  खुशी  खुशी  इस  नीति  को  छोड़ने

 का  निर्णय  लिया  है  ।

 हमारा  देश  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  शिकारगाह  होता  जा  रहा  है  ।  तथा  स्वतः  ही  उद्योग  एक
 के  बाद  एक  करके  बंद  हो  गए  हैं  तथा  अनेक  लोग  बेरोजगार  हो  गये  हैं  तथा  बरोजगारी  दिन  प्रति  दिन

 बढ़ती  जा  रही  श्रीमन  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  वे  लोग  हमेशा  मूल्य  वृद्धि  करते  जा  रहे  हैं  तथा  वे  हमेशा

 कहते  हैं  कि भारत  एक  समाजवादी  देश  है  ।  लेकिन  अधिकांश  समाजवादी  देशों  में  आवश्यक  वस्तुओं
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  दहां  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  न्यूनाधिक  नहीं  हैं  ।

 प्रति  वर्ष  संसद  क ेबजट  अधिवेशन  से  पूर्व॑  सरकार  निर्धारित  मूल्यों  का  सहारा  लेती  है
 तथा  इससे  आम  जनता  को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्यों  पर  नहीं  मिल  पाती  ।  इससे  संसद  भी

 सरकार  की  नीति  की  आलोचना  करने  का  अवसर  खो  देती  ससंद  अनेक  मामलों  पर  निर्धारित

 मल्यों  का  सहारा  लेने  सहित  उनके  मसलों  पर  बहस  करने  का  अवसर  खो  देती  देश
 ऋण  के  शिकंजे  में  फंसा  हुआ  जैसा  कि  श्री  राजू  न ेकहा  कि  अभी  अथवा  बाद  में  वे  फिर  पुन

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेगें  तथा  हम  उन  देशों  की  कहानी  जानते  हैं  जिन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  से  ऋण  प्राप्त  किया  यह  ऋण  का  कुचक्र  है  ।  हम  ऋण  के  शिकंजे  में  जकड़  गए  अभी
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 सुधोर  राय  |

 भी  हम  एक  के  दूसरे  देशों  से  ऋण  प्राप्त  करने  के लिए  सिफारिश  कर  रहे  हैं  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  भुद्रा  कोष
 से  भी  ऋण  प्राप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  क्योंकि  सरकार  की  नीति  ही  ऐसी  वस्त्र  जूट

 हथकरधा  उद्योग  आदि  में  संकट  की  स्थिति  है  ।  हथकरघा  क्षेत्र  एक  अशंगठित  क्षेत्र  है  तथा  लाखों
 लोग  हथकरघा  क्षेत्र  में  लगे  हुए  लेकिन  सरकार  की  कपड़ा  नीति  के  कारण  लोग  अब  बेरोजगार  हो  गए

 सूत  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  ह ैतथा  उस  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ।  भावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में
 भी  वृद्धि  हुई  मैं  यह  कहते  हुए  समाप्त  करूंगा  कि  यदि  भूमि  सुधार  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  किसानों  को  भूमि  नहीं  दी  गई  तो  देश  का  आर्थिक  विकास  नहीं  केवल  तीन
 राज्यों  में  भूमि  वितरित  की  गई  अन्य  राज्यों  में  जमींदारी  प्रथा  ह ैतथा  आम  किसान  तथा  गरीब
 लोगों  के  पास  खरीदने  की  क्षमता  नहीं  है  क्योंकि  आम  जनता  की  खरीदने  की  क्षमता  नहीं  ओद्योगिक
 उत्पादनों  के  लिए  देश  में  बाजार  नहीं  यदि  आप  अथ्थंव्यवस्था  को  पुनरुजीवित  करना  चाहते  हैं  यदि
 आप  समाजबाद  लाना  चाहते  हैं  तो  आप  को  भूमि  सुधार  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करना
 सरकार  इस  कार्यक्रम  का  पालन  करने  की  बजाय  इसके  उल्लघंन  करने  को  अच्छा  समझती  है  ।
 मैं  मंत्री  महोदय  से  अन ुरोध-करूंगा  कि  जल्द  से  जल्द  भूमि  सुधार  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लाया

 श्री  वी०  एस०  क्षष्ण  भ्रय्यर  *  उपाध्यक्ष  श्रीमन्  मैं  अनुपूरक
 अनुदानों  )  की  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।  श्रीमत्  इस  सदन  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों
 का  यह  तीसरा  बैच  प्रस्तुत  किया  गया  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  हैं  कि  3669

 करोड़  रुपये  के  कुल  अतिरिक्त  व्यय  में  से  वास्तविक  व्यय  के  लिए  केवल  1397  करोड़  रुपये  की  आव*
 श्यकता  है  शेष  राशि  स्वीकृत  बजट  मांगों  में  समायोजित  कर  ली  इस  संदर्भ  में  में  इस  बात  पर
 जोर  देना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  सर्देव  राज्य  सरकारों  को  घन  के  कुप्रबन्धਂ  के  लिए  दोष  देती  रहती
 लेकिन  केन्द्र  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  क्या  यह  धन  का  कुप्रबन्ध  नहीं  है  ?  इसका  कया  प्रशाव  पड़ेगाਂ  ?
 बजट  पेश  करने  से  पूर्व  यदि  सरकार  निर्धारित  मूल्यों  में  वुद्धि  की  घोषणा  नहीं  करतीं  तो  केन्द्र  सरकार
 के  घाटे  का  क्या  होता  ।  यह  घाटा  10,000  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  जाता  अब  उन्होंने  केवल  6,000:
 करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  धन  का  सम्बन्ध  है  केन्द्र  सरकार  के
 राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्बन्ध  सोौहादंपूर्ण  नहीं  केन्द्र  सरकार  कांग्रेस  सहित  सभी  राज्यों
 के  साथ  विदेशियों  जैसा  बर्ताव  कर  रही  आप  कांग्रेस  के  एक  मुख्य  मंत्री  का  कंल
 वक्तव्य  देख  सकते  हैं  जिन्होंने  कहा  :  सरकार  राज्यों  के धन  पर  अनधिकारपूर्ण  करना

 चाहती  कांग्रेस  )  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिया  मया  यह  वक्तज्य यदि  अत्यन्त  भयावह  यह  वक्तव्य
 यदि  किसी  अन्य  मूख्य  मंत्री  द्वारा  दिया  जाता  तो  निस्संदेह  मैं  इसे  समझ  सकता  हुं  लेकिनਂ  यह्॒  वक््तध्य
 वरिष्ठ  कांग्रेस  मुख्य  मंत्री  द्वारा  गया  यह  बहुत  आषश्यक  है  तथा  यह  उचित
 समय  है  कि  केन्द्र  एक  सुनिश्चित  नीत्ति  बनाये  तथा  जहांਂ  तक  घन  का  सम्बन्धਂ  है  राज्यों  के  साथ
 सौहादंपूर्ण  सम्बन्ध

 केन्द्र  सरकार  निर्धारित  मूल्यों  में-वृद्धि  करती  जाती  जानते  हैं  इसका
 राज्यों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उदाहरण  के  लिए  कुछ  समय  पहले  जब  खाद्य  मत्री  जी ने  गेहूं
 के  निर्धारित  मूल्यों  में  वृद्धि  की घोषणा  तब  क्या  क्या  आप  जानते  हैं  आन्ध्र
 प्रदेश  तथा  मद्रास  राज्यों  में  क्या  होगा  जहांवे  अपनी  खाद्यान्न:जनता  को  रियायती  मूल्य  पर  बेच  रहे
 हैं  ?  वे  यह  धन  कहां  से  प्राप्त  करेंगे  ?  वे  खाद्यान्न  2  रुपये  प्रति  किलो  की-दर  से  बेचने  के  लिए  बचनबद्ध

 हैं  तथा  अब  इससे  राज्य  सरकारों  के  वित्तीय  साधनों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसी  प्रकार  आप  राज्यों
 के  वित्तीय  साधनों  में  अनधिकारपूर्ण  हस्तक्षेप  कर  रहे  राज्यों  कराधन  के  रास्ते  बहुत  सीमित
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 संविधान  के  अधीन  जो  उनकी  सीमाएं  हैं  आप  जानते  हैं  जबकि  आप  घादे  को  पूरा  करने  के  लिये  नोट
 छाप  सकते  हैं  तथा  कितना  भी  घाटा  बढ़ा  सकते  लेकिन  राज्य  सरकारें  ऐसा  नहीं  कर  सकतीं  ।  आपको
 राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  स्थिति  की  भी  जानकारी  होनी  मैं  आपको  एक  और
 हरण  सकता  आप  समय-समय  पर  महंगाई  भत्ते  की  घोषणा  करते  इसका  राज्य  सरकारों  के
 कमंचारियों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  ?  प्रत्येक  राज्य  सरकार  का  कमंचारी  महंगाई  भत्ते  की  मांग

 अपने  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  उसकी  प्रतिक्रिया  यह  हुई  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक
 और  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति-की  मांग.की  आप  कैसे  सोचते  हैं  कि  राज्य  सरकारें  वित्त
 की  व्यवस्था  कर  लेंगी  ?  यह  अत्याबश्यक  है  कि  जब  भी  किसी  बेतन  आयोग  की  नियुक्ति  की
 जाये  अथवा  महंगाई  भत्ते  की  घोषणा  की  जाये  अथवा  निर्धारित  मूल्यों  में  वृद्धि  की  राज्य  सरकारों
 को  इस  विषय  में  विश्वास  में  लिया  जाये  ।  आप  यह  भूल  जाते  हैं  कि  राज्यों  के  बिना  भारत  कुछ  नहीं

 केन्द्र  सरकार  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  कौनਂ  करता  है  ?  राज्य  इस  वास्तग्किता
 को  नहीं  भूलना  राज्यों  के  बिना  भारत  कुछ  नहीं  कोई  अस्तित्व  नहीं  इसलिए  यह
 आवश्यकਂ  है  कि  दोनों  में  आपसी  सामंजस्य  होना  मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है
 मैं  हर  बजट  में  यह  कहता  रहा  हूं  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  मेरे  इन  दलीलों  का  क्या  होगा  ?  लेकिन  यह
 सामान्य  ज्ञान  की  बात  है  कि  इन  दोनों  में  आपसी  संबंध  सुदृढ़  होने  यदि  आप  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  की  कार्यवाही  पढ़ें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  न  केवल  कांग्रेस  अपितु  अन्य  सभी  मुख्य
 मंत्री  नाराज  वे  कहते  हैं  नहीं  पता  कि  हम  किस  तरफ  जा  रहे  हैं

 ?”  मैं  दो  या  तीन  उदाहरण
 देना  चाहूंगा  जिससे  पता  चलता  है  कि  किस  प्रकार  राज्यों  को  नजरंदाज  किया  जा  रहा  मैं  जानता  हूं
 मेरे  पास  स्रमित  सखय  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  एक-दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  दिखा

 दूंगा  कि  किस  प्रकार  राज्यों  को  नजरंदाज  किया  जा  रहा  दूरसंचार  सेवाओं  के  लिए  आपको  213.5
 करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि  नुझे  आश्चयं  हो  रहा  था  क्या  बंगलौर  में  जिस  डिजिटल

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  फैक्टरी  को  आश्वासन  दिया  गया  था  उसके  लिए  इस  बजट  में  व्यवस्था  की  गई  है
 चाहे  इसे  मूल  वजट  में  रखा  जाए  अथवा  अनुपुरक  बजट  में  ।  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि

 पहली  अप्रैल  को  यह  शुरू  हो  लेकिन  मुझे  पता  चला  कि  इसके  लिए  कोई  वित्त  व्यवस्था  नहीं  है
 बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  मुझे  सन्देह  है  क्या  हम  इसे  पहली  अप्रैल  को  आरम्भ  कर

 रहे

 इस्पात  के.सम्बन्ध  में  4  से  5  करोड़  रुपये  तक  की  छोटी-सी  धनराशि  अनुपूरक  मांगों  में
 आबंटित  की  गई  दूसरा  तथ्य-बजिसे  मैं  माननीय  महोदय-के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वह  यह  है
 कि  कर्नाटक  में  विश्वेश्वरंय्या  आय  रन  एंड  स्टीख  नाम  की  एक  फंक्टरी  है  जिसका  नाम  महान्
 नियर  श्री  विश्वेश्वर॑य्या  के नाम  पर  रखा  गया  जिन्होंने  हमारे  देश  भें  अनेक  परियोजनाओं  की

 शिला  रखी  ।  यह  एक  सबसे  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  तथा  यह  उत्कृष्ट  इस्पात  का  उत्पादन  करती
 लेकिन  दुभ्नग्यवश  यह  पिछले  या  तीन  वर्षो  से  घाटे  में  चल  रही  राज्य  सरकार  अनुरोध

 कर  रही  है  कि  केन्द्र  सरकार  इसे  अपने  हाथ  में  ले  ले  |  इसे  पूरी  तरह  से  पुनः  ठीक  करने  में  कुछ  करोड़
 रुपये  की  पिछली  बाहर  मानसीय  मंत्री  महोदय  की  उपस्थिति  में  मैंने  इसका  उल्लेख

 किया:था-।  केन्द्र  सस्कार  कठोर  वह  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही  यही  समय  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  अधिग्रहम  कर  ले  ।  यह  बहुत  आवश्यक  है  ।  लेकिन  उन्होंने  इसके  लिए  राज्य  सरकार

 के  सामने  कुछ-पर्ते  रखी.हें  ।  राज्य-सरकाझ  उनसे  सहमत  हो  गई  थी  लेकिन  इसके  बावजूद  केन्द्र  सरकार

 ने  इसका  अधिग्रहण  नहीं  केन्द्र्के  लिए  यह  बहुत  जरूरी है  कि  वह  इसका  अधिग्रहण  कर  ले  ।

 इसी  सदन  पिछली  बार  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मैंने  उल्लेख
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 बी०  एस»  कृष्ण  अ्य्यर  |

 किया  था  कि  कर्नाटक  सरकार  को  बंगलौर  में  120  मेगावाट  गैस  टर्बाइन  प्लांट  लगाने  के  लिए
 करण  खरीदने  के  लिए  आस्थगित  अदायगी  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी

 वहां  80  प्रतिशत  बिजली  की  कटौती  होती  पिछले  2  वर्षों  से हम  अनुरोध  कर  रहे  हैं  तथा

 विदेशी  मुद्रा  भी  दी  थी  लेकिन  आपने  आस्थगित  अदायगी  की  अनुमति  नहीं  दी  आप  केन्द्रीय  क्षेत्र

 में  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  लिये  करोड़ों  रुपये  बाहर  से  उधार  ले  रहे  आप  इसकी  अनुमति  क्यों  नहीं
 देते  इसमें  क्या  हानि  है  ?  हम  पिछले  दो  वर्षों  से  मांग  कर  रहे  हैं  लेकिन  उन्होंने  इसकी  अनुमति
 नहीं  यह  छोटी  सी  बात  आप  समझ  सकते  हैं  कि  यदि  इस  प्रकार  राज्यों  को  नजरंदाज  किया

 जायेगा  तो  लोगों  का  कसा  अनुभव  होगा  ?

 आपने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  लिए  334  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  किस

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  यूनिटों  क ेविकास  के  लिए  नहीं  अपितु  ऋण  तथा  ब्याज  के

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योग  कंसे  कार्य  कर  रहे  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  कोल  इंडिया  -

 में  क्या  हो  रहा  है  जहां  से  आप  सकड़ों  करोड़  रुपये  की  हानि  उठा  रहे  आप  दिल्ली  परिवहन  निगम

 से  प्रति  दिन  लाख  रुपये  की  हानि  उठा  रहे  हमारा  सीधा  सम्बन्ध  राज्य  बिजली

 बोर्डों  तथा  अन्य  निगमों  से  नहीं  लेकिन  यह  आवश्यक  है  कि  आप  इन  उपक्रमों  को  ठीक  करें  ।

 आप  राज्य  बिजली  बो्डों  तथा  परिवहन  नियमों  के  कार्य  में  सुधार  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 को  लिखें  ताकि  उन्हें  और  अधिक  समय  तक  हानि  न  उठानी  पड़े  ।

 जब  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  मुनाफे  के  आधार  पर  नहीं  चलाया  जाता  है  तब  तक

 यह  हमारा  धन  व्यर्थ  जाता  आपको  अपेक्षा  थी  कि  सातवीं  योजना  के  लिए  कुल  धनराशि  का

 35%  सावंजनिक  क्षेत्र  से  प्राप्त  इसके  विपरीत  इनके  ऋण  माफ  करने  के  लिये  आप

 जनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  धनराशि दे  रहे

 ये  कुछ  बाते  जिन्हें  मैं कहना  चाहता  था  ।  मैं  एक  बार  फिर  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि

 आपको  यह  अवश्य  ही  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  आप  राज्यों  के  संसाधन  बन्द  नहीं  करेंगे  । जब  तक

 राज्य  खुशहाल  नहीं  होते  तब  तक  भारत  समृद्ध  नहीं  हो
 सकता  ।  यह  प्रधान  मंत्री  का  कतंव्य  है  कि  वह्

 मुख्य  मंत्रियों  क ेसाथ  एक  दिवसीय  बैठक  करने  की  बजाय  बातचीत  का  एक  सिलसिला  बनाये  रखें
 और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  राज्यों  के  साथ  वित्तीय  सम्बन्ध  सुधरें  ।  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों
 के  प्रति  भी  उनकी  पहुंच  होनी  चा  हिए  ताकि  वित्तीय  सम्बन्धों  में  सुधार  हो  ।  आपसी  संदेह  का  अन्त  होना

 अन्यथा  हमारे  देश  में  कोई  एकता  नहीं

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०  :  उपाध्यक्ष

 यद्यपि  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  मुद्े  संदर्भ  के  मुताबिक  नहीं  फिर  भी  जब  उन्होंने  ये

 मुद्दे  उठाये  हैं  तो  मैं  उनका  उत्तर  भी  देना  श्री  कृष्ण  अय्यर  जी  का  यह  मूद्दा  कि  राज्य  उपेक्षित

 महसूस  कर  रहे  हैं  सही  नहीं  माननीय  सदस्य  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  हमारी  संघात्मक
 रचना  में  यह  राज्य  और  केन्द्र  दोनों  का  कतंव्य  है  कि  वे  अपना  काम  पूरा  करें  और  जिम्मेदारियों  के
 प्रति  सजग  रहे  तथा  अपने-अपने  उत्तरदायित्व  का  निर्वाह  यह  आरोप  लगाना  बहुत  ही  आसान  है
 कि  केन्द्र  यह  नहीं  दे  रहा  है  और  केन्द्र  वह  नहीं  दे  रहा  लेकिन  यदि  आप  आंकड़े  देखें  तो  पायेंगे  कि
 राज्यों  द्वारा  योजना  के  लिये  जुटाये  गये  साधन  33.5%  के  अनुमान  को  बजाय  कम  होकर  28.1%
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 रह  गये  जबकि  केन्द्रीय  सहायता  36.8%  से  बढ़कर  42.6%  हो  गई  राज्यों  के  हिस्से  के  रूप
 में  भी  हम  राज्यों  को  अधिक  धनराशि  दे  रहे  आंकड़े  देकर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  1985-86  में
 वाधिक  योजना  अनुमानों  में  राज्यों  के  लिए  6253  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  की  तुलना  में  हमने  सभी
 राज्यों  को  7490  करोड़  रुपये  दिये

 1986  में  प्रावधान  7590  करोड़  रुपये  का  था  और  आवंटन  की  वास्तविक  मात्रा  3475  करोड़

 रुपये  थी  ।

 1987-.8  8  के  लिए  बारम्भिक  अनुमान  9378  करोड़  रुपये  था  और  संशोधित  अनुमानों  में

 9,598  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 मैं  राज्यों  पर  कोई  आक्षेप  नहीं  लगाना  चाहता  लेकिन  मैं  सिर्फ  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 धनों  को  जुटाने  व  बढ़ाने  में  उनके  प्रयासों  में  थोड़ी  कमी  आई

 जैसा  कि  बताया  जा  चुका  है  कि  1985-86  और  1986  87  में  राज्यों  द्वारा  जुटाये  जाने  वाले
 संसाधनों  में  800  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्तीय  प्रबन्ध  के  क्षेत्र  में  यदि  केवल  लोकप्रियता  को  देख
 कर  ही  कदम  उठाया  जाता  है  तो  हमारे  द्वारा  सहायता  दिये  जाने  के  बावजूद  राज्यों  की  योजनायें  नियत
 समय  ओर  बजट  में  दिये  गये  प्रावधानों  से  पूर्ण  नहीं  हो सकती  |  चूंकि  हम  सभी  अपनी  अथं-व्यवस्था
 पर  दबाव  की  बात  करते  इसलिए  यही  समय  है  जब  हम  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों
 भरसक  प्रयास  करने  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  वित्तीय  क्षेत्रों  मे ंहमारे  जो  दायित्व

 हैं  उनका  पूर्णतः  पालन  हो  और  केवल  तभी  हम  अपना  काम  दिखा  सकते  आज  ही  गेहूं  और  चावल
 आदि  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  यह  थोड़ी  सी  वृद्धि  है  क्योंकि  हम
 उस  पर  राजसहायता  दे  रहे  हम  वसूली  मूल्य  और  निर्गम  मूल्य  और  प्रासंगिक  प्रभार  का  भगतान
 कर  रहे  यदि  आप  इन  तीनों  की  एक  साथ  तुलना  करें  तो  आप  इस  बात  की  प्रशंसा  करेंगे  कि  इनमें
 काफी  मात्रा  में  राज  सहायता  का  अंश  है  और  यह  कमजोर  पिछड़े  वर्गों  और  गरीब  लोगों  को

 राहत  देने  के  लिए  है  और  हम  उनके  हितों  के  प्रति  सजग  राज्य  इस  बात  का  श्रेय  लेते  हैं  कि
 गरीबों  को  गेहूं  और  चावल  वितरित  करते  किसकी  कीमत  पर  ?  भारत  सरकार  इस  कीमत  को

 बहन  कर  रही

 दूसरी  बात  नियंत्रित  मूल्यों  के  बारे  में  कही  गई  जैसा  कि  मैंने  पछली  बार  बजट  के
 विवाद  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा  था  कि  नियंत्रित  मूल्यों  में  वृद्धि  राजस्व  मे  बृद्धि  करने  के  लिये  नहीं
 ऐसा  हानियों  को  रोकने  के  लिए  किया  जाता  है  और  इसलिए  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  दूसरी  ओर
 पैटोलियम  के  बारे  में  मैंने  कहा  था  कि  इस  क्षेत्र  में  लाभ  भी  है  क्योंकि  यद्यपि  हमने  पैट्रोल  के  नियंत्रित
 मल्यों  में  वद्धि  की  लेकित  मिट्टी  के  तेल  और  खाना  पक्राने  की  गैस  पर  राजसहायता  1,000  करोड़

 रुपये  से  भी  ज्यादा  थी  इसलिए  यह  कहना  कि  हम  बजट  से  पहले  नियंत्रित  मूल्यों  में  वृद्धि  करते  ठीक

 नहीं  है और  यह  राजस्व  बढ़ाने  का  एक  उपाय  नहीं  भारत  सरकार  ने  एक  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।
 आपको  इस  बात  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  कि  इस  बार  घाटे  का  अनुमान  5,688  करोड़  रुपये
 का  था  और  ऐसे  भयंकर  सूखे  के  अत्याधिक  दबाव  और  वर्ष  के  दौरान  आये  बहुत  से  अन्य  संकटों
 के  बावजद  घाटे  को  6,080  करोड़  रुपये  पर  ही  सीमित  रखा  गया  यह  प्रशंसनीय  विशेषता  है  ।
 मैं  चाहंगा  कि  भारत  सरकार  के  इस  प्रयास  की  सभी  सदस्यों  को  दलगत  नीति  से  ऊपर  उठकर  प्रशंसा

 करनी  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  खेदपूर्वक  यह  कहता  हूं  कि  विपक्ष  के  सदस्यगण  की  प्रशंसा  करने  की  भावना
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 के०  गमह़यो ]
 में  भी  काफी  कमी  आई  है  ।

 मैं  समा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं
 कि  यद्यपि  मैंने  3,669  करोड़  रुपये  के  कुल  व्यय  की  अनुपूरक  मांगें  पेश  की  हैं  लेकिन  सम्मानित  सभा
 के  माननीय  सदस्यों  को  समझना  चाहिए  कि  इसमें  2,272  करोड़  रुपये  तकनीकी  रूप  से  रखे  गये  हैं
 और  हमने  अनुपूरक  मांग  पेश  की  अन्यथा  वे  बराबर  की  बचत  या  बढ़ी  हुई  प्राप्तियों  का  परिणाम

 इस  कुल  व्यय  1,397  करोड़  रुपये  हैं  जो  कि  बहुत  ही  नगण्य  आन्तरिक  ब्याज
 तान  के  टिहरी  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  ऋण  और  राज्यों  को  अग्निम  योजना  सहायता के  क्षेत्र  में

 सूखे  से  प्रभावित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  सहायता  के
 रूप'में  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सूखा  राहत  इत्यादि  के  बारे  में  आप  कह  सकते  ये  बहुत  ही
 आवश्यक  मर्दें  हैं  जिन  पर  किसी  प्रकार  की  शिकायत  नहीं  होनी

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  डरना  नहीं  सदस्यगण  हमेशा  ही  इस  बारे  में  कहते
 बजट  पर  चर्चा  के  दोरान  भी  उन्होंने  हमेशा  ही  कर्जे  की  बात  की  लेकिन  कर्ज  का  दबाव  है

 कहां  ?  अवश्य  यदि  हम  सही  ढंग  से  प्रबन्ध  नहीं  करते  हैं  तो  बहां  पर  वह  खतरे  का  संकेत  है  ।
 लेकिन  हमें  आशा  है  कि.हम  ऐसी  स्थिति  में  होंगे  जहां  कर्जे  के जाल  रूपी  उस  खतरे  के  संकेत  को  हम
 रोक  आप  इसको  प्रशंसा  कर  सकते  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  हम  मुद्रास्फीति
 को  काबू  रख  सके  हम  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोक  पाये  हैं  ।  हम  घाटे  पर  काबू  पा  सके  हैं  और  यह
 कहा  भी  गया  था  और  सदस्यगण  भी  जानते  हैं  कि  तीनों  के  बीच  एकदम  परस्पर  संबंध  नहीं  हमने
 अपने  पहले  के  अनुभव  में  भी  पाया  है  कि  इनका  कोई  परस्पर  संबंध  नहीं  फिर  भी  विकास  के

 साथ-साथ  क्षेत्रों  नियंत्रण  अच्छे  राजस्व  प्रबंध  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों
 के  कारण  भी  हुआ

 कुछ  सदस्यों  ने  अलग  मुद्दे  उठाए  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  ने  विश्वेश्वरैय्या

 इस्पात  संयंत्र  और  अन्य  बातों  का  एक  मुद्दा  था  ।  जैसा  कि  मेरी  आदत  है  मैं  माननीय  सदस्यों
 द्वारा  उठाये  गये.ऐसे  मुद्दों  को  अलग  करके  उन  पर  विचार  के  लिए  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  को  भेज

 ।

 डा०  राजहंस  ने  सड़कों  और  अन्य  बातों  और  अन्य  वितरण  केन्द्रों  के  बारे  में  कहा  ।  यह  याद
 रखना  चाहिए  और  मैं  अवश्य  इसका  यहां  करूंगा  कि  प्रधान  मंत्री  महोदय  सदैव  हीं  इस
 बात्  पर  बल  देते  रहे  हैं  कि  हमारे  वितरण  केन्द्र  का  प्रारम्भिक  स्तर  पर  भी  कार्यान्वयन  बहुत  कुशल
 होना  लेकिन  यह  राज्यों  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  जहां  तक  एस०  टी०  डी०  टेलीफोन

 सुविधाओं  और  मोटर  कार  के  दुरुपयोग  का  प्रश्न  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  नियम  बहुत  स्पष्ट

 है  जिनके  अनुसार  ये  सुविधाएं  किसी  व्यक्ति  को  प्रबन्ध  के  लिये  दी  जाती  हैं  तो  उनका  दुरुपयोग  नहीं
 होता  चाहिए  ।  यदि  कोई  दुरुपयोग  का  कोई  मामला  है  तो  आप  इसे  हमारे  में  तथा  सम्बन्धित
 विभाग  के  नोटिस  में  ला  सकते  हैं  और  नि:संदेह  इसकी  जांच  की  जायेगी  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  एक
 राध  करता  है  तो  ऐसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  व्यक्तिगत  कायंवाही  करनी  पड़ेगी  ।  तियम  यह  नहीं  कहते  कि

 इन  सुविधाओं  उपयोग  वह  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिये  या  अपने  पड़ौसी  और  अन्य  लोगों  के  लाभ  के
 लिये  करे  ।

 ससापन  से  पहले  मैं  बताता  चाहता.हुँ  कि इस  साल  हम  उस  धनराशि  के  पुनविनियोजन  के  लिए व  0000
 50  करोड़  रख  रहे  हैं  जिसके  अन्तयंत  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लग  रहे  उत्योगों को
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 सहायता  दी  जानो  है  ।  इसलिए  बजट  अनुमानों  में  हमने  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नई  औद्योगिक  इकाइयों
 को  राजसहायता  के  रूप  में  50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  अनुपुरक  अनुदानों  की  दूसरी
 खेप  में  50  करोड़  रुपये  का  एक  अनुप्रक  अनुदान  प्राप्त  किया  गया  लम्बित  दावों  को
 निपटाने  के  लिये  यह  प्रस्ताव  है  कि  ब्याज  के लिए  राजसहायता  और  औद्योगिक  विकास  विभाग  द्वारा
 निर्धारित  अन्य  बातों  हेतु  संगत  अनुदान  में  आबंटित  घनराशि  में  पुनविनियोजन  के  माध्यम  से  50

 करोड़  रुपये  की  और  वृद्धि  की  जाये  ।  अनुप्रक  मांगों  की  वतंमान  खेप  में  एक  लाख  रुपये  की  सांकेतिक

 अनुपूरक  मांग  को  सम्मिलित  किया  गया  है  बाकि  विद्युत  परियोजना  के  लिए  1987-88  के  बजट

 अनुमानों  में  सम्मिलित  धनराशि  का  पुननियोजन  करके  प्रस्तावित  नेपथा  झाकरी  विद्युत  निगम  के  लिए
 इसे  जारी  किया  जा  सके  ।  यदि  निग्रम  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  काये  करना  प्रारम्भ  नहीं  करता

 है  तो  यह  राशि  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  दे  दी
 आय  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  जहां  तक  चालू  वर्ष  का  सबंध  है  अनुपूरक  मांगों  की  यह  सर्वोचित
 मात्रा  और  यह  जिसका  मैं  अनुमोदन  चाहता  अच्छे  कार्य  और  अच्छे  प्रयोजन  के  लिये

 यद्यपि  सदस्यों  जैसी  कि  आम  प्रक्रिया  रही  बिना  सोचे-समझे  इसका  विरोध  किया
 मेरे  विचार  से  अब  वे  अनुपूरक  अनुदान  मांगों  को  अपना  समथरन  प्रदान  करेंगे  )

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  श्रेय्यर  :  उपकरंणों  की  खरीद  के  लिये  आस्थेगिर्त  भुगतान  की

 अनुमति
 *  '

 )

 श्रो  बो०  के०  गढ़वी  :  मैंने  कहा  था  कि  व्यक्तिगत  प्रश्न  उठायें***  )

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  श्रग्यर  :  गत  वर्ष  भी  यह  बात  कहीं  गई

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  मेरी  यह  प्रक्रिया  रही  है  कि  जब  कोई
 वित्त  विभाग  सहित  किसी  विभाग  के  बारे  में  कोई  मुद्दा  उठाते  निश्चित  रूप  से  ये  संब  मुद्दे

 उठातें  तो  मैं  उन्हें  पृथक  कर  लेता  हूं  और  उन्हें  तत्संबंधित  मंत्रालयीं  और  सदस्यों  को  भेज  देता  हूँ  !

 सम्भवतः  आप  निश्चित  रूप  से  यह  बाते  समझ  गये  होंगे  कि  संदस्यों  की  सम्बद्ध  मैंत्रालयों  से  जो  उत्तर
 भेजा  जाता  उसकी  अनुपालन  सूचना  हमें  भी  भेजी  जाती  है  अन्यथा  मैं  आपको  तत्काल  आश्वासन  नहीं
 दे  सकता  हूं  ।

 अतः  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  निवेदन  करता  हुं  कि  1987-88  की  अनुपूरक  मांगों  की

 यह  आखिरी  क़िश्त  बहुत  ही  उचित  मात्रा  में  ह ैऔर  इन  मांगों  में  उसके  बराबर  ही  बचत  और  बढ़ी  हुई
 प्राप्तियां  दर्शाते  हुए  हम  अपनी  वित्तीय  प्रबन्ध  व्यवस्था  दर्शा  चुके  हैं  ।  सभा  द्वारा  ये  अनुपूरक  मांगें
 स्वंसम्मति  से  पारित  कर  दी  इन  शब्दों  के  मैं  उन  सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं
 जिन्होंने  अपने  बहुत  ही  मूल्यवान  सुझाव  दिये  और  इस  छोट-सी  चर्चा  में  भाग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  1987-88  के  लिये  अनुपू रक  अनुदानों  की  मांगें  सभा
 के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  !

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  3।  1988  को
 समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खं्चों  को  अदा  करेने  के  लिए  कोर्य  सूची  के
 स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेंखां  सम्बन्धी  राशियाँ  से  अनधिक  संम्बन्धित
 अनुप् रक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  की  दी  जायें
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 विनियोग  विधेयक  2  1988

 मांग  संख्या  :  1,  2,  6,  7,  )00,  1°,  13,  )4,  15,  15  17,  18,  21,  22,  24,
 27,  28,  31,  33,  34,  37,  39,  41,  44,  46,  48,  49,  50,  51,  53,  54,  56,  57,
 58,  60,  62,  65,  66,  67,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  77,  79,  82,  84,  88,
 89,  90,  91  और  92  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुझा  ।

 :  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याक्ष  भोजन  के  लिए  स्थगित  होगी  और  2  बजे  म०  प०  पर

 पुनः  समवेत  होगी  !

 1.33  म०  प०

 लोक  समा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 2.05  स०प०

 लोक  समा  मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात्  2.05  स०  प०  पर  पुन:'समवेत  हुई  ।

 सहोदय  पोठासीन  पृ

 ह  विनियोग  विधेयक  1988"

 २  ]

 वित्त  मंत्रालय  में  ध्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  गढ़वी  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के

 इ  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक्र  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 हि  उपध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित**  करता  हूं  ।

 मैं  प्रत्ताव**  करता  हूं  :

 वित्तीय  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 पय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 जाये  ।”

 बजाज

 4

 mu,

 ०१,

 थ
 व

 *  दिनांक  21-3-88  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  दंड  2,  में  प्रकाशित  ।
 50  *+राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।  प्रस्तावित  ।
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 1  1910  )  रेल  अभितमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-8

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुग्ना  ।

 खण्ड  2  विधेयदः  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3,  खंड  और  अधिनियमन  सूत्र  विधेयक  के  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3,  खंड  1  प्लोर  श्रधिनियमन  सूत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  !'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  !

 7.10  स०्प०  ह

 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89

 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें  ),  1987-88

 और

 अतिरिक्त  की  मांगें  (  1285-86

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  रेल  अभिसमय  1985  की  सिफारिशों  के  अनुमोदन
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 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 संबंधी  संकल्प  को  लेगी  तथा  अनुदानों  की  मांगें  1988-89,  अनुपूरक  अनुदानों  की  सांगें
 1987-88  और  अनुदानों  की  मांगें  1985-86  पर  विचार-विमर्श  तथा  मतदान  करेगीं  जिसके
 लिये  तीन  घंटे  का  समय  आबंटित  किया  गया  है  ।

 सभा  में  उपस्थित  माननीय  अनुदानों  की  मांगों  से  जिनके  कठौक्षी  प्रस्ताव
 परिचालित  किये  जा  चुके  यदि  वे  अपने  कटोती  प्रस्ताव  रख्नना  चाहते  तो  वे  अपने  उन  कटौती
 प्रस्ताव  की  क्रम  जिन्हें  वें  प्रस्तावित  करना  चाहते  अंकित  करके  पन्द्रह  मिनट  के  अन्दर  पटल
 पर  अपनी  पर्चियां  भेज  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तावित  समझा

 उन  भ्रस्तावों  की  क्रम  स्ष॑ख्या  जो  प्रस्तुत  किये  गये  समझे  गए  दर्शाने  वाली  एक  सूची  शीघ्र  ही
 सूचना  पट  पर  रख  दी  जाएगी  ।  यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  कोई  गलती  प्राता  तो  वह  कृपा  करके
 उसकी  सूचना  अविलम्ब  पटल  अधिकारी  को  दे  सकता

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  साधवराब  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त
 तथा  सामान्य  वित्त  से  सम्बन्धित  अन्य  आनृषंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  नियुक्त
 रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  जो  23  1988  को  संसद  में  पेश
 किया  गया  में  अंतविष्ट  पैरा  से  14  में  की  गई  सिफारिशों  का  अनुमोदन  करती

 लोक  सभा  में  20  1985  को  पारित  तथा  28  मार्च  1985  को  राज्य  सभा
 द्वारा  स्वीकृत  संकल्प  के  अनुसरण  में  रेल  अभिसमब  समिति  का  21  1985  को  गठन  किया  गया
 था  ।  इस  समिति  की  रेल  विभाग  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  वरंमान  लाभांश  दर  की
 समीक्षा  करने  तथा  रेलवे  वित्त  और  सामान्य  वित्त  से  संबद्ध  अन्य  अनुषंगे  मामलों  की  स्रमीक्षा  करने
 और  उसके  सम्बन्ध  में  सातवीं  योजना  अवधि  (1985---  90)  के  लिये  सिफारिशें  करने  के  की
 गई  थी  ।

 रेल  मंत्रालय  ने  समिति  को  अपना  तीसरा  अन्तरिम  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  जिसमें  यह  अनुरोध
 किया  गया  था  कि  समिति  वर्ष  198 8-:  9  के  लिये  रेल  विभाग  और  सामान्य  वित्त  के  बीच  वित्त  प्रबन्ध
 यथावत  रखने  की  अनुमति  प्रदान  जैसी  कि  रेल  अभिसमय  1980  ने  सिफारिश  की  थी
 और  जिसे  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  प्रदान  किये  जाने  तक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  हेतु  अपनी  वर्ष
 1987-88  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  इसके  लिए  समिति  को  एक  ज्ञापन  भी  प्रस्तुत  किया

 इस  समिति  ने  रेल  मन्त्रालय  द्वारा  इसे  दिये  मये  अन्तरिम  ज्ञापन  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  है  उसने
 मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  प्रस्तावों  पर  इस  शर्त  क ेसाथ  सहमति  व्यक्त  की  है  कि समिति  की  अन्तिम
 रिशें  प्राप्त  होने  पर  भूतलक्षी  प्रभाव  से  उनमें  समायोजन  किया  जा  सकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  संकल्प  को  सभा  के  समक्ष  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त
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 1  1910  रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 तथा  सामान्य  वित्त  से  सम्बन्धित  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  नियुक्त
 रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  जो  23  1958  को  संसद  में  पेश
 किया  गया  में  अन्तविष्ट  पैरा  11  से  14  में  की  गई  सिफारिशों  का  अनुमोदन  करती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  1  से  16  के  सामने  दिखाये  गए  मांग  शीर्षो
 के  सम्बन्ध  में  31  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों
 को  अदा  करेने  के  लिए  काय॑  सूची  के  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित
 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 लोक  समा  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1988-89  के  लिए
 झनुदानों  को  मांगें

 a  -  --  +>नंअच़४७  सं  अत  ता  ता  555  सतत

 मांग  की  मांग  की  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के

 संख्या
 लिये  प्रस्तुत  अनुदान
 की  मांग  की  राशि

 1  2  3

 —_——
 कि

 1.  रेलवे  बोर्ड  8,53,66,000

 2.  विविध  व्यय  an  55,51,06,000

 3.  रेलों  पर  सामान्य  अधी  क्षण  और  सेवाएं  398,66,18,000

 4...  रेलपथ  और  निर्माणकार्यों  की  मरम्मत

 और  अनुरक्षण  820,42,91,000

 5.  रेल  इंजनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  658,29,66,000

 6.  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  **०  869,41,16,000

 अनुरक्षण

 7.  संयंत्र  और  उपस्करों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण
 बन  442,59,07,000

 8.  परिचालन  व्यय---चल  स्टाक  और  उपस्कर  न  702,37,20,000

 9.  परिचालन  व्यय--यातायात  tt  926,46,11,000

 10...  परिचालन  व्यय--ईंधन  **  1328,52,27,000
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 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988
 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 ||  2  3

 11.  कमंचारी  कल्याण  और  सुविधाएं  tt  287,28,46,000

 12.  विविध  संचालन  व्यय  429,91,01,000

 13...  भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा-निवृत्ति  575,43,88,000
 लाभ

 14.  निधियों  में  विनियोग  2149,00,00,000

 15.  सामान्य  राजस्व  को  सामान्य  राजस्व
 से  लिये  गये  ऋण  की  अदायगी  और

 पूंजीकरण  का  परिशोधन  te  778,94,40,000

 16.  निर्माण  और  बदलाव

 राजस्व  39,99,50,000
 अन्य  व्यय

 पूंजी  4561,98,53,000

 रेलवे  निधियां  ***  1785,49,90,000

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  3
 198  9  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत
 की  संचित  निधि  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :  मांग  संख्या  ।,  3  से  ।4  और  16  ।”

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1987-88  के  लिए
 झन॒दानों  को  भश्रनुपूरक  माँगें

 मांग  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 संख्या  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांग
 की  राशि

 व  2  3

 रू०

 1.  रेलवे  बोर्ड  46,21,000

 3.  रेलों  पर  सामान्य  अधीक्षण  और  सेवाएं  tee  29,54,75,000
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 1  1910

 14.

 16.

 1985-86

 2

 रेल  अभिसमय  19

 रेल-पथ  और  निर्माण-कार्यों  की  मरम्मत
 और  अनुरक्षण
 रेल  इंजनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण
 सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और

 अनुरक्षण

 संयंत्र  और  उपस्कर  की  मरम्मत  और

 अनुरक्षण
 परिचालन  व्यय  --  चल  स्टाक  और  उपस्कर

 परिचालन  व्यय

 परिचालन  व्यय  --  इंधन

 कमंचारी  कल्याण  और  सुविधाएं

 विविध  संचालन  व्यय

 भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा  निवृत्ति
 लाभ

 निधियों  में  विनियोग

 निर्माण  तथा
 बदलाव

 राजस्व  ला०

 अन्य  व्यय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में.दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  3।
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  सम्बन्धित  अनुदानों  से अतिरिक्त  राशि  की  कमी  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  अतिरिक्त

 ९<  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 3

 52,78,01,000

 8,07,!  0,000

 8,27,86,000

 64,50,85,000

 62,07,80,000

 **०  4,60,00,000

 2,05,86,000

 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :--

 मांग  संख्या  4  से  13,  15  और  16  ।”
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 रेत  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  1985-86  के  लिए
 झतिरिक्त  ग्रन॒ुदानों  की  मांगे

 मांग
 -  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 संख्या  >।  प्रस्तुत  मांग  की  राशि

 2  3

 रू०

 4.  रेल  पथ  और  निर्माण-कार्यों  की  मरम्मत  5.
 और  अनुरक्षण

 5.  रेल  इंजनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण
 om  ०  21,11,46,914

 6.  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  नह  3,74,06,000
 ओर  अनुरक्षण

 7.  संयंत्र  और  उपस्कर  की  मरम्मत  और  1,18,  72,388

 अनुरक्षण

 8.  परिचालन  चल  स्टाक  और  24
 उपस्कर

 9.  परिचालन  व्यय  3,46,34,  28

 10...  परिचालन  व्यय--ईंधन  4,05,08,  268

 कमंचारी  कल्याण  और  सुविधाएं  1,20,37,933

 12.  विविध  संचालन  व्यय  ooo  5,75,30,930

 13.  भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा  निवृत्ति
 aa  11,69,63,805

 लाभ

 15.  सामान्य  राजस्व  को  सामान्य  oes  83,76,6  7,933
 राजस्व  से  लिए  गए  ऋण  की  अदायगी  और

 अतिपूंजीकरण  का  परिशोधन

 16.  परिसम्पत्तियां  निर्माण  और  बदलाव
 अन्य  व्यय

 रेलवे  निधियां  51,32,35,883
 ंिीीयः।यख//,,:क%2»+
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 1  1910  रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 +श्नी  सी०  सम्बु  :  उपाध्यक्ष  महोदय  भारतीय  रेलें  देश  के  विकास  में  एक

 पूर्ण  भूमिका  निभा  रही  यह  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  का  जीवनाधार  लेकिन  यह  टिप्पणी

 करते  हुए  मुझे  खेद  है  कि  भारतीय  रेलों  का  विकास  देश  भर  में  एक  समान  नहीं  रेल  सुविधा  देश  के

 सभी  भागों  में  समान  नहीं  रेल  सुविधाओं  का  विस्तार  असंतुलित  कुछ  हिस्सों  में  रेलें  बहुत
 अच्छी  तरह  से  चल  रही  हैं  ओर  वहां  सभी  रेल  सुविधाएं  मौजूद  हैं  जबकि  कुछ  अन्य  हिस्सों  में  रेल

 लाइनें  नहीं  हैं  और  अगर  हैं  भी  तो  बहुत  कम  और  वे  उतनी  कार्यकुशलता  से  भी  नहीं  चल  रहीं  ।  यह

 कहना  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  है  कि  देश  में  ऐसे  कुछेक  भाग  हैं  जहां  यह  भी  नहीं  मालूम  कि  रेल  कहते
 किसे  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  मामले  में  यह  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  राज्य  की  बहुत  उपेक्षा  की

 गई  स्वतंत्रता  के  40  वर्ष  के  बाद  भी  वहां  कोई  नई  रेल  लाइन  नहीं  बिछाई  गई  बहां  जितनी

 भी  रेल  लाइनें  हैं  वे  वही  हैं  जो  ब्रिटिश  शासन  के  दोरान  बिछाई  गई  ये  लाइनें  बहुत  पुरानी  हो

 गई  हैं  और  उनकी  ओर  तुरन्त  ध्यान  देने  की  जरूरत  इन  सालों  के  दारान  आबंटित  धनराशि  की

 मात्रा  बहुत  कम  होने  के  कारण  उनका  रखरखाव  भी  ठीक  ढंग  नहीं  हो  पा  रहा  मेरे  सज्य  में

 ज़ल्दी-जलदी  दुर्घटनाएं  होने  का  यह  एक  प्रमुख  कारण  यह  देखना  सरकार  का  काम  है  कि  हर  जग्रह
 पटरियों  का  रखरखाव  झीक  ढंग  से  हो  ।  इन  मांगों  में  मौजूदा  रेल  लाइनों  के  सुधार  की  बात  शायद  ही
 की  गई  है  ,  रेलों  के  विकास  कार्यो  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करना  सरकार  की  आरंभिक

 जिम्मेकरी  है|  भारतीय  रेलों  के  सुधार  के  लिए  श्री  माधव  राव  सिंधिया  द्वारा  किए  ग्रए  प्रयासों  की

 मैं  ससहना  करता  हूं  जिस  मंत्रालय  का  कार्यभार  उन्हें  सौंपा  गया  उसके  साथ  उन्होंने  न्याय  किया

 मैं  और  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  क ेलोग  माननीय  मंत्री  को  धन्यवाद  देते  हैं  कि  उन्होंने  प्रकाशम  जिले  में

 इपुरूपलेम  में  हाल्ट  स्टेशन  की  मंजूरी  दी  हमारी  शुभकामनाएं  उनके  साथ  हैं  !

 इस  सम्माननीय  सदन  में  रेल  बजट  परूव्यापक  चर्चा  हुई  दुर्भाग्य  स ेइस  साल

 का  बजट  देश  के  आम  आदमी  पर  बोझ  बन  गया  एक  अमीर  आद्वमी  के  लिए  100  रुपए  ओर

 देवा  बोझ  नहीं  ह ैलेकिन  एक  गरीब  आदमी  के  लिए  एक  रुपया  भी  और  अधिक  देना  मुश्किल  होता  है  ।
 अगर  अमीर  लोगों  को  अधिक  भुगतान  करना  पड़े  तो  मैं  बुरा  नहीं  मानूंगा  ।  हमें  हर  हालत  में  आम

 आदमी  को  कीमत  वृद्धि  से  छूट  देनी  होगी  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  कीमत  वृद्धि
 सम्बन्धी  निर्णय  में  परिवर्तत  करें  ।  भाड़ा-दरों  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  हमारा  देश  एक
 विशाल  देश  है  और  अनिवायं  वस्तुएं  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  में  हर  रोज  लाई  ले  जाई  जाती

 हैं  ।  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  से  अनिवायं  वस्तुओं  की  कीमतों  में  और  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  भाड़ा  दर  और  यात्री  किराए  में  की  गई  वृद्धि  को  वापिस  लिया

 अन्य  देशों  में  रेलों  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  अपनाई  जाती  लेकिन  हमारी  रेलें  उससे

 अभी  काफी  दूर  हैं  जगह  रेलें  300-400  किलोमीटर  की  रफ्तार  से  चन्न  सकती  हैं  लेकिन  यहां
 तेज  से  तेज  रफ़्तार  वाली  रेलगाड़ी  की  गति  भी  उक्त  गति  से  आधी  भी  नहीं  सुविधाएं  भी

 जनक  नहीं  हैं  ।  रेलों  में  खानपान  सेवा  का  स्तर  बहुत  ख़राब  केवल  परोसे  जाने  वाले  बतंन  की
 किस्म  में  परिवरतंत  आया  है  खाने  की  किस्म  में  नहीं  |  खाना  न  तो  स्वादिष्ट  होता  हैऔर  न  ही
 स्वच्छ  ।  मंत्रालय  को  बहुत  सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  परन्तु  खाने  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए

 तेलुगू  में  दिए  गये  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 263



 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1938

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86
 -  --.  +  समन  +3-लमे  ७७७५  eee

 सी०  सम्यु  |

 कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  अब  रेलगाड़ियों  में  खानपान  सुबिधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए

 में  2-3  दिन  लग  जाते  इन  रेलगाड़ियों  के  यात्रियों  क ेमनोरंजन  के  लिए  कुछ  साधन  जैसे  संगीत  या

 वीडियो  उपलब्ध  कराना  जरूरी  -

 इस  अवसर  पर  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  अपने  क्षेत्र  की  खासकर  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  की कुछ  समस्याओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  शहरों  के  लिए

 सर्कुलर  रेल  प्रणाली  की  मांग  बहुत  समय  से  की  जा  रही  इन  दोनों  शहरों  की  जनसंख्या  अब  तीस

 लाख  से  अधिक  है  ।  शहर  सड़क  परिवहन  की  मौजूदा  सेवा  इस  मांग  को  पूरा  करने  में  अपर्याप्त  है  ।

 इसलिए  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  के  लिए  सक  लर  रेल  व्यवस्था  की  तत्काल  जरूरत  राज्य

 सरकार  रेल  मंत्रालय  को  प्रस्ताव  भेज  चुका  है  और  उसने  यह  इच्छा  भी  व्यक्त  की  है  कि  25%  निर्माण

 लागत  वह  वहन  शहरी  विकास  मंत्रालय  भी  निर्माण  लागत  को  वहन  करने  के  लिए  तैयार

 है  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  के  लिए  सरकुंलर  रेल

 लाइन  का  निर्माण  इस  साल  आरम्भ  किया  महोदय  चिराला  प्रकाशम  जिले  का  एक  महत्त्वपूर्ण

 शहर  चिराला  में  जी०  टी०  एक्सप्रेस  के  रुकने  के  प्रयास  किए  जाने  चाहिएं  ।  दिल्ली  जाने  के  इच्छुक
 यात्रियों  क ेलिए  कोई  रेल  सुविधा  नहीं  है  ।  ऐसी  बहुत  सी  रेलगाड़ियां  हैं  जो  मद्रास  से  दिल्ली  चिराला

 होकर  जाती  हैं  पर  चिराला  रुकती  नहीं  हैं  ।  हर  10  मिनट  पर  चिराला  से  एक  रेलगाड़ी  गुजरती
 लेकिन  ये  रेलगाड़ियां  चिराला  नहीं  रुकती  चिराला  के  यात्री  अगर  देश  की  राजधानी  आना  चाहें  तो

 उनके  लिए  एक  भी  गाड़ी  नहीं  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  जी०  टी०  एक्सप्रेस

 को  चिराला  में  रोकने  के  लिए  तत्काल  उपाय  किए  चिराला  शहर  तेजी  से  प्रगति  कर  रहा

 यह  एक  महत्वपूर्ण  व्यापारिक  केन्द्र  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  तुरंत  इस  मांग  को  स्वीकार  कर

 लेंगे  । महोदय  रेल  की  पटरी  चिराला  शहर  होकर  गुजरती  पटरी  के  दोनों  तरफ  सकड़ों  गांव  बसे

 हुए  अक्सर  रेल  फाटक  के  बन्द  रहने  के  कारण  यातायात  रुक  जाता  हर  कोई  देख  सकता  है  कि

 वहां  दिन  रात  यातायात  रुका  रहता  इसलिए  वहां  एक  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  की  आवश्यकता

 हम  माननीय  मंत्री  से  चिराला  में  ऊपरी  पुल  की  अनुमति  देने  की  पैरवी  करते  रहे  राज्य  सरकार  भी

 इस  पुल  के  निर्माण  की  अनुमति  दिए  जाने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  रहा  इस  अवसर

 पर  मैं  दोबारा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  चिराला  में  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  किया  इसके  निर्माण

 में  तो  कुछ  समय  लगेगा  इसलिए  बेहतर  होगा  कि  एक  छोटे  ऊपरी  पुल  की  व्यवस्था  की  जाए  ताकि

 वैदल  चलने  वाले  रेल  लाइन  को  पार  कर  सकें  ।  इस  पटरी  पर  रेलों  की  आवाजाही  इतनी  अधिक  है  कि

 हर  दस  मिनट  पर  यहां  से  एक  रेलगाड़ी  गुजरती  निजामप्टनम  देश  का  एक  प्रमुख  मत्स्य

 बन्दरगाह  जूट  और  कपास  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गुंटूर  जिले  में  निजामपत्तनम

 और  निदूबरोलू  के  बीच  ए  क  रेल  लाइन  की  व्यवस्था  करने  की  जरूरत  इस  समय  केवल  सड़क

 वहन  की  व्यवस्था  है  जो  मछली  कपास  आदि  जैसी  निर्यात  वस्तुओं  को  लाने-ले  जाने  की  मांग  को

 पूरा  करने  में  अपर्याप्त  हाल  के  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  में  आथिक  गतिविधियों  में  बहुत  बढ़ोतरी

 हुई  है  ।  इसलिए  निजामपत्तनम  और  निदूबरोलू  के  बीच  एक  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण  इस  क्षेत्र  के
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 1910  रेल  अभिसमय  !  985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 अनुदानों  की  मांगें  1982-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  माँगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  में  सहायक  होगा  ।

 इस  लाइन  का  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  और  इसकी  अनुमानित  लागत  20  करोड़  रुपए
 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  हीਂ  निजामपत्ततम-निदूबरोलू  लाइन
 का  निर्माण  किया

 मद्रास  और  हैदराबाद  के  बीच  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलती  इसमें  आम  बोगी  नहीं  लगाई
 जाती  परिणामस्वरूप  इस  गाड़ी  से  यात्रा  करने  के  इच्छुक  बहुत  से  गरीब  लोग  आरक्षण  के  अभाव  में
 यात्रा  नहीं  कर  पाते  । इसलिए  आम  आदमी  के  लाभ  के  लिए  इस  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  पर्याप्त  में
 आम  ढिब्बे  लगाए  जाने  इसी  तरह  चिराला  के  लिए  कातानुकलित  शायनिकों  का  कोटा
 आबंटित  नहीं  है  ।  इससे  पहले  वातानुकूलित  शायनिकाओं  और  प्रथम  श्रेणी  का  कोटा  निर्धारित  था
 लेकिन  अब  नहीं  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  चिराला  स्टेशन  के  लिये  5-6  वातानुकूलित
 काओं  का  आवंटन  किया  जाए  ।

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि हिमसागर  एक्सप्रेस  चिराला  रोकी  चिराला  एक
 बड़ा  व्यावरायिक  केन्द्र  यहां  स ेलोग  अक्सर  अहमदाबाद  और  बम्बई  आदि  की  यात्रा  करते  इन
 शहरों  को  चिराला  से  होकर  जाने  वाली  बहुत  सी  गाड़ियां  लेकिन  कोई  भी  वहां  रुकती  नहीं
 इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  कि  हिमसागर  एक्सप्रेस
 चिराला  रोकी  जाये  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  विभिन्न  स्टेशनों  पर  यात्रियों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  सुविधाएं  संतोषजनक
 नहीं  ओनगेले  स्टेशन  पर  बने  विश्राम  कक्षों  में  सुधार  करने  की  जरूरत  इस  स्टेशन  को
 करण  करने  की  भी  जरूरत  इसी  तरह  नैल्लोर  में  भी  सुविधाएं  असंतोषजनक  नैल्लोर  स्टेशन
 पर  अधिक  और  बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  यह  बहुत  बड़ा
 रेलवे  स्टेशन  ह ैइसलिए  इस  ओर  अधिक  ध्यान  देने  की  जरूरत

 समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  शहरों  के  वीच

 सर्कुलर  रेल  का  निर्माण  किया

 आपके  मुझे  बोलने  का'अवसर  दिया  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त
 करता

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  (  उलूबे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेलवे  बेड  झोबे  के  अंतर्गत  मांग  को  कप्त  करके  [  रापया  शिया  जाए  ।””

 रेल  कमंचारियों  के  1980  से  लम्बित  मामलों  को  निषटाने  में  असफलता ]
 (82)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्ष  के  भ्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ।  रुपया  किया

 को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  असफलता  ]  (83)
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 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  2  1988

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86
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 हस्नान  सोल्लाह  |]

 ees २०  समकमन

 रेलवे  बोर्ड  शोष॑  के  भ्रन्तगंत  मांग  को  कम्न  करके  1  रुपया  किया

 ठेकेदारों  को  काम  देने  के  परिणामस्वरूप  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  में

 (84)
 रेलले  बोड़  शीर्ष  के  श्रन्तगंत  सांग  को  कम  करके  !  रुपया  किया

 शक्ति  वाले  जिनका  इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव  वक््स  और  डीजल  लोकोमोटिव
 वक्स  में  निर्माण  किया  जा  सकता  की  खरीद  के  कारण  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  में
 असफलता  |  (85)

 क्तचारी  कल्याण  श्रौर  सुविधाएं  शोध  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  फरके  1  रुपया
 किया

 कर्मचारियों  के  लिये  ड्यूटी  पर  आते  तथा  जाते  समय  हस्ताक्षर  करने  के  सिद्धांत  को

 लागू  करने  में  (86)

 कमंचारी  कल्याण  झौर  सुविधाएं  ज्ञीषं  के  प्रन्तगंत  सांग  को  कम  करके  ]  रुपया
 किया

 रेलवे  के  विभिन््त  विभागों  में  पिछले  कई  वर्षों  से  रिक्त  पड़े  स्थानों  को  भरने  में

 (87)

 परिसस्पत्तियां--ख रीद  निर्माण  शोर  बदलाव  श्षोथ्व  के  अ्न्तगंत  मांग  में  100  रुपए
 कम  किए

 रेलवे  पर  हावड़ा-आम्टा  और  हावड़ा-चम्पाडंगा  बड़ी  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  करने  की

 (88  )
 निर्माण  श्ौर  बदलाव  ज्ञीष॑  के  अन््तर्गत  मांग  में  100  रुपए

 कम  किये  जाएं  ।

 रेलवे  के  चेंगैल  स्टेशन  के  धूर्वी-छोर  पर  स्थित  नये  बुकिंग  कार्यालय  को  जोड़ने
 के  लिए  एक  नये  उपरी-पुल  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  |  (89  )

 निर्माण  ओर  बदलाव  ज्ञोष  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये
 कम  किए  जाएं  ।”

 5.9.
 [  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  चेंगेल  स्टेशन  के  डाउन  प्लेटफामं  पर  शौचालय  का  निर्माण  करने  की

 आवश्यकता  ]  (90)
 ः

 परिसम्पत्तियां--ख  निर्माण  श्रौर  बदलाव  शीष  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए
 कसम  किए  जाएं  ।”

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे
 पर

 चकेसी  को  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  की  (91)
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 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगें
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 निर्माण  श्रौर  बदलाव  शीष्ष  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए
 कम  किए  जाएंਂ

 रेलवे  पर  बोरिया  स्टेशन  से  चकेसी  औद्योगिक  समूह  तक  पक्की  सड़क  का

 निर्माण  करने  की  आवश्यकता  |  (92)

 निर्माण  और  बदलाव  शोध  के  श्रत्तगंत  मांग  में  100  रुपए
 कम  किये

 ,

 रेलवे  पर  बौरिया  स्टेशन  से  चकेसी  तक  प्रयोग  में  न  लाई  जा  रही  साइडिंग
 लाइन  को  पक्की  सड़क  में  बदलने  की  आवश्यकता  ]  (93)

 भ्रो  संफुद्दीन  चौधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेलवे  बोड  शोध  के  ग्रन्तगंत  मांग  में  [00  रुपया  कम  किए

 रेलवे  के  बन्देल-कटवा  सेक्शन  पर  दोहरी  लाइन  चालू  करने  की  आवश्यकता  )
 (106)

 रेलवे  बोर्ड  शीष  के  ग्रन्तगंत  मांग  में  100  रु०  कम  किए

 रेलवे  के  बन्देल-कटवा  खण्ड  का  विद्युतीकरण  करने  की  आवश्यकता  ]  (107)

 रेलवे  बोर्ड  शो  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रु०  कम  किए  जायें  ।

 वर्दमान-कटवा  और  अहमदपुर-कटवा  रेलवे  को  प्रभावी  रूप  से  चलाने  की  आवश्यकता ]
 (108)  )

 /  कि  रेलवे  बोर्ड  शोष  के  श्रन्तगंत  मांग  में  हावड़ा  रु०  कम  किए  जायें  :

 रेलवे  की  मुख्य  लाइन  पर  मेमारी  से  हावड़ा  तक  नई  उपनगरीय  रेल  सेवा  शुरू  करने

 की  (109)

 रेलवे  बोर्ड  के  श्रत्तगंत  सांग  में  100  रु०  कम  किए

 के  भूमिगत-रेल  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  और  अधिक  धन  राशि  आवंटित

 करने  की  आवश्यकता  |  (110)

 मतिलाल  हंंसदा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 परिचालन  व्यय-यातायात  शो  के  ध्न्तगंत  मांग  में  100  रुग्ये  कम  किए

 रेलवे  की  ब्दवान-साहिबगंज  लूप  लाइनों  पर  रेलगाड़ियों  के  देर  से चलने  को  रोकने

 की  (149)

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीष  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें।*ਂ

 रेलवे  की  बर्दवान-साहिबगंज  लूप  लाइनों  कटवा-हावड़ा  पर  रेल  गाड़ियों  के  समय  पर

 चलाने  में  असफलता  ]  (150)
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 ली  ऋतिलास  हंंसदा  ]
 व्यय-पातायातਂ  शोषे  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  एपये  कम  किये

 रेलवे  के  झासग्राम  और  गिधाम  स्टेशनों  के  बीच  खड़गपुर  टाटा  सवारी  गाड़ी

 को  रोकने  की  (151)

 व्यय-यातायात  ज्ीषं  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  जायें  ।”'

 अंतराल  को  दूर  करने  के  लिये  टाटा  और  खड़कपुर  स्टेशन  के  बीच  अतिरिक्त

 गाड़ी  चलाने  की  (152)

 जीव  के  प्रस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए

 रेलवे  की  रेलगाड़ियों  में  यात्रियों  के  लिए  बिजली  और  स्वच्छ

 डिब्बों  जैसी  न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  |  (153)  )

 व्यय-यातायातਂ  ज्ी्ष  के  अन्तग्ंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 रेलवे  स्टेशन  पर  रेलवे  प्लेट-फार्म  के  दोनों  ओर  रेलवे  भूमि  पर  अवैध  कब्जे

 हटाने  की  आवश्यकता  (154)

 श्रौप्तो  किज्ञोरी  सिह  :  मैं  रेलवे  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  तथा

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  में  सब  प्रकार  से  सुधार  हुआ  है  जिसके  लिए  मैं  रेल  मंत्री  जी

 को  बधाई  देती  उन्होंने  श्रेष्ठ  बीरता  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  पुरस्कार  प्राप्त

 करने  वाले  अध्यापकों ,  प्रधान  मंत्री  द्वारा  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  औद्योगिक  कमंचारियों  के  लिए
 तथा  आतंकवादियों  और  उम्रवादियों  द्वारा  मारे  गये  पुलिस  कमंचारियों  की  विधवाओं  के  लिए  रियायत

 दी  रेल  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  की  समुचित  रियायतें  प्रदान  करने  के  लिए  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 रेलवे  का  कार्य-निष्पादन  जैसी  कि  आशा  थी  उससे  अच्छा  रहा  लेकिन  लाभांश  देने  के  लिए
 रेलवे  के  पास  पूरा  धन  नहीं

 प्रौद्योगिकीय  परिवलंनों  सहित  रेलवे  द्वारा  किए  गए  निर्माण  कार्यों  पर  यदि  नजर  डालें  तो  मंत्री

 महोदय  के  सामने  किराये  व  मात  भाड़े  में  वृद्धि  के अतिरिक्त  कोई  अन्य  रास्ता  न  था  |  मंत्री  महोदय  ने

 अतिरिक्त  राजस्व  का  अधिकांश  भाग  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  से  प्राप्त  किया  अतः  इससे  निर्धन

 लोग  प्रभावित  होंगे  तथा  मैं  यह  अनुभव  करती  हूं  कि  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए

 मेरा  सुझाव  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  मितव्ययिता  की  जा  सकती  है  उनका  पता  लगाने  के  कार्य -
 चालन  व्यय  की  बारीकी  से  संवीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 लाभांश  दायित्नों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रति  वर्ष  किरायों  व  माल  भाड़ों  में  वृद्धि  करना  कोई
 अच्छा  व  लोकप्रिय  कदम  नहीं  है  जबकि  रेलवे  का  अपना  एकाधिकार  का  क्षेत्र  प्रभारित  पंजी  के
 घटकों  की  बायैकी  से  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  निरथ्थंक  खर्चों  का  पता  लगाया  जा  सके  तथा  लाभांश
 देयता  को  और  अधिक  यथार्थपरक  बनाया  जा  यदि  50  प्रतिशत  से  अधिक  सम्पदा  पुरानी  है  तथा

 टूटी  फूटी  हैं  जैसे  कि
 भाष  के  इंजन  तो  इन्हें  या  तो  बेच  दिया  जाना  चाहिए  अथवा  बट्टे  खाते  डाल  दिया
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 अनुदानों  की  मांगे  1988-89  अनुप्रक  अनुदान  की  सांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
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 जाना  चाहिए  ।  रेलवे  के  एकाधिकार  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  खर्चे  की  एक  सीमा
 रखी  जाए  ताकि  जब  कभी  भी  घाटा  हो  तो  रेलवे  किराये  बढ़ा  देने  का  आसान  रास्ता  न

 2.25  स०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  |

 जनशक्ति  की  आवश्यकताओं  का  पुनर्मूल्यांकन  जरूरी  है  तथा  फालतू  कमंचारियों  को  टिकट
 चैकिग  जैसे  काये  क्षेत्रों  में लगाये  जाने  की  आवश्यकता  है  कमियों  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि
 10  प्रतिशत  भी  समान  इधर-उधर  होता  है--मेरे  विचार  में  यह  बहुत  अधिक  है--रेलवे  600  करोड़
 रुपये  या  इससे  कुछ  अधिक  इंन  कमियों  को  दूर  करके  बचा  सती  है  ।  हो  सकता  इससे  किराये  और
 माल  भाड़े  में  वृद्धि  की  आवश्यकता  हो  न  रहे  ।

 रेलवे  के  कुछ  सामाजिक  दायित्व  भी  हैं  जिनसे  भाड़े  की  आमदनी  नहीं  होती  इसे  पृथक
 किया  जा  सकता  है  तथा  इसका  निर्धारण  किया  जा  सकता  है  ताकि  इसका  भार  सामान्य  राजस्व  वहन
 कर  सके  अयवा  उस  सीमा  तक  लाभांश  देवता  को  कम  किया  जा  सकता  इससे  धन  की  प्राप्ति  होगी
 जिसका  प्रयोग  अत्यधिक  आवश्यक  नवीनीकरण  तथा  पुनंसंग्रहण  के  लिए  किया  जा  सकता

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगी  ।  मेरा  निवेदन  जैसाकि  विहार  से  आने  वाले  अन्य  सदस्य  पहले
 ही  कह  चुके  हैं  कि  बिहार  को  मंत्री  जी  से  न्याय  नहीं  मिला

 मैं  माननीय  मंत्री  महांदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  हाजीपुर  से

 साहिबगंज  तथा  नरकटियागंज  से  सुगांली  तक  एक  रेलवे  लाइन  का  सर्वे  किया  जाए  तथा  उसके

 अनुमान  तैयार  किये  जायें  लेकिन  मेरे  अनुरोध  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  वैशाली  से  होकर  निकलेगी  जोकि  ऐतिहासिक  महत्व  का  स्थान  तथा  नेपाल
 की  सीमा  तक  जायेगी  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंसाराया  व्यापार  तथा  पर्यटन  के  लिए  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्टेशन  है
 लेकिन  वहां  केवल  एक  ही  गाड़ी  आते  व  जाते  हुए  रुकती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वे

 एक  एक्सप्रंस  गाड़ी  के  लिए  वहां  आते  व  जाते  समय  रुकने  के  लिए  निर्देश  दें  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगी  कि  दिल्ली  व  पटना  के  बीच  चलने  वाली  डीलक्स

 गाड़ी  सप्ताह  में  दो दिन  की  बजाय  तीन  दिन  चलाई

 जैसा  कि  प्रो०  महाबीर  प्रसाद  ने  सुझाव  दिया  ममध  एक्सप्रेस  का  समय  ऐसा  रखा  जाए  ताकि

 यह  गाड़ी  नई  दिल्ली  व  पटना  सुबह  10  बजे  पहुंच  सके  ।

 नार्थ-ईस्ट  एक्सप्रेस  पटना  के  यात्रियों  के  लिये  बिल्कुल  भी  सुविधाजनक  नहीं  है  ।

 जबकि  रेलवे  अधिक  तेज  चलने  ८ाली  गाड़ियां  चलाने  जा  रही  है  तो  बीच  में  स्टेशनों  की

 आवश्यकता  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  लोगों  के  लिए  पर्याप्त  गाड़ियां  होनी  चाहिए  ताकि

 ये  लोग  मजबूरन  तेज  चलने  वाली  गाड़ियों  में
 न  जाए  व  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को

 असुविधा  न  हो  ।  शयनयान  वाले  सवारी  डिब्बे  बिना  कंडक्टरों  के  जाती  हैं  ।  इससे  यत्रिग्रों  को  तो
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 किशोरों  सिह  |

 असुविधा  तो  होती  ही  है  सुरक्षा  पर  भी  इसका  प्रभाव  पड़ता  शयनयान  वाले  डिब्बों  में  बहुत  चोरियां

 होती  हैं  ।

 अन्त  मैं  रेल  यात्रा  को  अधिक  सुरक्षित  तथा  नियमित  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दूंगी
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 प्रोणएन०जी०  रंगा  :  सभापति  श्रीमन्  रेलवे  की  चहुंमुखी  कुशलता  दिखाने  के

 लिए  मैं  रेलवे  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  मैंने  पहले  ही  सदन  का  ध्यान  डिब्बों  की  दशा  में

 सुधार  किये  जाने  की  भयंकर  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  जिन्हें  पहले  तृतीय  श्रेणी  के  यात्री

 कहा  जाता  था  की  सेवाओं  तथा  सुरक्षा  की  स्थितियों  में  सुधार  की  आवश्यकता  की  ओर  दिलाया  है  ।

 इन  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  जिन्हें  पहले  तृतीय  श्रेणी  का  कहा  जाता  था  उन्हीं  सभी  दिक्कतों  का  सामना
 करना  पड़  रहा  मैं  चाहूंगा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  व  रेलवे  बोर्ड  आम  यात्री  गाड़ियों  तथा  अन्य

 एक्सप्रैस  गाड़ियों  से  जाने  वाले  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  की  सेवाओं  यात्रा  और  सुविधाओं  की  स्थितियों

 में  सुधार  लाने  की ओर  विशेष  ध्यान  दें  ।  आम  तौर  पर  एक्सप्रैस  गाड़ियों  में
 तो  काफी  अच्छी  सुविधाएं

 हैं  लेकिन  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  के लिए  आम  यात्री  गाड़ियों  में  स्थिति  बहुत  ही  शोचनीय  है  ।
 उनमें  कोई  सुधार  नहीं  किया  गया  ।  रेलवे  को  उनपर  विशेष  ध्यान  देने  की  और  उनमें  सुधार  करने  की

 *
 अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  यह  कहने  के  बाद  मैं  तेलगू  देशम  के  प्रवक्ता  द्वारा  कहे  गये  एक  या  दो  मुद्दों  पर
 जोर  देना  चाहूंगा  चिराला  पर  कम  से  कम  एक्सप्रेस  ट्रेन  जंसेकि  ग्रांट  ट्रंक  एक्सप्रेस  ट्रेन  का  एक
 स्टाप  बनाने  की  आवश्यकता  के  बारे  वास्तव  में  चिराला  पर  एक  या  दो  अन्य  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का
 स््टाप  बनाने  की  तकेसंगतता  और  आवश्यकता  भी  क्योंकि  मैं  उनसे  सहमत  हूं  उनका  कहना  है  कि

 विजयवाड़ा  और  मद्रास  के  बीच  एक  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  शहर  इसके  अलावा

 मेरे  विचार  से  पूरे  प्रकाशम  जिले  अंगोले  को  छोड़कर  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशन  है  ।  अतः

 मुझे  आशा  है  रेलवे  बोडं  उनके  सुझावों  पर  विचार  करेगा  जिसका  मैं  समर्थन  करता

 कुछ  समय  से  मैं  ग्रामीण  बितरा  गुंटा  नामक  स्थान  पर  एक  विशेष  रेलवे  स्टेशन  बनाने  के  लिए
 ,  कह  रहा  यह  कह  गया  था  कि  सरकार  इसे  अनुमति  अथवा  स्वीकृति  देने  क ेलिए  तैयार  थी  ।  लेकिन

 1  अभी  तक  इसे  नहीं  बनाया  गया  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  पर  शीघ्र  कार्यवाही  करे  ।

 र  मैं  रेल  मंत्री  श्री  माधवराव  सिन्धिया  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  यह  सूचना  देने  की
 _  शिष्टता  दिखाई  कि  गुंट्र  और  मच्रेला  के  बीच  रेल  लाइन  को  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन  में  बदला  जा

 रहा  ऐसा  करने  से  बीबीनगर  और  मद्रास  के  बीच  के  यात्रियों  तथा  माल  के  यातायात  में  मदद

 इसकी  गति  बढ़ाकर  तथा  मद्रास  तथा  बीबोनगर  के  दूरी  को  कम  मूल  उद्देश्य  को  पूरा
 वास्तव  में  यह  विशेष  सुविधा  न  सिफे  यात्रियों  तथा  जनता  को  प्रदान  की  जायेगी  बल्कि  रेलवे  को

 स्वयं  को  भी  सुविधा  एक  तरह  तो  हैदराबाद  और  बीबीनगर  के  बीच  दूसरी  रेल  तथा

 ;  दूसरी  ओर  मद्रास  अर्थात्  एक  लाइन  विजयवाड़ा  होते  हुए  और  दूसरी  गुंदुर  से  मद्रास  बारास्ता  बीबीनगर

 होते  निर्माण  करने  से  रेलवे  को  स्वयं  को  भी  लाभ  यह  उन्होंने  बहुत  अच्छा  निर्णय  लिया

 उन्होंने  यह  कह  कर  इस  बात  को  दर्शाया  है  कि  रेलवे  लाइन  को  बदलने  के  लिए  इस  वर्ष  जो  पैसा  दिया

 जा  रहा  है  उसका  30.  प्रतिशत  इस  सुधार  कार्य  के  लिए  लगाया  मैं  इसकी  सराहन
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 करता  हूं  ।

 साथ  एक  विशेष  घटनाक्रम  की  ओर  मैं  सदन  तथा  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।
 रेलवे  मंत्री  की  कोई  गलती  नहीं  हैं  यह  तो  पूर्णतया  सरकार  योजना  आयोग  की  गलती

 किसलिए  ?  रेलवे  में  और  अधिक  निर्माण  करने  तथा  रेल  लाइनों  को  के  लिए  इतना  कम  धन
 दिया  जा  रहा  है  और  इतनी  अधिक  संख्या  में  अपने  स्टाफਂ  को  उपकरणों  और  सामग्री  को
 अन्य  देशों  में  रेल  लाइन  निर्माण  के  लिये  लगाया  जा  रहा  मैं  जानता  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  की
 आवश्यकता  मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  हमें  अन्य  देशों  में  रेलवे  की  साख  स्थापित  करनी

 मैं  सरकार  द्वारा  नये  स्वतन्त्रता  आप्त  देशों  में  रेल  लाइन  निर्माण  में  मदद  दिये  जाने  की  सरकार
 की  उत्सुकता  की  प्रशंसा  करता  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हमारे  देश  की  जरूरतों  को  इस  हद
 तक  उपेक्षित  किया  जाए  कि  इस  वर्ष  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  बहुत  ही  कम  घन
 का  आबंटन  किया  जाये  ।

 अतः  मैं  आशा  करता  हूं  कि  योजना  आयोग  तथा  रेलवे  बोर्ड  दोनों  ही  पुरानी  रेल  लाइनों  के

 सुधार  एवं  नई  रेल  लाइन  बिछाने  तथा  मीटर  गेज  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइनों  में  बदलने  के  अलावा
 रेलवे  के  लिए  बहुत  अधिक  धन  रेल  सम्बन्धी  सामग्री  की  भारी  इंजीनियरिंग  स्टाफ  तथा

 कुशलता  उपलब्ध  कराने  में  सफल  होंगे  ।

 अब  मैं  अपनी  अन्य  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  बारे  में  मैं  तथा  श्री  राजगोपाल  नक्थड
 जो  कि  एक  सदस्य  थे  तथा  अन्य  कई  तमिलनाडु  के  सदस्यगण  काफी  लम्बे  समय  से  कटपडी  और  तिरुपति
 के  बीच  की  रेल  लाइन  को  बदलने  की  बात  कहते  रहे  श्री  संतानम  की  मदद  से  हम  गुड्र  और
 तिरुपति  के  बीच  रेल  लाइन  को  बदलने  में  सफल  रहे  थे  परन्तु  तिरुपति  से  कटपडी  के  बीच  रेल  लाइन
 नहीं  बदली  गई  यदि  इसे  बदला  भी  जाए  तो  इसका  लाभ  न  सिर्फ  यात्रियों  को  ही  होगा  बल्कि  रेलवे
 को  भी  त्रिवेन्द्रम  स ेदिल्ली  तक  100  मील  से  अधिक  की  रेल  दूरी  को  कम  किया  जा  सकता
 मेरे  विचार  से  यह  किफायती  होगा  बशर्ते  कि  अगर  मेरी  बात  सही  नहीं  है|  तो  उसमें  संशोधन  किया  जा
 सकता  सरकार  क्यों  इतना  छोटा  सा  परिवततन  करने  में  ईर्ष्या  कर  रही  है  जिसकी  कि  आवश्यकता  हैं
 जिसके  लिए  आमन्ध्न  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  के  सदस्य  मुझे  नहीं  मालूम  कितने  समय  से
 शोर  मचा  रहे  मुझे  आशा  है  कि  अगले  बजट  में  माननीय  मंत्री  योजना  आयोग  की  मदद  से  पर्याप्त
 धन  लेकर  लम्बे  समप्र  से  की  जा  रही  इस  मांग  को  पूरा  कर  पायेंगे  ।

 मेरे  गांव  नीदुत्नोलू  नाम  का  एक  रेलवे  स्टेशन  अभी  हाल  ही  में  चार  लोग  मारे  गए  हैं  ।
 इसमें  किसकी  गलती  थी  ?  विशेष  बात  यह  थी  कि  वे  भगवान  वेंकठटेश्वर  के  प्रति  अपनी  श्रद्धा
 अपित  करने  के  लिए  तिरुपति  गये  क्या  उनकी  मृत्यु  के  लिए  भगवान  वेंकटेश्वर  जिम्मेदार
 हैं  क्योंकि  उन्होंने  एक  प्लेटफामं  से  दूसरे  प्लेटफामं  पर  जाने  के  लिए  रेल  लाइन  पार  करने
 का  प्रयास  किया  यह  दुर्घटना  रात  को  हुई  थी  और  उससे  इस  पूरी  बात  का  पता  चलता

 एक्सप्रेस  गाड़ियां  वहां  रुकती  कतिपय  एक्सप्रेस  गाड़ियां  निड्ब्रोलू  मेरे  रेलवे  स्टेशन  पर  -

 रुकती स्टेशन मास्टर को जानना चाहिए कि रात को किस समय किस ट्रेन मद्रास तिरुपति से आकर उस स्टेशन पर रुकती है और कौन सी अन्य गाड़ियां दूसरी दिशा विजयवाड़ा से तिरुपति अथवा मद्रास से आने वाली लगता है यात्रियों को सावधान करने की बात को उन्होंने
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 नजरअंदाज  कर  दिया  इसके  परिणामस्वरूप  इन  लोगों  ने  तिरुपति  से  आई  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  से  इस
 स्टेशन  पर  उतर  कर  बिना  यह  जाने  कि  एक  और  गाड़ी  आने  वाली  रेल  की  पटरी  पार  करने  की

 कोशिश  की  ।  लेकिन  उन्हें  इस  बात  का  पता  ही  नहीं  लगा  कि  विजयवाड़ा  से  एम०  टी०  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी
 आई  और  उन्हें  कुचल  वो  वहीं  उसी  वक्त  मर  मैं  रेलवे  तथा  अपनी  सरकार  की  ओर  से  खेद

 प्रकट  करता  हूं  तथा  शोक  संत्तप्त  परिवार  के  यदि  कोई  जीवित  बचा  हो  उन्हें  सांत्वना  देता

 पिता  और  दो  उनमें  से एक  लड़का  तथा  एक  अन्य  लड़की  चारों  व्यक्ति  उसी  समय

 मर  नये  ।

 मैं  क्यों  इस  बात  को  कह  रहा  हूं  ?  यह  सरकार  का  काम  है  कि  आवश्यक

 रोक-थाम  के  कदम  उठाये  जायें  अर्थात  किसी  भी  स्टेशन  पर  जहां  कहीं  भी  कभी  भी  रात्रि  को  कोई  ट्रेन

 एक्सप्रेस  ट्रेन  आती  हो  तो  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  या  तो  एक  तरफ  या  दोनों  ही  विशेष  फ्लड

 लाइट  लगाई  जानी  चाहिए  ताकि  यात्रीगण  जान  सकें  कि  किस  तरह  से  पटरी  पार  की
 जाये  ।  पटरी  पार  भी  की  जाये  या  नहीं  ओर  यह  भी  देखें  कि  दूसरी  ओर  से  कोई  ट्रेन  तो  नहीं  आ

 रही  है  ।

 रेलवे  प्रशासन  द्वारा  सावधानी  के  रूप  में  इस  छोटे  से  कदम  पर  विचार  किया  जाना

 कह  से  कम  अब  तो  मैं  आशा  करूं  कि  उन्हें  सभी  स्टेशनों  पर  इस  बारे  में  सावधानी  बरतनी  ही
 न  सिफं  मेरे  ही  स्टेशन  अन्य  स्टेशनों  पर  भी  जहां  पर  ऐसी  घटनाएं  होने  की  सम्भावना  है  जहां  पर

 रात्रि  में  एक्सप्रेस  गाड़ियां  गुजरती  हैं  ।

 यह  आवश्यक  है  कि  जिस  स्टेशन  पर  एक्सप्रेस  गाड़ीं  रुकने  वाली  हो  वहां  पर  रेलवे  स्टाफ
 भी  मौजद  आमतौर  पर  वे  उपस्थित  नहीं  होते  एक  तरफ  तो  स्टेशन  टेलीफोन
 तथा  सभी  चीजें  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  लेकिन  दूसरी  ओर  स्टाफ  वहां  मौजूद  होने  की  जरूरत  नहीं

 अतः  यात्रियों  को  सावधान  करने  के  लिए  वहां  कोई  भी  नहीं  होता  इन  बातों  पर  ध्यान
 देना  मैं  एक  पत्र  लिख  चुका  मैं  इसे  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  को  भेजना  चाहता

 परन्तु  गलती  से  मैंने  इसे  माननीय  मंत्री  को  दे  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  पत्र  पर  ध्यान
 देंगे  तथा  यात्रियों  के  हित  में  इन  छोटे  उपचारात्मक  कदम  उठाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 वे  कब  कुलियों  तथा  रेलवे  के  निम्न  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करेंगे  जिन्हें
 रात  के  वक्त  तैनात  रहना  होता  यही  समय  है  जब  उनके  लिए  कुछ  किया  जाये  ।

 माल  यात्तायात  का  एक  प्रश्न  अभी  हाल  ही  में  एक  बात  से  मुझे  ताज्जुब  एक  स्पेशल

 किताबों  का  पासंल  जिसमें  कि  मेरी  स्वयं  की  पुस्तकें  भी  गुंटूर  से  दिल्ली  मेरे  अपने  मित्र  न ेइस  गलत  धारणा

 से  उसे  भेजा  कि  यदि  वह  ज्यादा  पंसे  देंगे  और  इसे  स्पेशल  स्पीड  पासंल  लिखेंगे  तो  दिल्ली  तक  यह
 ज्यादा  जल्दी  पहुंचाया  जायेगा  ।  बल्कि  हुआ  यह  कि  इसमें  और  भी  अधिक  विलम्ब  उन्होंने  सोचा

 र  था  कि  पासंल  दस  दिन  के  भीतर  पहुंच  यहां  40  से  45  दिन  के  भीतर  गुस्से  के  मारे

 उन्होंने  क्कील  का  नोटिस  देने  का  विचार  किया  और  फिर  उसी  के  बाद  यहां  पासेल  प्राप्त  हुआ
 बह  तो  एक  शिकायत  है  ।
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 1  1910  )  रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  988-६9  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 दूसरी  शिकायत  मेरे  सचिव  यहां  पासंल  प्राप्त  करने  के  स्थान  पर  कई  बार

 प्रो०  मधु  दण्डबतते  :  यह  कोन  से  वर्ष  की  बात  है  ?

 प्रो०ण  एन०  जी०  रंगा  :  अभी  हाल  ही  की  बात

 प्रो०  मधु  दण्डक्ते  :  1977  की  बात  नहीं

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मेरा  सचिव  पता  लगाना  चाहता  था  कि  पा्सल  यहां  आ  गया  है  अथवा

 नहीं  ।  मुझे  बताया  गया  कि  वहां  इतनी  अधिक  भीड़  थी  कि  बेचारे  अधिकारी  उन्हें  बताने  में  असमर्थ

 वह  यहां  पहुंचे  भी  हा  या  अन्त  में  जब  वह  प्राप्त  कर  लिया  गया  तो  मेरा  सचिव  बहुत  धक
 गया  था  क्योंकि  उसे  वहां  पर  तीन  घंटे  से  अधिक  इन्तजार  करना  पडा  ।  अतः  यहां  रेलवे  और  रेलवे
 स्टेशन  के  सामान  भेजनेयरा  पार्सल  आफिस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  यात्तो
 आप  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  कीजिए  जिन्हें  यात्रियों  की  सुविधा  पर  ध्यान  देना  होता  है  या  फिर
 पासंल  भेजे  जाने  की  प्रक्रिया  में  तेजी  लाइये  इस  तरह  के  बेहद  असुविधाजनक  तथा  असंत्तोषजनक  घिलस्ष
 और  सेवाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कुछ  न  कुछ

 श्री  प्रजय  विश्वास  :  सभापति  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  हुं  और  मूझे
 थी  कि  रेल  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  मंत्री  महोदय  मेरे  क्षेत्र  क ेलिए  कुछ  नई  परियोजनाओं  की

 घोषणा  करेंगे  करोंकि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  अपने  चुनाव  दौरे  के  त्रिपुरा  के  लोगों  के
 साथ  बहुत  सारे  वायदे  किये  थे  जिनमें  अगरतला  तक  रेल  लाइन  बढ़ाने  का  वायदा  भी  किन्तु  मूझे
 खेद  है  कि  बजट  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  किशा  गया  त्रिपुरा  के  लोगों  ने  निश्चित  रूप
 से  यह  महसूस  किया  होगा  कि  श्री  राजीव  गांधी  ने  केवल  वोट  लेने  के  लिए  ये  सब  वाबदे  किये  थे  ।

 अब  मुझे  यह  आशा  नहीं  है  कि  अगरतला'तक  रेल  लाइन  बढ़ाई  धरम्रनगर  से  कुमार
 घाट  तक  चल  रही  परियोजना  के  लिए  इस  बजट  में  केवल  5  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया
 मल  रूप  से  परियोजना  1978  में  जनता  शासन  में  स्वीकृत  की  गई  कांग्रेस  के  30  वर्षों  के  शासन
 के  बाद  यह  परियोजना  स्वीकार  की  गई  थी  और  कांग्रेस  के  इन  30  वर्षो  के  शासन  के  दौरान  त्रिपुरा  के
 लोगों  के  लिए  कोई  भी  योजना  स्त्रीकृत  नहीं  की  गई  थी  ।  मूल  परियोजना  के  अनुसार  इस  परियोजना
 को  1982  के  अन्दर  ही  पूरा  किया  जाना  था  और  परियोजना  की  कुल  लागत  8.5  करोड़  रुपये

 इस  समय  1988  चल  रहा  अपने  भाषण  के  दौरान  रेल  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इस  वित्त  वर्ष  के  दौरान

 बहुत  सी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वह  वचनबद्ध  किन्तु  उन्होंने  त्रिपुरा  की  चालू  परियोजना
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 अब  परियोजना  की  ल,गत  8.5  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  31  करोड़  रुपये  हो  गई  है
 और  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  1.5  करोड़  रुपये  की  और  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  एक  मंत्री
 ने  केवल  5  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  तथा  वह  1.5  करोड़  रुपये  और  अधिक  देने  में

 मर्थ  हैं  ।  यह  बड़ी  दुःखद  स्थिति  यदि  अगले  एक  वर्ष  के  अन्दर  इस  1.5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था
 न  की  गई  तो  यह  परियोजना  1991  तक  ही  पूरी  हो  सकेगी  ।  33  किलो  मीटर  र्म्बी  रेल  लाइन
 के  निर्माण  के  लिए  सरकार  बारह  वर्ष  का  समय  लेती  है  ।

 हमें  इस  सरकार  से  यह  आशा  नहीं  है  कि
 यह  सरकार  अगरतला  तक  रेल  लाइन  बढ़ा
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 रैल  अधिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  की  मांगे  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  ),

 1985-86

 ्रजय

 पायेगी  ।  यदि  कार्य  की  यही  प्रगति  रही  तो  धरमपुर  से  अगरतला  तक  की  इस  परियोजना  को  पूरा
 करने  में  सौ  वर्ष  का  समय  लगेगा  ।

 धर्मनगर  से  अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वे  रिपोर्ट  पूरी  हो  गई  लेकिन  मैं
 सोचता  हूं  वह  किसी  कोल्ड  स्टोर  में  पड़ी  प्रधान  मंत्री  जी  न ेअगरतला  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने
 के  बारे  में  वायदे  किये  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  इसे  कब  आरम्भ  किया  जायेगा--अगले
 बजट  में  या  इस  बजट  के  पांच  वर्षों  बाद  या  वर्षों  बाद  ।  इस  बारे  में  सरकार  से  कोई  स्पष्ट  उत्तर
 नहीं  मिला  है  ।

 |

 त्रिपुरा  और  अन्य  उत्तर-पूर्वी  राज्य  पिछड़े  हुए  एन०  ई०  परिषद  की  रिपोर्ट  के  अनुसार
 समूचा  क्षेत्र  देश  के  समूचे  विकास  से  70  वर्ष  पीछे  उस  क्षेत्र  को विकसित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 ने  एक  मंत्रिमंडल  उप-समिति  गठित  की  अगर  केन्द्र  सरकार  एक  विशेष  अवधि  में  33  कि०  मी  ०

 रेलवे  लाइन  पूरा  करने  में  समर्थ  नहीं  है  तो  उप-समिति  गठित  करने  का  क्या  लाभ  है  ?  वहां  गैस  पाई
 गई  हमने  गैस  पर  आधारित  उद्योग  और  अन्य  उद्योग  स्थापित  करने  की  मांग  की  लेकिन
 केन्द्र  सरकार  का  उत्तर  है  कि  वहां  बुनियादी  सुविधाएं  नहीं  रेलवे  लाइन  नहीं  संचार  सुविधा
 नहीं  इन  सब  सुविधाओं  के  अभाव  वहां  कोई  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  जब  हम  रेलवे
 लाइन  की  मांग  करते  हैं  तो  वे  बजट  में  धन  की  कोई  नहीं  करते  हम  कहां  जाएं  ?  समूचे
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का विकास  कैसे  होगा  ?  केन्द्र  सरकार  के  अनुसार  त्रिपरा  के  तीन  जिले  पिछड़े  हुए  हैं  । और

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  असम  की  राजधानी  गोहाटी  को  क्षेत्र  की  कोई  अन्य  राजधानी  रेलवे  लाइन
 से  जुड़ी  हुई  नहीं  मैं  मंत्री  जी  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  की कम  से  कम  राजधानियों  को  जोड़ने  के
 उनेक  कार्यक्रम  को  जानना  चाहता  हूं  ।

 डिब्बों  के  बारे  सभी  पुराने  डिब्बे  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  भेजे  रहे  मैं  मंत्री  जी  से  उस  क्षेत्र
 का  कम  से  कम  एक  बार  दौरा  करके  स्वयं  डिब्बों  की  दशा  देखने  का  अनुरोध  करता  यात्रियों  के
 लिए  उन  डिब्बों  में  यात्रा  करना  सम्भव  नहीं  न्यूनतम  सुविधाएं  -  शौचालय  या  अन्य  सुविधाएं  भी
 नहीं  दी  गई

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  खनिज  संसाधनों  में  सम्पन्न  जिसे  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  भली  प्रकार
 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  और  वहां  औद्योगीकरण  भी  किया  जा  सकता  लेकिन  संचार  व्यवस्था
 और  रेलवे  लाइनों  के  अभाव  के  कारण  वहां  कोई  उद्योग  स्थापित  करना  सम्भव  नहीं  मैं  मंत्री  जी
 से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  कुछ  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  कि  वहां  के  लोग  यह  महसूस  करें  कि  वे
 भी  भारत  में  रहते

 *श्री  वी०  एस०  विगवराघवर  :  सभापति  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता
 इस  वर्ष  के  रेलवे  बजट  में  हमा री  उपलब्धियों  को  गया  है  ।  इन  उपलब्ज्धयों  के  लिए  मैं  रेल

 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  मुझे  पूरा  विश्वास  है  ये  सब  उनके  अच्छे  नेतृत्व  के  कारण  हुआ  इस  वर्ष
 हमारे  देश  ने  गम्भीरतम  सूखे  का  सामना  किया  रेलवे  ने  भारत  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  राहत

 मलणशलम  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे
 1987-88  औद  अतिरिक्तअनुदानों  की  मांगें

 1988-86

 सामग्री  और  खाद्यान्न  पहुंचाने  में  सराहनीय  परिवहन  सेवा  प्रदान  की  है  ।  यह  एक  बड़ी  उपलब्धि  है  कि
 रेलवे  ने  कठिन  परिस्थितियों  में  भी  1987-88  में  313  मिलियन  टन  के  मालभाड़े  की  ढुलाई  की

 इसी  तरह  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  1986-87  में  वित्तीय  अधिशेष  11  करोड़  रुपये  हो
 जायेगा  ।  यह  102  करोड़  तक  बढ़  गया  है  ।  दुर्घटनाओं  के  मामले  में  भी  रेलवे  में  विलक्षण  सुधार  हुआ  है
 1985-86  में  717  दुर्घटनाएं  हुई  थीं  जो  1986-57  में  कम  होकर  644  तक  हो  मैं  मंत्री  जी  के

 इस  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  हूं  कि  वह  रेल  यात्रा  को  सुरक्षित  बनाने  के  लिए  सभी  प्रबन्ध  यह
 सरकार  का  कतंव्य  है  कि  वह  उन  यात्रियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करे  जो  रेलवे  से  यात्रा  करते  मैं  आशा
 करता  हूं  इस  सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  उपाय  किए

 2.56  म०  प०

 बसवराजेश्वरी  पोठासीन  हुई  |

 एशिया  में  भारतीय  रेलवे  सबसे  बड़ी  रेलवे  प्रणाली  है  और  यह  दुनिया  में  दूसरे  स्थान  पर
 भारतीय  रेलवे  1853  में  34  कि०  मी०  की  छोटी-सी  लाइन  से  शुरू  हुई  थी आज  61813  कि०  मी०
 लम्बी  लाइन  बन  गई  देश  के  चहुंमुखी  विकास  के  लिए  रेलवे  एक  बहुत  कारगर  साधन  रेलवे  पर
 चर्चा  करते  हुए  माननीय  सदस्यों  ने  नई  रेलवे  गाड़ियां  डिब्बा  फेकटरियों  आदि  की  मांग  की  है
 इसका  कारण  यह  है  कि  देश  में  विकासशील  क्षेत्र  के  विकास  में  रेलवे  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  फिर

 किसी  न  किसी  कारण  से  रेलवे  का  देश  के  सभी  भागों  में  समान  रूप  से  विकास  नहीं  हुआ  मेरे
 अपने  राज्य  केरल  को  लीजिए  ।  जब  देश  में  61813  कि०  मी०  लम्बी  रेल  लाइनें  हैं  तो  केरल  में  केवल
 921  कि०  मी०  दूसरे  शब्दों  में  यह  राष्ट्रीय  औसत  से  बहुत  नीचे  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षो  के
 पश्चात  भी  केरल  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  औसत  से  बहुत  पीछे  इससे  यह  पता  चलता  है  कि
 केरल  में  रेलवे  विकास  की  ओर  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  उस  राज्य  में  रेलवे
 विकास  बहुत  अनिवाय॑  है  जिसमें  27  लाख  युवा  व्यक्ति  और  महिलाओं  के  नाम  रोजगार  कार्यालयों  के
 रजिस्टरों  में  दर्ज  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  यह  सच  है  कि  इस  देश  में  केरल  में  सबसे  अधिक  यात्री
 यात्रा  करते  केरल  के  लोग  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  करते  इस  वर्ष  के  बजट  ने  उन्हें  प्रभावित
 किया  केरल  का  रेलवे  राजस्व  में  बहुत  बड़ा  हिस्सा  है  लेकिन  उस  राज्य  में  रेलवे  सुविधाएं  नगण्य

 कितनी  लाइनों  की  मांग  की  गई  कितनी  बार  अनुरोध  किये  गये  लेकिन  इन  मांगों  और

 अनरोधों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  इसी  तरह  इस  वर्ष  पूरी  की  जाने  वाली  लाइनों  की  सूची

 में  कैरल  का  नाम  नहीं  आता  उस  राज्य  में  एक  भी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जा  रहा  पता  नहीं

 इरनाकुलम-एलेप्पी  तटीय  लाइन  कब  पूरी  की  जाएगी  ।  इस  लाइन  के  लिए  12  करोड़  रुपये  स ेअधिक

 की  आवश्यकता  है  ।  तिरुचुर-गुरुवायुर  लाइन  के  लिए  17.5  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  आवश्यकता

 है  ।  इस  वर्ष  केवल  2  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  इस  हिसाब  से  इस  लाइन  को  परा  करने

 में  कम  से  कम  10  वर्षों  का समय  इसे  पूरा  करने  के  लिए  कोई  निर्धारित  समय  नहीं  है  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  तिरुचुर-गुरुवायुर  लाइन  को  अगले  वर्ष  पूरा  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 अन्य  मुद्दा  उन  रेलगाड़ियों  के  बारे  में  है  जो
 केरल  जा  रही  पहले  दिल्ली  से  तीन

 गाड़ियां  चल  रही  उसके  बाद  केरल  एक्सप्रेस  को  दैनिक  गाड़ी  बना  दिया  गया  और  अन्य  दो
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 अनुदानों  की  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की

 19.  5-86

 बो०  एस०  विजयराघवन  ]
 गाड़ियों  को  रह  कर  दिया  गया  |  इससे  यात्रियों  की  कठिनाइयां  बढ़  गई  विशेषतया  मालाबार  से
 आने  काले  यात्रियों  की  समस्याएं  कई  गुणा  बढ़  गई  मालाबार  क्षेत्र  स ेचलने  वाली  मंगला  एक्सफ्रेस
 उन  यात्रियों  के लिए  बहुत  उपयोगी  गाड़ी  थी  जो  दिल्ली  या  अन्य  उत्तर  भारतीय  शहरों  में  जाना

 चअआहते  हैं  ।  इस  गाड़ी  के  रह  किये  जाने  से  इस  क्षेत्र  के  यात्रियों  क ेलिए  काफी  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई
 केरल  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  कराने  में  बहुत  कठिनाई  हो  गई  केरल  के  सांसद  रेलवे  मंत्री  से

 मिले  और  सबंसम्मति  से  मांग  की  है  कि  एक्सप्रेस  को  फिर  से  चलाया  हमें  आशा  थी  कि

 यह  किया  जाएगा  लेकिन  ऐसा  नहीं  मैं  एक  बार  फिर  मांग  करता  हूं  कि  मंगला
 :  प्रेस  को  चलाया  मैं  मंत्री  जी  को  हिमसागर  एक्सप्रेस  को  चलाने  के  निर्णय  पर  बधाई

 :  देता  हूं  ।
 ह

 '
 केरल  की  बहुत  पुरानी  मांग  है  कि  उस  राज्य  में  रेलवे  का  एक  निर्माण  एकक  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  जबकि  पड़ोसी  राज्यों  में  एक  से  अधिक  फैक्टरियां  केरल  में  एक  भी  नहीं  है  ।
 '

 कप्रथला  में  जो  फैक्टरी  स्थापित  की  गई  है  वह  मूल  रूप  से  केरल  के  लिए  थी  ।  मैं  मंत्री  जी  से  रेल
 डिब्बों  की  फैक्टरी  लगाने  की  केरल  की  मांग  की  ओर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  पिछले  व  मैंने
 मंत्री  जी  से  अनुरोध  था  कि  केरल  में  अगर  बड़ा  निर्माण  एकक  अभी  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता
 तो  कम  से  कम  एक  छोटा  एकक  स्थापित  किया  जाना  मेरी  मांग  को  स्वीकार  करते  हुए  मंत्री

 ।  जी  ने  पालघाट  में  कंक्रीट  स्लीपर  फैक्टरी  लगाने  का  निर्णय  लिया  था  ।  मैं  उनका  इसके  लिए  धन्यवाद
 करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  दुख  के  साथ  कहता  हूं  कि  इस  बारे  में  प्रारम्भिक  कदम  भी  नहीं  उठाये  गये  हैं  ।

 *
 मैं  समझता  हूं  रेलवे  विभाग  टेण्डर  जारी  नहीं  कर  सका  इसलिए  मैं  इन  कार्यों  को  जल्दी  करने

 1  और  इस  फैक्टरी  को  पालघाट  में  बिना  देरी  किये  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
 ३.00  म०  प०

 | |
 1  जनवरी  से  पहले  केरल  में  9  माड़ियों  को  रह  किया  गया  ।  इसमें  से  अधिकतर

 न
 साड़ियां  सालाबार  क्षेत्र  स ेहोकर  निकलती  उदाहरण  के  लिए  इरनाकुलम  कान््नूर  चेरन

 कौचीत  ज्रिची  एक्सप्रेस  आदि  ।  इसके  कारण  जनता  को  काफी  असुविधा  हो  गई  है  ।  निस्संदेह *
 मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  इनमें  से  कुछ  गाड़ियों  को  जल्दी  ही  चलाया  जाएगा  ५  लेकिन

 Pag
 कह  इसी  तरह  है  जसे  किसी  ऊंट  पर  हद  से  ज्यादा  सामान  रख  दिया  जाये  और  उसके  बाद  थोड़ा-सा

 गे  सामान  हटा  दिया  जाये  और  कहा  जाये  और  अब  तो  ऊंट  पर  रखा  भार  हल्का  हो  गया  यह
 तरह  की  बात  ऊंट  निस््संदेह  खुश  होगा  जब  उसकी  कमर  से  थोड़ा  भार  कम  कर  दिया

 पे  मंत्री  जी  का  ऐसा  व्यवहार  नहीं  होना  प्षभी  गाड़ियां  जो  रह  कर  दी  गई  हैं  उन्हें
 ब  क्लाया  जाना

 हर  मैं  अपने  राज्य  से  सम्बन्धित  मांगों  को  दक्षिण  में  बहुत  से  तीर्थस्थल  हैं  जैसे  रामेश्व
 "  गुरुवायुर  ।  इन  तीथ्थंस्थलों  को  रेलवे  लाइनो  से  जोड़ा  जाना
 चाहिए  जिससे  कि  तीर्थ  यात्रियों  को  इन  स्थानों  पर  जाने  में  कठिनाई  न  वास्तव  में  इन  स्थानों  को
 ने  आपस  में  जोड़ने  क ेलिए  एक  लाइन  बिछाई  जाने  हेतु  सर्वे  किया  गया  था  ।  लेकिन  कुछ  नहीं  किया  गया  ।
 प  हाल  ही  में  पालघाट  और  पुल्लाची  को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ा  गया  अगर  इस  लाइन  को  पुडूनगरम
 0  से  त्रिचूर  तक  बारास्ता  आलातूर  तक  बढ़ाया  जाता  है  तो  इसे  प्रस्तावित  त्रिचू  र-गुरुवाचूर  लाइन  तक
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 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अमसुदानों  की  मांगें
 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 जोड़ा  जा  सकता  मैं  चाहता  हुं  मंत्री  जी  इस  पर  गम्भी  रता  से  विचार

 यह  आम  शिकायत  है  कि  केरल  की  गाड़ियों  में  पुराने  और  टूटे-फूटे  डिब्बों  को  जोड़ा
 जाता  इनमें  से  बहुत  से  डिब्बों  में  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।  उत्तरी  भारत  के  हिस्सों  में  इन  डिब्बों  को  लम्बे
 समय  तक  इस्तेमाल  करने  के  इन्हें  इन  गांड़ि  के साथ  जोड़ा  जाता  इनमें  से अधिकांश  डिब्बे

 ऐसे  हैं  जिनके  शोचालयों  के  दरवाजों  में  जंग  लगा  हुआ  है  और  यदि  हाथ  उनसे  खुरच  जाये  तो  ठिटनैस

 हो  जाये  ।  यात्रियों  के  जीवन  को  ऐसे  जोखिम  में  डालने  के  लिए  माननीय  मंत्री  को  भी  जिम्मेदार
 राया  जाना  रेलवे  से  ऐसा  व्यवहार  मिलने  पर  आपने  क्या  किया  केवल  उत्तर  भास्त
 भारत  का  हिस्सा  नहीं  दक्षिण  भारत  भी  इस  देश  का  एक  हिस्सा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  जंग
 लगे  हुए  इन  पुराने  डिब्बों  को  शीक्रातिशीघत्र  बदला

 दूसरी  मांग  यह  है  कि  त्िवेन्द्रम  और  शोरनूर  के  बीच  चलने  वाली  वीनाड  एक्सप्रेस  को

 म्बतूर  तक  बढ़ाया  जाय  जिससे  कि  इसे  मद्रास  जाने  वाली  कोबई  एक्सप्रेस  से  जोड़ा  जां  यह
 त्रिवेन्द्रम  से  मद्रास  जाने  वाले  यात्रियों  के  लिए  बड़ी  उपयोगी  अगर  यह  सम्भव  न  हो  तो  इसे
 कम  से  कम  पालघाट  तक  बढ़ाया  जाये  जहां  से  एक  पंसेंजर  गाड़ी  कोयम्बतूर  को  जाती  दूसरी  बात
 पालघाट  स्टेशन  के  विकास के  बारे  में  पालघाट  देश  के  प्राचीनतम  मंडल  का  मुख्यालय
 इसके  महत्व  को  कम  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इस  मंडल  के  महत्व  को  बनाये  रखें  क्योंकि  यह  पड़ौसी  राज्यों  के  बहुत  से  महत्वपूण  स्ठेशनों  को  जोड़ता
 हैं  ।  पालघाट  एक  महत्वपूर्ण  जंक्शन  हैं  ।  प्लेटफार्मो  पर  छतें  नहीं  हैं  जिससे  लोगों  को  वर्षा  और  धूप  में

 ठहरना  पड़ता  इसलिए  इस  स्टेशन  का  मॉडल  स्टेशन  के  रूप  में  चिकास  किया  जाना  मैं
 मांगों  का  पुनः  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  जेतुल  बशर  :  आदरणीय  सभापति  इन  मांगों  का  समर्थन  करते

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  रेल  मंत्री  जी  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  वाराणसी  से  छफ्रा  तक
 मीटरगेज  जाती  है  और  बहुत  दिनों  से  यह  मांग  होती  रही  है  कि  छपरा  और  वाराणसी  के  बीच  में
 गेज  को  ब्रोड-गेज  में  कर  दिया  1980  में  जब  माननीय  कमलापति  ज़्िपाठी  रेल  मंत्री  तो

 ,  उन्होंने  उस  क्षेत्र  क ेलोगों  को  यह  आश्वासन  छिया  था  कि  यह  काम  हो  जाएगा  और  इसके  लिए  सर्वे
 भी  किया  गया  और  सर्वे  होने  के  बाद  यह  मामला  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  1980
 से  लेकर  आज  1988  हो  रहा  है  लेकिन  किसी  भी  बजट  में  इसका  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  छपरा  से  वाराणसी  तक  मीटरगेज  को
 ब्रोडगेज  में  परिवतेन  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाएं  क्योंकि  अब  यही  छपरा  से  वाराणसी  तक
 का  भाग  रह  जाता  जहां  कि  मीटरगेज  है  ।  छपरा  के  दूसरी  तरफ  ब्रोडगेज  है  और  गोरखपुर  से
 वाराणसी  तक  ब्रोडगेज  में  परिवतंन  हो  रहा  ओडिहार  से  वाराणसी  तक  ब्रोडगेज  हो  जाने  पर  छपरा
 से  वाराणसी  का  लिक  खत्म  हो  जाएगा  क्योंकि  मीटरगेज  की  गाड़ियां  ओडिहार  तक  ही  आ  पाएंगी
 और  बलिया  और  गाजीपुर  के  लोग  सीधी  रेल  सेवा  से  वंचित  रह  जाएंगे  अगर  ऐसा  न  हुआ  ।

 इस  दृष्टि  से  मेरा  निवेदन  है  कि  छपरा  से  ओडिहार  तक  ब्रोडमेज  करने  का  प्रयत्न  करें  क्योंकि  गोरखपुर
 से  वाराणसी  तक  ब्रोडगेज  हो  ही  रहा
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 अनुदानों  की  मार्गें  ),  1988-89  अनुपुरक  अनुदानों  को  मांगें
 ),  1987-83  और  अनुदानों  की  मांगें

 जेनूल  बशर  ]

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मगध  एक्सप्रेस  पटना  से  दिल्ली  के  लिए  आती  है  और

 वह  मगध  एक्सप्रेस  बिहार  के और  बिहार  से  लगा  हुआ  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  उसके  यात्रियों
 की  सुविधा  के  लिए  चलाई  गई  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  कई  बार  निवेदन  कर  चुका  हूं  इस  सदन
 में  और  इस  सदन  के  बाहर  भी  कि  दिलदार  नगर  रेलवे  स्टेशन  जंक्शन  पर  मगध  एक्सप्रेस  का  ठहराव
 किया  दिलदार  नगर  रेलवे  जंक्शन  उत्तर  प्रदेश  का  आखिरी  रेलवे  जंक्शन  है  और  बिहार  के  कुछ

 गाजीपुर  और  वाराणसी  और  बलिया  जिले  के  कुछ  भागों  के  लोगों  को  मगध  एक्सप्रेस  के  ठहराव
 से  काफी  सुविधा  हो  जाएगी  ।  इसके  बारे  में  मैं  रेलवे  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  मैं

 पहले  भी  10  या  12  बार  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  दिलदार  नगर  जंक्शन  स्टेशन  पर  मगध  एक्सप्रेस  का

 ठहराव  कराया  दिलदार  नगर  एक  डिस्ट्रिक्ट  स्टेशन  है  और  वहां  से  एक  ब्रांच  लाइन  ताड़ीघाट
 तक  जाती  जो  गाजोपुर  हैडक्वार्टर  से लगा  हुआ  है  जिला  मुब्यालय  को  जोड़ता  गाजीपुर  जिले  के
 लगभग  सभी  लोगों  को  बड़ी  सुविधा  मिल  जाएगी  अगर  पांच  मिनट  का  ठहराव  या  तीन  मिनट  का
 राव  मगध  एक्सप्रेस  का  दिलदार  नगर  जंक्शन  स्टेशन  पर  करा  दिया

 तीसरी  बात  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हम  वाराणसी  क्षेत्र  के  लगभग  15,  20  संसद
 सदस्पों  ने  अनेक  बार  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  किया  हैं  कि  वाराणसी  से  एक  रेलगाड़ी  नई  दिल्ली  तक
 चलाई  जाये  जो  शाम  को  वाराणसी  से  चले  और  सुवह  दिल्ली  पहुंच  जाये  और  शाम  फिर  दिल्ली  से  चले
 और  सुबह  वाराणसी  पहुंच  जाये  ।  जनता  को  भी  यहां  आने  में  कष्ट  होता  है  और  हम  लोगों  को  भी  शाम
 की  गाड़ी  नहीं  मिलती  |  काशी-विश्वनाथ  का  समय  दो  बजे  का  उसके  बाद  कोई  ऐसी  ट्रेन  नहीं

 एक  माननोय  सदस्य  :  या  प्रयागराज  को  बढ़ा  दीजिए  ।

 श्रो  जेनुल  बशर  :  प्रयागराज  को  बढ़ा  दें  तब  ठीक  काफी  ससय  इस  गाड़ी  के  पास  है  और
 इसको  आसानी  से  दिल्ली  तक  बढ़ाया  जा  सकता  कोई  नई  गाड़ी  चला  दी  जाये  तब  भो  ठीक  है  जैसी
 भी  सुविधा  हो  वैसा  कर  दिया  जाये  |  इस  वार  जो  टाइम  टेबल  छपवा  रहे  हैं  वह  एक  महीना  लेट  हो  गया

 पहले  पहली  अप्रैल  को  छप  जाया  करता  अब  पहली  मई  को  छपेगा  ।  शायद  यह  हमारे  लिये  ही
 लेट  किया  गया  है  और  हम  एक  बार  फिर  निवेदन  करना  चाहते  हैं  कि  नये  टाइमटेबल  में  हमारी  मांग
 के  अनुसार  गाड़ियों  के  रुकने  तथा  वाराणसी  से  नई  दिल्ली  तक  ओवरनाइट  गाड़ी  देने  की  कृपा

 कुछ  रेलगाड़ियां  बन्द  कर  दी  गई  उनको  फिर  से  शुरू  किया  जा  रहा  हावड़ा-अमृतसर
 एक्सप्रेस  को  भी  चालू  कर  दिया  इसके  लिये  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  लेकिन  एक  गाड़ी  अपर

 इंडिया  एक्सप्रेस  जो  कलकत्ता  से  दिल्ली  तक  चला  करती  बहुत  पुरानी  गाड़ी  उसको  बन्द  कर
 दिया  गया  अब  बह  गाड़ी  सिर्फ  मुगलसराय  तक  आती  है  और  वापस  चली  जाती  मैं  आपसे
 दन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  गाड़ी  को  पुनः  दिल्ली  तक  कर  दिया  जाये  और  यदि  इसमें  बहुत  ही  दिक्कत

 हो  तो  अभी  फिलहाल  इसको  मुगलसराय  के  बजाए  वाराणसी  तक  अवश्य  कर  दिया  ) ७०७
 ]

 इस  गाड़ी  को  कलकत्ता  से  दिल्ली  तक  कर  दिया  जाये  ।  अब
 यह  गाड़ी  सिर्फ  मुगलसराय  तक

 आती  है  और  वापस  चली  जाती
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 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 |
 आखिरी  बात  ताड़ी  घाट  रेलवे  स्टेशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  जैसा  मैंने  पहले  कहा  है  कि

 दिलदार  नगर  एक  ब्रांच  लाइन  है  और  ताड़ीधाट  गाजीपुर  शहर  में  गंगा  के  उस  पार  पड़ता

 पहले  गंगा  पर  पुल  नहीं  श्रा  और  लोग  गाड़ी  से  आते  थे  और  नाव  या  स्टीमर  से  नदी  पार  करते  थे  ।

 कई  लोग  नदी  क्रास  न  करने  की  वजह  से  उस  रेलवे  स्टेशन  पर  दूर  की  गाड़ियां  पकड़ने  नहीं  जाते  वे

 लोग  बनारस  आकर  गाड़ी  पकड़ते  लेकिन  अब  गंगा  पर  पुल  बन  गया  है  और  ताड़ीघाट  रेलवे  स्टेशन

 बहुत  खराब  हालत  में  ऐसा  लगता  है  कि  इस  स्टेशन  और  इस  ब्रांच  लाइन  को  कोई  देखने  वाला  नहीं
 जिस  तरह  की  हालत  60-65  साल  पहले  वैसी  ही  उसकी  हालत  आज  उसमें  कोई  सुध्वर

 नहीं  किया  गया  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ताड़ीघाट  रेलवे

 स्टेशन  का  पुनर्निर्माण  कराया  जाये  ।  वहां  पर  सुविधाओं  के  नाम  पर  कोई  चीज  नहीं  उस  ब्रांच  लाइन

 पर  जो  रेलगाड़ी  घलती  उसकी  हालत  भी  बहुत  खराब  एक  बार  मैंने  स्वयं  जाकर  उस  गाड़ी  को

 उसमें  बाथरूम  में  दरवाजों  पर  ताला  लगा  दिया  गया  है  और  कई  डिब्बों  में  बैठने  तक  के  लिए  सीटें

 नहीं  मालगांडी  की  तरह  उसमें  डिब्बे  लगा  दिये  गये  यह  दिन  की  गाड़ी  लेकिन  कभी  अगर  शाम

 हो  जाये  तो  इसमें  लाइट  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  इसलिए  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  इस  रेलवे

 स्टेशन  और  इस  गोड़ी  को  एक  बार  अवश्य  देख  लें  या  किसी  से  दिखवा  लें  तथा  इसमें  सुधार

 करवाएं  |

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  तम्पन  थामस  :  1978  में  रेलवे  में  एक  गतिशील  परिबतंन

 रेलवे  में  यह  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  था  |  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  1978  में  हमने  जिस

 गति  से  शुरूआत  की  उसे  नहीं  बनाये  रखा  गया  रेलवे  में  अब  भी  जागीरदारी  प्रथा  विद्यमान

 मुझे  मालूम  है  कि  रेल  में  यात्रा  करते  समय  अधिकारी  लोग  कैसे  व्यवहार  करते  हैं  ।  मुझे  यह  नहीं

 मालूम  कि  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  में  ब्रिटिश  शासन  से  चली  आ  रही  व्यवस्था  में  परिवर्तन  कर  सकते

 रेज़वे  अधिकारी  सैलूनों  में  घूमते  हैं  ।  वे  पहले  जैसी  जागीरदारी  प्रथा  अपनाये  हुए  यदि  आप  रेलवे

 स्टेशन  या  रेलवे  ऑफिस  जायें  तो  आपको  अधिकारी  तंत्र  नजर  आयेगा  जिसे  इस  देश  का  समाजवादी

 तंत्र  नहीं  कहा  जा  वास्तविक  जागीरदारी  प्रथा  को  आज  भी  रेलवे  में  देखा  जा  सकता  यह
 नैमित्तिक  श्रमिकों  की  समस्याओं  से  शुरू  होती  गाड़ी  साफ  करने  वाले  सफाई  कमंचारी  को  3  रुपये

 प्रतिदिन  मजदूरी  मिलती  है  जबकि  रेलवे  अधिकारी  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  तक  सेलूनों  में  घूमते  हैं  उन्हें

 एक  महाराजा  जैसी  सभी  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इस  व्यवस्था  में  कैसे  परिवतंन  किया

 जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  ये  अधिकारी  इस  रेलवे  का  अपने  लाभ  के  लिये  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  और

 भ्रष्टाचार  में  संलग्त  मैंने  मातनीय  मंत्री  को  एक  पत्र  लिखा  जिसका  जवाब  देखकर  मुझे  आश्चयं

 निजी  उद्यमियों  का  मामला  वड़ा  गम्भीर  है  जो  रेलवे  के  पीछे  करोड़ों  रुपये  कमा  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  में  क्रासिंग  तथा  ज्वाइंट्स  बनाने  के  लिये  किसी  पार्टी  को  ठेका  दिया  उनमें

 एक  पार्टी  का  ताम  हिन्दुस्तान  विकास  निगम  उस  निगम  ने  6  करोड़  रुपये  का  ठेका  लिया  लेकिन

 ठेकेदार  को  उस  रेल  को  बेचने  जो  ठेकेदार  को  मुफ्त  दी  गई  है  और  जिसे  सरकार  को  वापस  करने
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 अनुदानों  की  मांगें  रुपये का  अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगें

 और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 5-86

 तम्पन  थामस  ]

 की  जरूरत  नहीं  26  करोड़  रुपये  का  लाभ  होगा  ।  एक  ब्यक्ति  6  करोड़  रुपये  का  ठेका  लेकर  26

 करोड़  रुषये  कमा  रहा  यह  बात  मैंने  माननीय  मंत्री  को  माननीय  मंत्री  ने  जवाब  दिया  कि

 यह  उसको  सप्लाई  किये  गये  इस्पात  का  पांच  प्रतिशत  स्टील  सरकार  का  यह  ठेकेदार  को  क्रॉस

 ज्वाइंट्सों  का  निर्माण  करने  के  लिये  दिया  गया  बचा  हुआ  स्टील  सरकार  को  वापस  किया  जाना
 लेकिन  इस  हिसाब  से  उसने  एक  वर्ष  में  3000  टन  लोहा  अधिक  प्राप्त  रेलवे  के  कार्यों

 थें  प्रयोग  होने  व!ला  लोहा  बड़ा  कीमती  होता  3000  टन  रेलवे  के  लोहे  को  अपने  धन  की  तरह
 बाजार  में  केचकर  फंसा  कमा  सकता  मुझे  आश्चयं  हुआ  ।  यह  कार्य  उच्च  अधिकारियों  की  सहायता
 से  अव  भी  हो  रहा  है  ।  कैन्टीन  और  दफ्तर  में  रात-दिन  काम  करने  वाले  नेमित्तिक  श्रमिकों  की  तरफ

 कोई  ध्यान  नहीं  देता  जिन्हें  तीन  रुपये  प्रतिदिन  मजदूरी  मिलती  उनके  वेतन  और  समस्याओं  के
 बारे  भें  कोई  विचार  नहीं  करता  ।  रेलवे  में  यही  हो  रहा

 मह  बड़े  गव॑  की  बात  है  कि  रेलबे  कुछ  मामलों  में  एक  व्यापार  संघठन  की  तरह  कार्य
 कर  रहा  उसने  मुनाफा  कमाया  उसे  विश्व  बेंक  से  ऋण  मिल  रहा  है  ।  उसमें  उन्नति  हो  रही

 लेकिन  पर्दे  के  पीछे  कुछ  ऐसी  घटनायें  भी  हो  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मानभीय
 मंत्री  इन  मामलों  में  सख्त  कार्यवाही  एक  गैर-सरकारी  पार्टी  पैसा  कमा  रही  है  तथा  धन  एकत्रित
 करने  के  लिये  रेलवे  का  प्रयोग  कर  रही  है  और  ठेकेदारी  व्यवस्था  इस  प्रकार  कार्य  कर  रही  इसका
 रेलवे  में  काम  करने  वाले  बहुत  से  श्रमिकों  षर  विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा  नैमित्तिक  श्रमिक  रेलवे  में
 15  से  लेकर  30  वर्षों  से  काय॑  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  स्थाई  क्यों  नहीं  किया  जा  सकता  ?  रेलवे  में  भर्ती  के
 पीछे  भी  रेलवे  अधिकारियों  का  हाथ  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  कक््ताना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध
 में  सख्त  कार्यवाही  की  जाये  और  ऐसी  बातों  को  रोका  रेलवे  में  लमभम  20  लाख  श्रमिक  कार्य
 कर  रहे  इन  श्रमिकों  की  समस्याओं  की  तरफ  कोन  ध्यान  दे  रहा  है  ?  श्रमिक  संघ  व्यक्स्था  क्या  है
 जिसके  द्वारा  रेलवे  कार्य  कर  रही  है  ?  मैंने  सुना  है  कि  उच्चतभ  न्यायालय  ने  एक  निर्णय  दिया  है  जिसबें

 कहा  है  कि  रेलवे  में  अमुक  संघ  का  बहुमत  लेकिन  रेलवे  का  कहना  है  कि  उनका  बहुमत  नहीं  है  ।
 रेलवे  ने  कुछ  श्रंघों  को  मान्यता  दी  है  तथा  उनसे  ही  बातचीत  करती  मैं  दक्षिण  रेलवे  में  एक  श्रमिक
 संघ  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जिसके  सदस्यों  की  संख्या  40,000  से  लेकर  60,000  तक  लेकिम
 रेलवे  इसे  मान्यता  नहीं  दे  रही  श्रम  संघों  की  मान्यता  केवल  कुछ  लक्ष्यों  के  लिये  मानी  जाती  है  और
 ये  लक्ष्य  राजनीति से  प्रेरित  होते  मुझे  इसका  पता  नहीं  है  ।  श्रम  संघों  को  मान्यता
 प्रदान  के  बारे  मैं  बह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  ग्रुप्त  मतदान  करा  कर  यह  पता  लगायेंगे  कि  किस
 संघ  का  बहुमत  है  ज़िसका  बहुमत  हो  उसे  बातचीत  के  लिए  मान्यता  प्रदान  की  जाये  ।  उसके  पास
 पी»एन  »एम०  मशीनरी  जब  उनकी  बैठक  होती  है  तो  कहते  हैं  कि  हम  श्रमिक्रों  की  समस्याओं  के
 बारे  में  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ।  इसके  बारे  में  मुझे  मालूम  नहीं  इन  सभी  समस्याओ्रों  के  बारे  में
 अधिकांश  श्रमिक  असंतुष्ट  हैं  ।  भर्ती  के  मामलों  में  भी  ऐसे  लोम  शामिल  हैं  ।  यह  व्यवस्था  का  एक  भंग
 बन  गया  है  जिसकी  वजह  से  श्रमिकों  को  उनके  अधिकार  नहीं  मिल  रहे  सरकार  के  पास  नैमित्तिक
 श्रमिकों  की  समस्याओं ,  निर्माण  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  की  सफाई  वालों  की  सिर
 पर  बोज्ञा  ढोने  वाले  श्रमिकों  की  समस्याओं  और  रेलवे  स्टेशनों  पर  बोझ्न  ले  जाने  वाले  कुलियों  की
 समस्थामों  की  तरफ  ध्यान  देने  के  लिये  समय  नहीं  है

 ओर  उनके  कल्याण  की  तरफ  भी  कोई  ध्यान  नहीं

 280



 1  1910  रेल  अभिसमप्र  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 दिया  जा  रहा  रेलवे  स्टेशनों  पर  बोझ  ढोने  वाले  श्रमिकों  की  स्थिति  देखने  लायक  इन  मामलों

 जांच  कोई  नहीं  कर  रहा  ये  लोग  रात-दिन  अपना  काम  कर  रहे  ये  लोग  आपका  सामान  ले

 जाते  हैं  ॥  वे  निश्चित  पैसा  लेते  इस  काम  के  लिये  उन्हें  कुछ  पैसा  सरकार  को  देना  पड़ता  उनकी

 क्या  सुरक्षा  है  ?  भारतीय  रेलवे  ने  ऐसे  श्रमिकों  को
 उनके  काम  का  क्या  सम्मान  दिया  है  ?  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  इन  बातों  पर  ध्यान

 रेलवे  के  विकास  से  पहले  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  केरल  से  आये  मेरे  साथियों  ने  केरल

 के  बारे  में  बार-बार  कुछ  न  कुछ  कहा  केरल  की  हमेशा  उपेक्षा  की  गई  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 जब  मैंने  माननीय  मंत्री  को  कोचीन  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  लिखा  तो

 यह  जवाब  दिया  गया  :  पर  बाद  में  विचार  किया  जायेगा  धन  की  कमी  त्रिवेन्द्रम--कोचीन

 लाइम  के  बारे  में  मुझे  पता  है  ।  मुझे  बहुत  बुरा  अनुभव  1984  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की  जनता  ने

 मझे  चना  ।  चुनाव  की  तारीख  तक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  चार  स्टेशनों  पर  गाड़ियां  रुकती  अगले

 दिन  लोगों  ने  कहा  कि  उन्होंने  जनता  पार्टी  के  प्रत्याशी  को  निर्राचित  किया  है  इसलिये  वहां  गाड़ी  नहीं
 रुक  रही  है  ।  अब  ये  कोचीन से  त्रिवेन्द्रम  तक  सीधी  जाती  यह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  नहीं  रुक  रही

 यह  विरुद्ध  आरोप-पत्र  की  तरह  लोगों  का  कहना  है  कि  क्धोंकि  उन्होंने  श्री  तम्पन  थामस

 को  चना  है  इसलिये  रेलवे  ने  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  गाड़ियों  का  रोकना  बन्द  कर  दिया  मैंने  रेल

 प्रशासन  को  अनेकों  बार  किसी  न  किसी  तरीके  उन्होंने  मुझे  इस  श्रकार  उत्तर  दिया  है  :

 सम्भव  नहीं  है  ।”  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  यह  संभव  क्यों  नहीं  लेकिन  चुनावों  के  दौरान

 यह  सम्भव  जब  चुनाव  हो  रहे  थे  तब  ऐसा  चार  स्टेशनों  पर  किया  गया  मैं  जानना  चाहूंगा
 कि  यद्यपि  यह  मंत्री  महोदय  के  लिये  बहुत  छोटी  सी  बात  है  फिर  भी  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय

 इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करेंगे  ।  नि:सन्देह  रेल  प्रबन्धक  और  कुछ  अन्य  छोटे  अधिकारी  इसे  कर

 सकते  हैं  |  इनसे  नीचे  कार्यंचालन  प्रबन्धक  भी  इसे  कर  सकता  दुर्भाग्य  से  संसद-सदस्य  होते  हुए  भी

 मैं  इसमें  असफल  मैं  डिविजनल  रेल  महा  प्रबन्धक  आदि  इन  सभी  लोगों  के  पास

 मैंने  आपको  मैं  जानता  हूं  आपने  कैसे  इसका  उत्तर  दिया  यह  हबहू  पहले  की  तरह  का

 उत्तर  यह  कार्यालय  द्वारा  आपको  भेजा  गया  मुझे  जो  जवाब  मिला  है  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि

 यह  सम्भव  नहीं

 त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  के  वीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  तथा  और  बहुत  सी  बातें  हैं  ?  मैं  इस

 बारे  में  जानना  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  भी  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  कोचीन

 और  कायाकुलम  के  बीच  दोहरी  लाइन  कब  तक  पूरी  हो  मैं  वे  सभी  पत्र  लाया  हूं  जिनमें

 माननीय  मन््त्री  महोदय  ने  मुझे  जवाब  दिया  सभी  चीजें  मेरे  पास  हैं।जिस  ठेके  का  जिक्र  मैंने

 पहले  किया  था  उसकी  फाइल  भी  मेरे  पास  मैंने  एक  नोट  के  साथ  ये  सब  चीजें  उन्हें  भजी

 यदि  वह  इस  मामले  में  जांच  करवाने  के  लिये  तैयार  हैं  तो  मैं  ये  बभी  चीजें  उन्हें  भेज  सकता  मैं  सिर्फ

 यही  कहना  चाहता  हूं  कि
 जब  भी  मैं  कोचीन-कायाकुलम  लाइन  के  पूरा  होने  के  बारे  में  पूछता  हूं  तो

 जवाब  यह  होता  है  इसके  लिये  धनराशि  नहीं  है
 ।'”  जबकि  केरल  के  लोग  सारे  भारत  में  जा  रहे

 यदि  आप  आशुलिफिकों  को  ही  लें  तो  इस  संसद  में  कार्गरत  आशुलिपिकों  में  से  आधे  आशुलिपिक

 केरल  से  इधर  उधर  सब  जगह  ये  लोग  कार्यरत  वे  केरल  राज्य  से  बाहर  कार्य  करने  के  लिये

 आते हैं । लेकिन केरल की तरफ जाने के लिये टिकट लेने या आरक्षण कराने में उन्हें कठिनाई होती
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 अनुदानों  की  मांगें  उन्हें कितने  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
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 तम्पत  थामस  |

 है  ।  क्या  आप  जानते  हैं  कि  उन्हें  कितने  संसद  सदस्यों  से  सिफारिश  पड़ती  है  ?  त्रिवेन्द्रम  या
 कोचीन  आदि  स्थानों  तक  की  यात्रा  के  लिये  टिकट  प्राप्त  करने  के  लिये  उन्हें  बहुत  से  संसद-सदस्थों  से
 सिफारिश  करवानी  पड़ती  उनकी  दशा  बहुत  ही  शोचनीय  है  ।  उनके  लिये  कोई  पर्याष्त  रेल-सुविधा
 नहीं  अन्य  क्षेत्रों  में  कायंरत  लोगों  के  लिए  भी  केरल  जाने  के  लिये  पर्याप्त  रेल-सुविधायें  नहीं  हैं  ।  मैं
 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि वह  इस  पर  बिच्ार  करे  और  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं
 उसकी  सच्चाई  जानने  के  लिये  एक  सर्वेक्षण  करबाएं  ।  इन  लोगों  को  इन  सुविधाओं  की  आवश्यकत्ता

 कपया  हमारे  लिये  और  रेलों  का  प्रावधान  करें  ।

 मैं  मैसूर  को  निलाम्बुर  से  जोड़ने  के  लिये  कहता  यह  120  किलोमीटर  लम्बी  रेल  लाइन
 है  ।  यदि  चामराज  नगर  को  बंगलौर  से  जोड़  दिया  जाए  ती  हम  कोचीन  से  दस  घंटे  का  समय  बच्चा
 सकते  यदि  बम्बई  और  मंगलौर  के  बौच  में  कोंकण  रेल  लाइन  पर  रेल  चलने  लगे  तो  काफी  समय
 बच  सकता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  रेलवे  इस  प्रश्न  पर  कब  कायंबाही  मैं  नहीं  जामता  कि  वे
 इस  तरीके  से  लक्ष्य  रखकर  कोई  कायं  कब  तक

 मेरे  राज्य  में  निलाम्बुर  और  शोरनपुर  के  बीच  एक  रेल  लाइन  उस  पर  केवल दो  रेलें  चलती
 हैं  ।  एक  सवेरे  7  बजे  चलती  है  और  दूसरी  दोपहर  2  बाद  बजे  चलती  इसका  मतलब  हुआ  कि  जो
 रेलगाड़ी  जाती  है  और  वही  वापस  आती  है  ।  यह  दो  चक्कर  लगाती  है  ।  पूरी  लाइन  बिना  किसी  उद्देश्य
 के  मैंने  रेलवे  से  पूछा  है  कि  निलाम्बुर  से  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  सीधे  एक  रेलगाड़ी  क्यों  नहीं
 चलाते  हैं  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  भी चल  सकती  ऐसे  लोग  हैं  जो  त्रिवेन्द्रम  से  आते  हैं  और  निलाम्बर
 क्षेत्र  में  रह  रहे  मैं  यह  मांग  बार-बार  करता  रहा  हमने  मंत्री  महोदय  को  भी  लिखा  और
 मंत्री  महोदय  जवाब  देते  हैं  कि इसके  लिये  धनराशि  की  कम्री  ऐसी  समस्याओं  को  प्राथमिकता  देनी
 होगी  और  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  यह  मेरा  बिनम्न  निवेदन

 एक  और  बात  प्रथम  श्रेणी  और  वाव्वानुकूलित  सुविधाओं  के  बारे  में  भीड़भाड़  काफी  है
 जिसे  हम  हर  रोज  महसूस  कर  रहे  मैं  केवल  सही  और  सन्दर्भ  के  अनुसार  ही  म्ड्े
 उठा  रहा  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  मैं  आपको  सुन  रहा  लेकिन  आप  पहले  हो  दख  मिनट  स्रे  ज्यादा  समय
 ले  चुके  और  भी  वहुत  से  सदस्यों  ने

 अभी  बोलना  है  ।  कृपया  अपनी  बक्त  को  समाप्त  कीजिये  |
 श्री  तम्पन  थामस  :  रेलवे  में  बीस  लाख  कमंचारी  कार्य रत  जो  उन्नति  की  बई  है  उसके

 लिये  मैं  आपके  साथ  उनको  भी  बधाई  देता  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में
 मेरे  सुझावों  पर आप  और  अधिक  ध्यान  दें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  रेलवे  में  व्याप्त  कदाचार
 समाप्त  हो  और  उसकी  अच्छी  छवि  फिर  से  लाई  जा  सके  ।

 शीमतो  विद्यावती  खतुर्थेदो  :  सभापति  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए
 बहुत  से  हमारे  साथियों  ने  माननीय  रेल  मंत्री

 जी  को  उनकी  उपलब्धिमों  लिए  बधाई  दी  मैं  भी
 उसमें  अपने  आपको  सम्मिलित  करती  हूं  ।  मेरी  मान्यता  है  कि  किसी  भी  विभाय  की  उपलब्धियां
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 किन  1910  रेल  अभिसमयें  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे

 जल  नमन  5“  «०.  -+«»-  जज

 उसकी  एफीशियेंसी  और  अच्छा  कार्य-संचालन  उस  विभाग  के  अधिकारियों  और  कब्चारियों  पर
 निर्भर  करता  है  ।  इन  मायनों  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  साथ-साथ  रेलवे  विभाग  के  अधिकारियों
 ओर  कमंचारियों  को  भी  आपके  माध्यम  से  बधाई  देना  चाहूंगी  जिनके  प्रयासों  से  रेलवे  ने  महान
 लब्धियां  प्राप्त  रेलों  में  एफीशियेंसी  आई  और  भारतीय  रेलों  ने  आशातीत  प्रगति की  ।

 हमारे  मंत्री  जी  इस  बात  के  लिए  भी  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  उन्होंने  इस  बार  बजट  प्रस्तुत  करते

 हुए.सैकिकों  की  विधवदाओं  को  अनेक  सुविधायें  प्रदान  देश  के  सर्वोच्च  पारितोषिक  प्राप्त  नौनिहालों
 को.रेल  भाड़े  में  रियायतें  दीं  जो  न  केवल  सराहनीय  हैं  बल्कि  इससे  हमारे  अन्य  बच्चे  भी  प्रोत्साहित
 होंगे  और  वे  अच्छी  राह  पर  आगे  बढ़ने  की  प्रेरणा  ग्रहण  करेंगे  ।  सभापति  बहुत  डिस्टरबैंस  हो
 रही  आप  जरा  चौबे  जी  से  उनकी  आदत  बहुत  खराब  हमेशा  कहीं  न  कहीं  से  डिस्टबं
 करते  रहते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  उम्मीद  करूंगी  और  यह  प्रार्थना  करूंगी  कि  हमारे  देश  में  जितने
 स्वतंक्षता  संग्राम  सेनानी  अब  उनकी  संख्या  गिनी-चुनी  रह  गई  वे  बहुत  थोड़े  और  गिनती  के
 लोग  जिनकी  अवस्था  बहुत  खराब  है  ।  अब  वे  बहुत  वृद्ध  हो  चुके  उन्हें  हर  साल  अपना  रेलवे
 पाप्त  रिन््यू  करवाना  पड़ता  है  और  हर  बार  लाइन  में  खड़ा  होना  पड़ता  चाहे  आप  गृह  मंत्री  जी  से

 करके  अथवा  भाननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  बात  करके  इन  स्वतंत्रता  संग्राम  सेनानियों  के

 जब  तक  वे  जीवित  परमानेंट  तौर  पर  उन्हें  रेलवे  पास  मिल  जाना  इसकी  व्यवस्था

 यह  बड़ा  शुभ  काय॑  है  और  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूंगी  ।
 मैं  मानती  हूं  कि  इस  बीच  में  कठिन  परिस्थितियों  में  रेल  ने  जो  काम  किया  वह

 सराहनीय  आज  जो  सूखे  का  विकट  संघर्ष  इसमें  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  लोगों  के जीवन-मरण  का
 प्रश्न  था  वहां  खाद्याननों  को  जहां  जानवर  बिना  चारे  के  तड़पकर  प्राण  दे  रहे  वहां  चारा

 भेजकर  जिस  प्रकार  से  कायं  किया  है  वह  बहुत  ही  सराहनीय  है  और  इसके  लिए  मैं  उनको  बधाई
 देली  हूं  ।

 मैं  कुछ  समस्याएं  रेल  मंत्री  जी  के  सामने  रखना  चाहती  मैं  मानती  हूं  कि  जब  हमें  रेल  में

 या  किसी  भी  विभाग  को  तरक्की  के  मार्ग  पर  ले  जाना  हमें  रेलवे  में  नई  लाइनें  बिछानी  हमें
 छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना  हमें  कोयले  वाले  इंजनों  को  डोजल  या  के  इंजनो

 में  बक्लना  तो  उसके  लिये  घन  जरूरत  होगी  और  जब  धन  की  जरूरत  होगी  तो  टैक्स  के  द्वारा

 घन  करना  ही  पड़ेगा  ।  रेल  के  पास  कोई  अलादीन  का  चिराग  नहीं  है  कि  ऐ  शमा जल
 जा  और

 काम  ज्राःहो  उनके  लिये  तो  जो  यात्री  रेल  से
 यात्रा

 करते  हैं  व ेऔर  जो
 सामान

 ढोया  जाता

 वही  साधन  हैं  पैसे  एकत्रित  करने  के  ।  इन  साधनों  से  पंसा  एकत्रित  करके  वे  वर्तमान  में  और  आगे  की

 प्रकत्ति  के-लिये  काम  कर  रहे  है  ।

 जब  भी  टैक्स  लगते  तो  हमें  बड़ा  गुस्सा  आता  मुझे  याद  है  जब

 सूयो  की  लेज  किरणें  समुद्र  के  ऊपर  पड़ती  तो  समुद्र  के  जैसा  गम्भीर  और  विशाल  जल  भी  बौखला

 खौन  आहें  भरता  है  और  बड़ी-बड़ी  तेज  भाप
 निकलती  है  और  जब  वही  जल  ऊपर

 जाता  हिमालय  के  पास  पहुंचकर
 ठण्डा  हो  जाला  है  और  पानी  के  रूप  में  बरसता  है  गलियों  में  कूंचों

 नदिों  में  नालिकों:में  और  फिर  समुद्र  में  जाता
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 रैल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  को  मांगें  1988-89  अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगें

 .,  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 विज्याउतो  चतुर्वेदी  ]

 इस  तरह  महोदया  जब  टैक्स  लगते  तो आम  जनता  तो  क्या  हम  जनप्रतिनिधियों  को  भी

 गुस्सा  आता  हम  लोगों  को  भी  दुख  होता  इस  तरह  से  टैक्स  लगाकर  हम  उनको  किस  तरह  राहत
 लेकिन  जब  वैंही  टैक्स  के  रूप  में  आया  हुआ  धन  प्रयोग  कर  के  हम  लोगों  को  नई  लाइनें  देते

 अच्छी  सुविधाएं  देते  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करते  बिजली  की  लाइनें  देते
 उनको  डीजल  और  बिजली  के  इंजन  उपलब्ध  कराते  तो  यही  कायं  हमारे  और  जनता  के  लिए

 अच्छे  द्योतक  सिद्ध  होते  हैं  ।

 इस  सब  बातों  के  बावजूद  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगी  कि  फर्स्ट  क्लास  और  ए०्सी०
 में  अगर  और  सुविधाएं  बढ़ाई  जा  सकती  तो  अवश्य  बढ़ाएं  और  नहीं  बढ़ाई  जा  सकती  तो  कोई
 बात  नहीं  क्योंकि  इनमें  हम  कितने  लोग  चलते  मैं  मानती  हूं  कि  उसी  के  हिसाब  से  तो  सुविधाएं
 बढ़ाई  लेकिन  सैकिड  क्लास  में  बहुत  छोटे  लोग  चलते  उनको  ज्यादा  सुविधाएं  दी  जाएं  ।
 जो  अपर  क्लास  की  सुविधाएं  वे  सैकिड  क्लास  में  भी  दी  जाएं  और  इनको  हर  तरह  की  रियायत

 मुहैया  की  आजकल  अब  गर्मी  का  मौसम  शुरू  हो  रहा  आप  और  हम  सभी  जानते  गर्भियों
 में  रेलों  में  यात्रियों  को  बहुत  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ;  कहीं  पानी  नहीं  कहीं  पंखे  नहीं  कहीं
 बाथरूम  गंदा  कहीं  ट्रेन  मे ंसफाई  नहीं  होती  आदि  ऐसी  दिककतें  जो  उन्हें  पेश  आती  इनकी
 तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  +*

 इसके  साथ  ही  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  झांसी-मानिकपुर  छोटी  लाइन  की  तरफ  दिलाना
 चाहती  आज  वहां  पर  हम  फास्ट  एक्सप्रेंस  चलाने  लगे  कई  हमारी  फास्ट  ट्रेनें  चलने  लेगी
 मगर  इस  लाइन के  बारे  में  मैं  अनुरोध  करूंगी  कि  इसको  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किया  ताकि
 वहां  के  लोगों  को  कुछ  सुविधा  मिल  सके  ।

 मैं  जानती  हूं  कि  निर्माण  के  लिए  पैसे  की  जरूरत  होती  है  और  पैसा  योजना  कमीशन  देता
 है  ।  इसलिए  मैं  योजना  आयोग  से  मांग  करूंगी  कि रेल  विभाग  को  और  अधिक  पैसा  दे  ताकि  लोगों  की
 जो  डिमाण्ड  वह  पूरी  की  जा  सके  ।

 अब  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  अपने  क्षेत्र  जिससे  आती  खजुराहो
 के  बारे  में  अनुरोध  करूंगी  कि  यह  क्षेत्र  आज  भी  पिछड़ा  हुआ  मंत्री  जी  ने  दस्यग्रस्त  क्षेत्रों  को  रेलवे
 लाइनें  दी  मेरा  ०ह  क्षेत्र  उससे  भी  ज्यादा  दस्युग्रस्त  क्षेत्र  वहां  एक  भी  उद्योग  नहीं  यदि
 आप  वहां  के  लिए  रेलवे  लाइन  तो  वहां  पर  उद्योग  पनपेंगे  और  वहां  के  लोगों  को  गरीबी  दूर
 बेकारी  दूर  होगी  दस्यु  समस्या  का  भी  अन्त  हो  जाएगा  ।  अगर  आप  ललितपुर-बांदा  रेलवे  लाइन  को  भी

 तो  खजुराहो  जैसे  विश्व  विख्यात  प्ंटन  स्थल  तक  लोगों  को  आने-जाने  में  सुविधा  होगी  ।  इस  लाइन
 के  लिए  मैं  जोरदार  मांग  करती  हूं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  मन्त्री  जी  जरूर  दस  पर  गौर

 मंत्री  जी  ने  ग्वालियर-हावड़ा  एक्सप्रेस  शुरू  की  इसके  लिए  मैं  उनको  बधाई  देती  हूं  लेकिन
 मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  यह  हफ्ते  में  एक  दिन  जाती  इसके  कोई  मायने  नहीं  हैं  ।  मेरा  सुझाव
 है  कि  इसे  डेली  कर  दिया  और  किसी  कारण  से  यदि  यह  हल  अभी  संभव  न  हो  तो  इस  हफ्ते  में
 4  दिन  कर  दिया  जाए  ताकि  वहां  के  लोगों  को  इससे  राहत  मिल  सके  ।  हफ्ते  में  एक  बार  से  लोगों  को

 ३84



 ५  P  जप  रा 1910  )  रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 जज

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 ]

 विशेष  सुविधा  नहीं  हो  रही  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  चाहूंगी  कि  पहले  विश्व-दर्शन  ट्रेनें  निकालते  थे  जिससे
 ग्रामीण  लोग  जगह-जगह  घूमकर  देश  को  देखते  थे  ।  हमारे  देश  में  4  बड़े  ती्थों  के  अलावा  जो  आज  नए
 तीर  बनाये  गये  चाहे  उनमें  चितरंजन  का  कारखाना  हो  या  भिलाई  के  या  दूसरी  जगहों  के  कारखाने

 उन्हें  भी  देखने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इसके  लिए  चाहे  कृषि  दर्शन  के  रूप  में  या  भारत  दर्शन
 के  रूप  में  इस  तरह  की  ट्रेनें  चलाई  जाएं  जिससे  इस  देश  का  किसान  एक  छोर  से  दूसरे  छोर  के  किसानों
 से  जाकर  मिल  उनकी  स्थिति  को  समझे  और  कठिनाइयों  को  देख  सके  और  एक-दूसरे  से  मिलकर
 अपनी  समस्याओं  का  समाधान  कर  उनमें  मेल-मिलाप  हो  सके  ।  इसलिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि
 इस  तरह  की  ट्रेनों  की  सुविधा  दी  जाए  और  वह  जहां  सस्ती  हों  वहां  बहुत  अच्छी  भी  हों  ।

 3.37  म०

 बक्कम  पुरुशेत्तमन  पीठासीन  हुए  ]

 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  भी  खींचना  चाहटी  हूं  कि  आपकी  झांसी  दिल्ली  लाइन  पर  चोरियां

 बहुत  होती  हैं  और  इन्हें  रोकने  क ेलिए  आपको  कोई  इंतजाम  करना  सभापति  मैं  खुद
 इसकी  भुक्तभोगी  हूं  ।  मैं  झांसी  से  रात  को  ट्रेन  में  बैठी  और  और  जब  सुबह  दिल्ली  में  उठी  तो  मेरी
 अटैची  गायब  थी  ।  मैंने  इसकी  रिपोर्ट  भी  दो  तीन  महीने  हो  मुझे  उम्मीद  तो  नहीं  है
 कि  नहीं  मिलेगी  लेकिन  आपको  यह  जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  मेरे  कंपार्टमैंट  के  अटेंडेंट  और  कंडक्टर
 दोनों  ही  मेरे  सामने  की  सीट  पर  सो  रहे  थे  ।  मैंने  जब  उनसे  पूछा  कि  अटैची  कहां  गई  तो  उन्होंने  कहा
 कि  हमने  तो  फाटक  बन्द  कर  रखे  और  यहां  कोई  नहीं  आया  गया  मैंनें  कहा  कि  मेरी  अटैची
 चल  नहीं  सकती  किसी  ने  जरूर  उठाई  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  तरह  के  लापरवाह  कमंचारियों
 पर  सख्ती  बरती  मैंने  यह  भी  सुना  था  कि  इस  तरह  का  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ट्रेन  में  जो

 इस  तरह  की  चोरियां  उनके  लिए  ट्रेन  का  अटेंडेंट  और  कंडक्टर  दोनों  जिम्मेदार  होंगे  और
 उनके  खिलाफ  सख्ती  से  बर्ताव  किया  जाएगा  |  यह  चोरियां  बढ़ती  जा  रही  इसलिये  आपको  इस

 तरह  के  लोगों  के  बारे  में  जरूर  देखना  पड़ेगा  ।

 अभी  मैं  हरपालपुर  गई  15,  20  दिन  की  बात  है  मैंने  कंडक्टर  को  कहा  कि  मुझे  हरपालपुर
 स्टेशन  पर  उठा  लेकिन  हरपालपुर  स्टेशन  पर  मुझे  जो  वहां  के  लड़के  लेने  आये  थे  उन्होंने  जगाया  ।

 मैंने  उठकर  देखा  तो  वह  कंडबवटर  शराब  पीकर  धुत्त  पड़ा  ऐसा  मैंने  एक  बार  नहीं  कई  बार
 ह

 जो  जबलपुर  एक्सप्रेस  जिसे  महाकौशल  एक्सप्रेस  कहते  उसके  कंडक्टर  ने  एक  वार  नहीं
 अनेक  मैंने  देखा  है  कि वह  शराब  पीकर  सो  जाता  है  ओर  स्टेशन  निकल  जाते  हैं  लेकिन  वह  लोगों

 को  जगाता  ही  नहीं  इन  चीजों  पर  आएको  ध्यान  रखना  पड़ेया  ।

 बँसे  आप  रेल  विभाग  में  जो  प्रगति  लाये  जो  उपलब्धियां  आपने  हासिल  की  उनके  लिए

 मैं  आपको  बधाई  देती  हूं  और  उन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  समर्थन  करती

 ही  नारायण  चौवे  :  सभापति  यह  जो  सूखी  बधाई  दी  जाती  है  रेल
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 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसकें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 ),  1987-88  ओर  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 नारायण  चोवे  ]

 मजदूर  को  कि  अच्छा  काम  काफो  लोड  केरी  तो  सूखी  बधाई  से  तो  मजदूर  का  पेट
 भरेगा  नहीं  ।

 [  ग्रनुवा

 वास्तव  में  आज  रेलवे  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाये  जा  रहे  पर  पाबंदी
 लगी  हुई

 |  हिन्दी  ]

 जो  रिटायर  कर  रहा  है  उसकी  जगह  आदमी  भरती  नहीं  हो  रहा  है  ।  इनके  फिगसं  में  भी  हमने
 देखा  कि  एक  और  आदमी  रेल  से  कमती  हो  कैजुअल  लेबर  को  पहले  17,  18  लाख

 आदमी  काम  करते  थे  अब  16  लाख  पर  आ  गये  हैं  और  उम्मीद  है  कि  ये  भरोसा  करते  हैं  कि  10

 लाख  से  सब  काम  करवा

 ु
 रेलवे  में  लगातार  छंडनी  जारी  है  ।

 और  ठेकेदारों  से  काम  करवाया  जाता  जो  काम  बाई  डाथरेक्टली  डिपार्टमैंटली  हुआ  करता

 जैसे  कि  री-रेलिय  का  काम  है  |  ऐसे  सब  काम  ठेकेदारों  को  दिए  जाते  हैं  और  ये  ठेकेदार  बहुत  अच्छा

 कमा  रहे  हैं  ।  यह  क्वालिटी  भी  अच्छी  नहीं  लगाते  इन  सब  पर  आपको  ध्यान  देना

 1971  में  जब  हिन्दुस्तान  की  पाकिस्तान  के  साथ  लड़ाई  हुई  थी  तो  लगभग  एक  लाख

 पाकिस्तानी  सोल्जर  चम्बल  घाटी  में  ठहरे  वे  करीब  दो  साल  तक  वहां  रहे  उनके  खाने-पीने

 का  सारा  खर्चा  गवनंमेंट  ने अपने  ऊपर  लिया  था  और  बाद  में  उन्हें  तनख्वाह  सहित  पाकिस्तान  वापिस

 मेज  दिया  था  ।  1981  में  हमारे  लोको  रनिग  स्टाफ ने  स्ट्राइक  की  थी  ।  उनके  प्रति  आपको  कोई  उदार
 रवैया  अपनाना  चाहिए  जिन  700-800  आदमियों  को  काम  से  निकाल  दिया  गया  उनको

 तुरन्त  काम  पर  लिया  जाये  ऐसी  मैं  आपसे  मांग  करता  हूं  ।  खाली  यह  सूखी  बच्चाई  लेने  से  कुछ  नहीं

 होगा  कि  रेलबे  मैन  बहुत  अच्छा  काम  करते  हैं  ।

 [  अनुवाद  |
 यदि  मंत्री  महोदय  यह  घोषणा  करते  हैं  कि  उन्हें  वापस  लिया  जा  रहा  है  तो  यह  भारतीय

 रेल  कॉमियों  के  प्रति  बहुत  हो  सदभावनापूर्ण  कायं  होगा  ।

 दूसरी  बात  मैं  कैटरिंग  सविस  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इसमें  भी  थोड़ा  सुधार  होना

 चाहिये  ।  आपने  कहा  कि  हम  पैंटरी  कार  बाहर  से  मंगाने  जा  रहे  आपने  इरा  पर  लाखों  रुपया  खर्च

 भी  कर  आपके  कंसरोल  सिस्टम  में  एक  ही  किस्म  का  खाना  खाने  को  मिलतः  उसमें  वही
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 1  1910  रेल  अभिसमय  ।  985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  भें  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  19  8-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  माँगें
 1987-88  और  भअत्तिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  अचार, चटनी, पूड़ी और दाल

 सब

 पूड़ी  और  दाल  आदि  सब  खिचड़ी  खाने  को  मिल  जाती  मैं  ऐसा  चाहता  हूं  कि  आप

 इस  सिस्टम  को  जल्दी  से  जल्दी  चेंज  करें  ।

 आप  कहते  हैं  कि  हमने  स्टाफ  के  फायदे  के  लिए  बहुत  कुछ  काम  किया  इसमें  जो  अन्याय

 होता  है  उसकी  तरफं  अब  मैं  आपका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।  आफ  सैन््द्रल  गवनंमेंट
 ऑन  रेलवेज्जञਂ  के  के  पेज  78  में  लिखा  है  ।

 [  प्रनुवाद  |
 प्रकार  के  आवासीय  वह  कैसे  हर  चीज  को  मित्रा  देते  सभी  प्रकार  के

 आवासीय  भवन  :  692794  लाख  रुपये  ।

 ]

 इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  692714  लाख  आप  खर्चा  कर  रहे  लेकिन  इन
 रेलवे  बजटਂ  के  पेज  नम्बर  में  40  में  आप  दिखा  रहे  हैं  कि  20  आफिसर  यूनिट्स  पर  आप  कुल  एक
 करोड़  34  लाख  रुपये  खर्च  करेंगे  और  खड़कपुर  में  जो  100  यूनिट्स  रेलवे  व्कंस  के  लिये  बनायेंगे  उस
 पर  6  लाख  90  हजार  रुपया  खर्च  आप  यह  किस  प्रकार  से  ये  खर्चा  कर  रहे  हैं  यह  हमारी
 समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  ।

 इसी  प्रकार  आपने  मेडिसिन  के  लिये  18  करोड़  29  लाख  रुपया  दिया  अंगर  16  लाख
 से  इसको  भाग  किया  जाए  तो  114  रुपये  पर-हैड  पर-ईअर  इसके  बाद  इसको  भी  अगर  12  से
 भाग  किया  जाए  तो  साढ़े-नो  रुपया  पर-ईअर  बनेगा  ।  अगर  एक  फैमिली  में  पांच  मैम्बर  होंगे  तो  एक
 रुपये  50  पैसे  पर-मैन  के  एक  महीने  के

 [  अनुवाद  |

 रेलवे  के  प्रति  यह  रेल  कमंचारियों  की  महानता  हू  ।
 ६००  >  ]

 आपके  केबल  इतना  कहने  से  कि  रेलंवे  ने  अच्छा  काम  किया  इससे  कुछ  नहीं  होमा  3

 रेल  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  सब  लोग  एक  साथ  बीमार  नहीं
 होते  हैं  ।

 श्री  सारायण  चोबे  :  अयर  आप  अभी  बीमार  पड़  जायें  तो  कितना  खर्चा  उसमें  आ  जाएगा  ?

 श्री  भाघव  राबे  तिधिया  :  हम  आपके  आशीर्वाद  से  बीमार  नहीं  होते  हैं  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  अब  मैं  क्लेम्स  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इसमें  बहुत  डिफैक्ट्स

 होते  हैं  और  क्लेम्स  करने  में  भी  डिफंक्ट  होता  है  इसीलिए  क्लेम्स  में  बढ़ा  क्लेम  जितना  होना
 उतना  देना  चाहिए  लेकिन  प्रोपरली  क्लेम्स  सिस्टम  को  ओवरहॉल  करना  चाहिए  जिसमें

 करैप्सन  करके  कोई  क्लेम्स  न  मैंने  आप  से  यह  मांग  की  थी  कि  आप  अंगर  थीड़ा  साउथ  ईस्टन
 को  बचाना  चाहते  जो  बाटलन॑स  हो  गया  खड़कपुर  उसको  दूर  करना  चाहिए  ।
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 रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  2।  1988

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 नारायण  चोबे  |

 [  प्रनुवाद  ]

 पंसकुरा  और  खड़गपुर  के  बीच  तत्काल  तीसरी  लाइन  अवश्य  ही  बिछाई  जानी  चाहिए  ।

 पंसकुरा  और  हावड़ा  के  बीच  चौथी  लाइन  तत्काल  बिछाई  जानी  चाहिए  ।
 ह

 ]
 मैं  शायद  30  साल  से  सुनता  हूं  कि शालीमार  टमिनल  बन  रहा  शालीमार  टमिनल  बन  रहा

 है  लेकिन  वह  अभी  तक  नहीं  मैंने  आपसे  मांग  की  थी  और  अभी  भी  कर  रहा  हूं  कि

 |

 पूर्वी  भारत  के  दो  सबसे  महत्वपूर्ण  तथा  बहुत  बड़े  नगर  हें  ।

 ]

 उसमें  हमको  9.30  ए०  एम०  टू  3  पी०एम०  के  बीच  में  12  बजे  के  करीब  एक  गाड़ी  होनी
 अभी  खाली  एक  गाड़ी  2  बजे  नहीं  करना  चाहते  हैं  तो  मत  11.55  पर  करो  ।  अब

 की  बार  आपने  दीघा  तालुका  तक  के  लिए  क्या  मीगर  सैक्शन  किया  यह  आप

 [  भ्नुवाद  ]

 यह  वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण

 ]
 लास्ट  ईयर  जो  दिया  था  उससे  भी  कम  इस  साल दे  रहे  हैं  ।

 लास्ट  पाइण्ट  मैं  आपसे  निवेदन  करना  ड ेफिनेटली  हमारी  रेलवे  की  परफोरमेंस  पहले
 से  इम्प्रृव  हुई  है  लेकिन  रेलवेमेन  की  कण्डीशंस  इम्प्रूव  नहीं  हुई  उसको  आपको  इम्प्रूव  करना

 और  टैकक््नोलोजी  के  नाम  पर  जो  करंप्शन  हो  रहा  है  उसकी  ओर  मैंने  आपका  ध्यान
 खींचने  की बाइ  आइटम  कोशिश  की  इसको  आप  जरा  देखिये  ।  हमारें  लिए  माडनाइजेशन  करना

 बहुत  जरूरी  है  लेकिन  मार्डर्नाइजेशन  करने  के  नाम  पर  लूट  करना  जरूरी  नहीं  मैं इसकी  तरफ
 आपका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।  मैंने  आपको  बताया  था  कि  हम  इलेक्ट्रिक  लोको  बाहर  से  मंगा  रहे
 हैं  इसका  हमको  8-10  करोड़  रुपये  खच  करना  पड़ता  है  जो  6000  का  हम  4000

 हासंपावर  लोको  अपने  यहां  बना  रहे  हैं  जिस  पर  चितरंजन  में  एक  करोड़  60  लाख  रुपये  खर्चा  होता
 हमको  अपना  आर०  एण्ड  डी०  यहां  पर  बनाने  के  बजाय  हमको  पता  नहीं  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 जब  हमारे  तीन  रेल  इंजन  जापान  के  दो  रेल  इंजनों  जितना  कायं  कर  सकते  हैं  तब  आप  जापानी
 रेल  इंजनों  को  खरीदने  में  इतनी  जल्दी  क्यों  कर  रहे  हैं  ?
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 ]  1910  रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  को  मांगें
 1985-86

 रा

 सिमिलरली  मैंने  ट्रैक  के  बारे  में  मैंने  पैंण्ट्री  कार  के  बारे  में  बोला  और  जो  हम  क्ररिन
 को  मंगा  रहे  हैं  ।

 ]
 हम  बोगियों  को  बाहर  से  मंगवा  रहे

 ]

 इन  बोगीज  में  जो  स्टील  इस्तेमाल  होता

 इस्पात  भारत  में
 उपलब्ध  नहीं  हो  ७कता है  ।

 ]

 नैचुरली  अगर  आप  यह  बोगीज़  मंगाते  हैं  तो  स्टील  के  लिये  आपको  एब्नी  ईयर  इस्पोट  करता
 आप  यह  भी  जरा  देखिये  ।

 ह

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  इन  तमाम  बातों  को  आप  देखेंगे  और  रेलवेमैन  के  बारे  भें  मैंने:आाम्के
 सामने  जो  बातें  रखी

 [  प्रनुवाद  |

 कृपया  भर्ती  पर  पाबंदी  तुरंत  हटा  ठेकेदारों  को  रेलवे  सम्पत्ति  मत..दीजिए  और
 उनके  द्वारा  रेलवे  की  सम्पत्ति  लूटी  गई  है  उसे  वापस  लीजिए  ।

 ॥

 ]

 और  लोको  रनिंग  स्टाफ  के  जिन  भाइयों  को  198।  में  काम  से  निकाल  दिया  गया  उनको  फौरन,काम
 पर  ले  यही  कहकर  रेलवे  आपके  लिए  शुभ  आप  अच्छा  काम  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 |

 श्री  सन  पांडे  :  सभापति  मैं  जो  अनुप्रक  मांगें  हमारे
 जी  ने  प्रस्तुत  की  इनकी  परफोरमेंस  देखते  हुए  इनके  बिना  कहे  भी  हम  पास  करने  के  लिए,तैयार,हैं
 लेकिन  एक  बहाना  जिस  बहाने  से  चोबे  जी  भी  कुछ  कह  जाते  हैं  और  पांडे  जी  भी  कुछ  जा

 श्री  नारायण  चौबे  :  लेकिन  सिन्धिया  जी  सुनने  वाले  नहीं  हैं  ।

 श्री  सदन  पांडे  :  कोई  नहीं  हमारा  आपका  काम  कहना  है  और  सुनेंगे  भी  जब

 बार  )

 7

 अभी  विद्यावती  जी  ने  ट्रेंस  में  चोरियों  का  जिक्र  किया  मैं  भी  दिल्ली  से  झांसी  के  श्रीच
 जब  सफर  करता  हूं  तो  अक्सर  लोग  ऐसा  कहते  रहते  हैं  कि  इसी  बीच  ज्यादा  चोरियां  होती  हैं
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 रैल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1983

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 मदन  पांडे  ]
 क्यों  होता  है--यह  अधिकारियों  से  पूछा  जाना  चाहिए  ।  चोरियों  का  यह  जो  मामला  मेरा  ख्याल

 है  कि  पहली  बार  हमारे  रेल  मन्त्री  जी ने  ट्रेनों  में  कंडेक्टरों  को  जिम्मेदार  ठहराने  की  व्यवस्था  की  है
 जो  दो  टीयर  के  डिब्बे  हैं  उनमें  जिम्मेदारी  फिक्स  की  अगर  उसमें  कोई  गड़बड़ी  हो  तो  ।  लेकिन
 अभी  मैं  और  कमला  सिंह  जी  रात  का  सफर  करके  आये  हैं  29  अप  बाकी  और  लोगों  की  सम्पत्ति
 गायब  हुई  तो  क्या  खुशीसियत  वहां  तो  आपके  पर्दे  तक  गायब हैं  जो  कि  उसमें  लगे  हुए  थे  ।
 लिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  रेल  मन््त्री  जी  से  कि  आपकी  नीयत  बहुत  बढ़िया  आपका  परफार्मेन्स

 बहुट  बढ़िया  है  लेकिन  जो  लागू  करने  वाले  हैं  आपके  अहकामात  जरा  उन  लोगों  को  भी
 लने  की  जरूरत  यह  किस  तरह  से  इसके  लिए  कोंई  रिसर्च  करने  की  आवश्यकता  नहीं
 मेरा  खयाल  है  कि  आप  ऐसा  करने  में  सक्षम  हैं  और  मैं  आशा  करता  हूं  आइन्दा  इस  प्रकार  की
 नाइयां  नहीं  होंगी  ।

 रेल  मन्त्री  मेरी  शक्ल  देखकर  आपको  छितौनी-बगहा  और  भटनी-वाराणसी  लाइन  ज्यों
 की  त्यों  दिखाई  पड़ती  होंगी  लेकिन  मैं  आपकी  मजबूरी  को  समझते  हुए  भी  यह  कहने  के  लिए  मजबूर
 हूं  कि  उत्त  बिहार  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  तीन  करोड़  जनता  का  भविष्य  और  वतंमान
 दोनों  के  दोनों  ही  पिछड़  रहे  हैं  और  वहां  पर  विकास  की  कोई  किरण  इसलिए  नहीं  पहुंच  पा  रही  है
 कि  छितौनी  और  बगहा  के  बीच  तीन  किलोमीटर  जमीन  पर  पुल  न  बनने  से  300  किलोमीटर  का  सफर
 तय  करके  जनता  को  इधर  से  उधर  जाना  पड़ता  उस  पुल  का  निर्माण  करने  के  लिए  फाइनेन्सेज
 की  बात  आपने  कही  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  जो  कि  प्लानिंग  कमीशन  के  भी  चेयरमैन  हैं  उनसे
 भी  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  किया  जिस  प्रकार  से  आपने  रेलवे  फाइनेन्स  कारपोरेशन  द्वारा
 सैंकड़ों  करोड़  इकट्ठा  किया  उसी  प्रकार  से  इस  पुल  को  बनाने  के  लिए  भी  सौ  करोड़  रुपया  आप  उधार
 ले  लीजिए  और  जो  सूद  देना  हो  वह  दीजिए  और  पुल  बनाने  के  बाद  टोल-टेक्स  लगाकर  वह  पैसा
 हमसे  वसूल  कर  लीजिए  लेकिन  आप  वहां  पर  रेल-रौड  ब्रिज  बनवाने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  यह  बात  मैं
 केवल  अपनी  दृष्टि  से  ही  नहीं  कह  रहा  देश  की  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  उस  पुल  को  बनाना  बडा
 आवश्यक  मुझे  इतने  जोर  से  कहना  तो  नहीं  चाहिए  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पास
 इतनी  बड़ी  और  भयंकर  नदी  गण्डक  को  पार  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बीच  में  सिर्फ
 एक  ही  जगह  पर  ही  पुल  है  सोनपुर  और  हाजीपुर  के  बीच  आज  जिस  प्रकार  की  परिस्थितियां
 खुदा  न्  ख्वास्ता  यदि  कभी  चीन  या  दूसरे  देशों  से  किसी  वक्त  हमारे  लिए  खतरा  हुआ  तो  हमारे  लिए
 एक  आल्टरनेट  रूट  की  जरूरत  भी  अतः  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  इस  पुल  की  बड़ी
 कता  है  ।

 इसके  अलावा  उस  बैकवर्ड  रीजन  के  विकास  के  लिए  भी  इसकी  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  उस
 पूरे  क्षेत्र  का  विकास  भी  इसके  ऊपर  निर्भर  करता  मैंने  इसके  लिए  प्राइम  मिनिस्टर  से  भी
 रोध  किया  हमारे  सिन्धिया  साहब  भी  उस  दिन  वहां  पहुंच  गए  थे  भटनी-वाराणसी  की  कुल
 योजना  करोड़  रुपये  की  थी  ।  उसके  लिए  अब  तक  24  करोड़  रुपया  रेल  मन्त्री  जी  उदारतापूर्वक
 दे  चुके  वह  रुपया  कहां  यह  तो  वही  जानें  लेकिन  अभी  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  54  करोड़
 की  आवश्यकता  8  करोड़  60  लाख  रुपया  देकर  उसमें  अगर  42  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  दे
 दी  जाए  तो  6  महीने  के  भीतर  वह  बन  सकता  और

 इस  प्रकार  से  पूर्वी  जिलों  की  तीन  करोड़  की
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 ।  1910  रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 आबादी  के  विकास  का  जो  रास्ता  रुका  हुआ  है  वह  खुल  सकता  मैंने  इन  दोनों  प्वाइन्ट्स  पर
 श्यकता  से  अधिक  जोर  देकर  बात  कही  है  ।  वँसे  मैं  समझता  हूं  कि  कम  जोर  देकर  भी  बात  कही  जाने
 पर  वे  ध्यान  देंगे  ।

 अब  मैं  हमारे  पूर्वी  जिलों  में  जो  गाड़ियां  जाती  हैं  उनकी  तरफ  मन्त्री  जी  का  ध्यान  दिलाना
 आपने  बहुत  अच्छा  किया  बम्बई  को  लखनऊ  से  एक  नई  गाड़ी  दे  दी  सप्ताह  में  दो  बार

 चलती  मैं  चाहूंगा  कि  वह  रोजाना  चले  ।  अगर  श्री  दत्ता  सामन्त  से  मुठभेड़  लेनी  है  तो  बम्बई  पहुंचने
 के  लिए  रोजाना  हमको  मौका  दीजिए  ।

 श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  वे  न  आपके  यहां  पहुंच  जाएं  ।

 -  श्री  सदन  पांडे  :  ये  हमारे  यहां  पहुंचे  और  हम  उनके  यहां  पहुंचे  ।  इसके  अलावा  गोरखपुर  को
 बम्बई  से  जोड़  दीजिए---यही  मेरा  आपसे  अनुरोध

 दूसरा  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  एक  बार  पूर्वी  जिलों  में  और  पश्चिमी  बिहार  में  छोटी  लाइन
 पर  दौरा  होना  बड़ी  लाइन  आपने  हमको  बहुत  अच्छे  ढंग  से  दी  है  और  हम  उसके  लिए
 प्रशंसा  करते  लेकिन  छोटी  लाइन  में  जिस  तरह  के  मिस-कनेक्शन्स  और  दुव्यंवस्था
 यदि  रेल  मन्त्री  जी  का  एक  बार  उस  इलाके  में  पदापंण  हो  जाए  तो  बहुत-कुछ  सुधरने  की  आशा
 मैं  चाहता  हूं  कि  गोरखपुर  को  बेस  मैं  आपके  साथ  बेठकर  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए  तैयार  हूं  ।
 ब्रान्च  लाइनों  पर  जिस-जिस  तरफ  जाता  उस  तरफ  हम  लोगों  के  साथ  बैठकर  तब  आपको

 पूरी  जानकारी  हो  जाएगी  कि  क्या-क्या  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  आप  क्या  चाहते  हैं  ।

 श्रो  साधघवराव  सिन्धिया  :  श्री  महावीर  प्रसाद  जी  गोरखपुर  के  ही  आप  उन्हें  समझा
 वे  मुझे  समझा  देंगे  ।

 श्री  मदन  पांडे  :  हमें  मह।वीर  प्रसाद  जी  और  आपकमें  कोई  अन्तर  मालूम  नहीं  पड़ता  है  ।

 महावीर  प्रसाद  जी  आपके  पास  पहुंच  तो  उनको  भी  आपकी  ही  तरह  से  समझना  पड़ेगा  ।  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  फाइलें  पड़ी  हुई  हैं  और  सर्वे  हो  चुका  महावीर  प्रसाद  जी  की  खुद  की  तहसील
 बाँसगांव  जब  हम  कक्षा  चार  में  भूगोल  पढ़ते  थे  तो  कहा  जाता  था--ऐसी  कौन  सी  तहसील  है
 गोरखपुर  की  जहां  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ?  तो  कहा  जाता  था--बांसगांव  ।  सहजनवा  से

 दोहरीघाट  से  आजमगढ़  और  मड  को  जोड़ने  वाली  लाइन  अभी  तक  पड़ी  हुईं  लेकिन  सहजनवा  से

 दोहरीघाट  जाने  वाला  जो  रास्ता  उस  पर  लाइन  नहीं  बना  रही  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  आप  उन  फाइलों
 को  निकलवाइए  और  देखिए  कि  यदि  जरूरत  है  तो  फिर  सर्वे  कीजिये  ।  इसके  अतिरिक्त  गोरखपुर  से

 गोरखपुर  से  दिल्ली  नहीं  बरौनी  से  क्योंकि  गोरखपुर  का  नाम  लेने  से  श्री  ललितेश्वर

 शाही  बिगड़  जाते  इसलिए  बरौगी  से  दिल्ली  जो  गाड़ी  आती  उसके  बारे  में  कई  बार  लोगों  ने

 कहा  आपकी  कुछ  मजबूरियां  लेकिन  पहले  वैशाली  दस  बजे  चलकर  यहाँ  आठ  बजे  पहुंचतो  थी  ।

 अब  भी  दस  बजे  आज  11.40  बजे  चलती  तो  उससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  जो  ट्रेन  साढ़े  10

 बज  11  बजे  आती  उसे  सवेरे  6  7  बजे  या  8  बज  चाहे  तो  थोड़ा  जल्दी  बरौनी  से

 रवाना  9.30  बजे  कर  दें  तो  भी  कोई  फक॑  नहीं  पड़ता  लेकिन  दिल्ली  से  बरौनी  एक  ऐसा  मौका  दे  दीजिए
 कि  हम  पालियामेंट  में  भी  आ  जायें  और  जो  जनता  वहां  से  आती  वह  दिन  भर  काम  करके  शाम  को

 गाड़ी  पकंड़ने  का  मौका  मिल  यही  मेरा  आपसे  अनुरोध  गोरखपुर  से  हावड़ा  के  बीच  में  दो
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 रेल  अभिसमय  1985;  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्पं  21  1988

 अनेदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987  88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86
 जन  जन ततत.+++  तह  निया  ५  ee  ज-+त+त+#तमनेेन्>>+_म न  “1

 [  भी  सदस

 दिने  संप्ताह  में  गाड़ी  आती  है  सुपरफास्ट  ।  यह  गाड़ी  दस  बजे  चलतीं  है  और  दूसरे  दिन  सवा  चार  बजे

 पहुंचती  इसमें  भी  ढंग  से  प्लानिंग  अपने  अधिकारियों  से  कहें  #  यह  गाड़ी  एक  बजे

 चले  ताकि  गोरखपुर  में  भी  काम  करके  लोग  चल  सके  और  वहां  पांच  बजे  बजे  पहुंचे  |  इस
 प्रकार  की  व्यक्स्था  होगी  तो  उस  ट्रेन  की  उपयोगिता  बढ़ेगी  ।

 हमारे  यहां  अन्धविश्वांस  काਂ  अभी  दौर  जिन  दिनों  में  यह  गाड़ियां  चलाई  जाती  वे
 दिन  दिशाशूल  के  दिन  समझ  जाते  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसमें  दो  दिन  और  जोड़  ताकि  दोनों

 तरह  के  लोगों  को  एकोमोडेट  किया  जा  सके--यही  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  ।  एक  गाड़ी  गोरखपुर  स्रे
 दिल्ली  देने  का  सवाल  उसे  किसी  तरह  से  निकालने  की  व्यवस्था  कीजिए--आपने  इस  बात  को

 कहा  अमान  पारवर्तन  की  योजना  गोरखपुर  से  सिसवाबाजार  छितौनी  के  लिए  जो  कि
 भग  100  किलोमीटर  जो  ट्रेन  गोरखपुर  से  सिसवाबाजार  जाती  उसमें  4  घण्टे  लग  जाते  हैं  ।

 कहां  जातां  है  कि  लोग  गाँव  से  शहंर  की  तरफ  दौड़  रहे  लेकिन  आपका  इन्फ्रास्ट्रक्चर  मुनासिब
 नहीं  इसको  आप॑  दुषस्त  कीजिए  ।  इस  तरफ  किसी  का  ध्यान  इसलिए  भी  नहीं  जाता  क्योंकि

 हमारे  जैसें  लोग  भी  गोरखपुर  से  सांसद  होने  के  बाद  उस  लाइन  पर  बहुत  कम  आते  आपकी

 निगांह  भी  उधर  नहीं  जाती  इसलिए  मैं  कहता  हुं  कि  आप  एक  बार  आइए  और  अपने  अधिकारियों
 से  भीं  आने  के  लिए  डेढ़  घण्ड  से  अधिक  समय  66  किलोमीटर  कवर  करने  में  नहीं  लगना

 इस  तरह  की  व्यवस्था  आपको  करनी

 4.00  स०  प०

 इसके  अलावा  गोरखपुर  से  गोंडा  छोटी  लाइन  जाती  है  और  वह  नेपाल  सीमा  के  किनारे  होकर
 जाती  उसका  अमान  परिवतंन  किया  नेपाल  के  साथ  हमारे  व्यापार  की  सम्भावनायें  बहुत
 अधिक  हैं  और  दिन  दूनी  और  रात  चोगुनी  उसको  बढ़ाने  के  लिए  अमान  परिवतंन  की  बड़ी
 श्यकता  है  ।

 मैं  चेयरंमम  साहब  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंनें  मूले  बोलने  क ेलिए  समय  दिया  और  गौर
 से  सुनेनें  के  लिए  रेल  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 डा०  दसा  सामंत  दक्षिण  :  रेल  बजट  पर  चर्चा  हो  चुकी  ह ैऔर  अब  हम  अनुपूरक
 मांगों  पंर  चर्चा  क्र  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  रेल  मन््त्री  महोदय  पर  भी  चर्चा  करनी  चाहिए
 और  मन्त्री  महोदय  की  प्रशंसा  करने  में  मैं  श्री  पांडे  का  समर्थन  करता  हूं  ।  सर््रय  और
 अच्छे  दिखने  वाले  रेल  मन्त्री  महोदय  ने  बजट  काफी  अच्छी  तरह  से  पेश  किया  है  और  इस  बारे  में  दो
 राय  नहीं  लेकिन  यदि  कोई  इस  देश  में  रेलों  के  सम्पूर्ण  काम-काज  पर  नजर  डाले  तो  पता  लगता

 है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  से  हर  चीज  स्थिर  सी  हो  गई  रेल  मार्गों  की  लम्बाई  ८1,850  किलोमीटर
 पर  ही  रुक  गई  और  आगे  विकास  नहीं  किया  गया  इसके  विपरीत  इसमें  कमी  हो  रही

 1935-86  55-86  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  वर्ष  1986-87  में  कमंचारियों  की  संख्या  में  एक  हजार  की  कमी

 हुई  यह  संख्या  1985-86  में  1613.3  हजार  से  कम  होकर  1986-87  में  1612.2  हजार  रह
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 1910  रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86  *

 ।  इसी  प्रकार  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  वेगनों  की  संख्या  में  भी  कमी  हुई  इन  सभी  आंकड़ों  से  स्पष्ट

 होता  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  का  विकास  होने  के  बावजूद  और  प्रत्येक  संसद  सदस्य  द्वारा  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिए  अधिक  से  अधिक  रेल  लाइनों  की  विभिन्न  मांगों  के  बावजूद  इसमें  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई  मेरे  विचार  से  इसका  मुख्य  कारण  संसाधनों  का  उपलब्ध  न  होना  बजठ  का  93
 शत  पुरानी  रेल  लाइनों  के  रख-रखाव  पर  ही  खचं  हो  जाता  है  और  नई  रेल  लाइनों  पर  धन  खर्च
 करना  व्यावहारिक  रूप  में  असम्भव  है  ।  यही  कारण  है  कि  लगभग  20  वर्षों  से लम्बित  35-  रेल  लाइनों
 में  से  हम  मुश्किल  से  एक  या  दो  को  ही  पूर्ण  कर  सकते  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वांरा  दिए  गए
 आंकड़ों  के  अनुसार  1980  के  बाद  से  लगभग  900  किलोमीटर  रेल  लाइनें  और  बिछाई  गई  औसत
 निकालने  पर  यह  केवल  1:0  किलोमीटर  प्रति  वर्ष  आता  इस  मन्द  गति  से  कार्य  करके  हम
 वास्तव  में  क्या  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?  अवश्य  ही  सारी  व्यघस्था  में  गति  लाने  के  लिए  माननीय
 मन््त्री  महोदय  की  अवश्य  ही  प्रशंसा  की  जानी  लेकिन  इन  सब  बातों  के  होते  हुए  भी  इतनी

 ही  सफलता  प्राप्त  हुईं  है  कि  प्रति  वषं  120  किलोमीटर  रेल  लाइन  ही  बिछाई  गई  यदि  देश  में

 इसी  प्रकार  कार्य  चलता  है  तो  यह  उचित  समय  है  जब  सरकार  को  विकास  की  गति  बढ़ाने  के  लिए
 अन्य  उपायों  पर  विचार  करना

 मागनीय  सदस्य  श्री  पांडे  ने  कहा  है  कि  लोग  अग्रिम  रूप  में  धनराशि  देने  के  लिए  भी  त॑यार
 वे  धनराशि  को  ब्याज  सहित  वापस  सरकार  को  देने  के  लिए  भी  तैयार  मैं  समझता  हूं  कि  इन

 नये  उपायों  पर  हमें  अवश्य  ही  कार्यवाही  करनी  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  पहले  ही  कहा  है  कि

 बम्बई  में  महानगरीय  रेलवे  का  उत्तरदायित्व  केन्द्र  सरकार  नहीं  ले  रही  है  और  वहां  पर  रेलवे  की

 भाल  राज्य  सरकार  या  निगम  या  स्थानीय  प्रशासन  को  करनी  इसके  अनुसार  बम्बई  में  मांकुर
 और  वाचि  में  एक  नया  प्रयोग  किया  जा  रहा  जिसमें  सरकार  ने  80  करोड़  रुफ्ये  योगदान  दिया

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  विकास  के  ऐसे  अधिक  से  अधिक  कायंक्रम  शुरू  करने  अन्यथा

 भविष्य  में  रेलों  क ेविकास  के  बहुत  ही  कम  अवसर  रह  जाएंगे  क्योंकि  योजना  आयोग  द्वारा  आवंटित

 धनराशि  में  भी  धीरे-धीरे  कमी  होती  जा  रही  यह  15  प्रतिशत  से  कम  होकर  7  प्रतिशत  रह  गई

 यदि  उसी  तरीके  से  कार्य  चलता  रहा  तो  हम  किसी  प्रकार  की  भी  उन्नति  नहीं  कर  सकते  ओर  संसद

 सदस्यों  की  मांग  कभी  भी  पूरी  नहीं  हो सकती  और  लोगों  की  आवश्यकताएं  कभी  भी  पूर्ण  नहीं  हो  सकती

 व्यवस्था  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  एक  मंत्री  चाहे  कितना  हीं  कुशल  क्यों  न  हो  यदि  हम  इसी

 गति  से  कार्य  करते  रहे  तो  भी  स्थिति  ऐसी  ही  बनी  रहेगी  ।

 अव  मैं  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  हमारे  देश  की  सीमाओं  के  पश्चिमी

 और  दक्षिणी  भागों  में  तटीय  क्षेत्र  केवल  रेल  मार्गों  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  बजाय  हमें

 जहाज  और  स्टीमर  परिवहन  के  माध्यम  से  अपने  जलमार्गों  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाना

 इसंसे  अवश्य  ही  रेलवे  का  बोझ  कम  मैं  कोकंण  क्षेत्र  से  आया  हूं  जहां  पर  रेलवे  की  और  अधिक

 सुविधाओं  की  अत्यधिक  मांग  गोवा  से  मंगलौर  तक  हम  अधिक  से  अधिक  जल  परिबहन  तरीकों  की

 सम्भावनाओं  का  पता  लगा  सकते  जब  हम  इतने  सौभाग्यशालो  हैं  कि  हमारी  सीमाओं  का  लगभग  80

 प्रतिशत  भाग  तटीय  क्षेत्र  के  रूप  में  है  तो  हमें  जहाजों  और  स्टीमरों  के  जरिये  जल  में  परिवहन  तरीकों  के

 विकास  पर  अवश्य  ही  पूरा  ध्यान  देना  मंत्री  महोदय  जब  पिछली  बार  बम्बई  गए  तो  -  उन्होंने

 देखा  कि  बम्बई  में  उपनगरीय  रेलों  को  9.5  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  रही  है  ।
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 रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुदानों  की  मांगें  ),  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86

 [Sto  दत्ता  सामंत  ]

 इस  देश  के  लगभग  70  प्रतिशत  उपनगरीय  यात्री  बम्बई  से  आते  2400  करोड़  रुपये  की  कुल
 वसूली  में  स ेलगभग  1600  करोड़  रुपये  केवल  बम्बई  से  प्राप्त  होते  मैं  कहता  हूं  कि  बम्बई  के

 लोग  विकास  के  लिए  बहुत  योगदान  दे  रहे  इस  वर्ष  जो  वृद्धि  आपने  की  है  उससे  आप  हमारे  बम्बई
 के  लोगों  के  साथ  बहुत  अन्याय  कर  रहे  पासधारियों  में  से  70  प्रतिशत  बम्बई  के  अत  इसे  4  रुपये
 से  8  रुपये  तक  बढ़ाकर  आप  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  राजस्व  इकट्ठा  कर  रहे  आप  जो  640  करोड़
 रुपये  इकट्ठे  कर  रहे  है  उसमें  से  400  करोड़  रुपये  केवल  बम्बई  से  ही

 बम्बई  में  चर्च  गेट  और  मेरोन  लाइन  दो  स्टेशन  इन  दो  स्टेशनो  के  बीच  ढाई  कि०  मी०  की

 दूरी  है--आप  1.50  पैसे  लेते  किराये  में  जो  यह  वृद्धि  हुई  नो  बम्बई  के  लोग  देने  जा  रहे
 इसका  प्रभाव  गरीब  लोगों  पर  पड़ेगा  ।  इनमें  पासधारी  भी  सीजन  टिकटधारी  भी  हैं  ।

 आरक्षित  टिकटधारी  भी  यह  भार  बम्बई  के  लोगों  पर  ही  मैं  यह  नहीं  कह  रहा

 हूं  कि आप  अतिरिक्त  लाइनों  की  व्यवस्था  कीजिये  क्योंकि  आप  ऐसा  नहीं  अंग्रेजों  गे  मुलन्द
 स्टेशन  का  निर्माण  किया  था  ।  यह  बहुत  हो  तंग  वहां  बहुत  जगह  आप  प्लेटफाम  को  थोड़ा
 ऊंचा  क्यों  नहीं  बनाते  यदि  आपके  पास  नहीं  है  तो  मैं  अपने  कमंकारों  से  कहूंगा  कि  इसके  लिए
 योगदान  करें  ।  आप  प्लेटफार्म  को  100  फुट  ऊंचा  कींजिये  |  सिगनल  को  थोड़ा  ऊंचा  उठाया

 हमारी  बम्बई  की  जनता  जो  छोटे-मोटे  सुझाव  दे  रही  उनकी  ओर  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं
 देती  कृपया  हमारी  बम्बई  की  जनता के

 प्रति  सौतेला  व्यवहार  न  कीजिये  |  हम  बहुत  योगदान  दे  रहे
 कम  से  कम  आप  बम्बई  के  लिए  कुछ  यात्री  सुविधायें  उपलब्ध  की  जिये  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  विद्युत  सूचक  ही  रात  के  समय  और  सवेरे  भी  यह  मुश्किल  से

 दिखाई  देते  हैं  ।

 प्लेटफार्म  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  इतनी  भीड़  होती  है  कि  लोग  प्लेटफार्म  एर  खड़े  भी  नहीं
 रह  सकते  केवल  2  लाख  रुपये  मात्र  अथवा  ऐसी  ही  राशि  से  हम  इसका  सुधार  नहीं  कर  सकते

 इसके  लिये  अधिक  धन  चाहिए  ।

 कोंकण  को  ही  लीजिए  गोआ  से  सिधुदुर्गा  और  रत्नागिरी  जिले  जहां  से  प्रो०  मधु
 दंडवते  चुनकर  आये  जो  मेरा  पैत्रिक  स्थान  यह  रेलवे  स्टेशन  से  ।0  कि०  मी०  दूर  ऐसा  केवल

 उत्तर  प्रदेश  अथवा  बिहार  में  ही  नहीं  महाराष्ट्र  इन  दो  जिलों  में  भी  ऐसा  ही  रेल  सुविधा
 उपलब्ध  नहीं  लगभग  200  बसे  प्रति  दिन  बम्बई  से  गोआ  जाती  लगभग  6000  यात्री  बम्बई
 और  गोआ  आते-जाते  कुछ  धनराशि  देने  को  भी  तैयार

 जहां  तक  इसके  सर्वेक्षण  का  संबंध  उन्होंने  इसे  तीन  वर्ष  में  प्रा  किया  अब  माननीय

 मंत्री  कहते  हैं  कि  हम  योजना  आयोग  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आपसे  निवेदन  क

 हूं  कि  कृपया  इसे  जल्दी  पूरा

 मराठवाड़ा  को  ही  5  करोड़  रुपये  की  जो  राशि  आबंटित  की  गई  वह  बहुत  कम

 हाल  में  प्रधान  मंत्री  ने  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल
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 ]  1910  रेल  अभिसमय  1985,  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 इसी  प्रकार  औरंगाबाद  को  लीजिए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  संसाधनों  की  कमी  में  वह  क्या  करने
 जा  रहे  मैं  वास्तव  में  मुझे  इस  सरकार  के  काम  करने  के  ढंग  पर  तरस  आता  अतः  मैं  आपसे
 निवेदन  करता  हूं  कि  आप  सभी  मूल  कृत्यों  में  परिवर्तन  कीजिए  और  जनता  को  संतुष्ट  कीजिए  ।

 श्री  तरुण  कान्ति  घोष  :  सभापति  मैं  श्री  सिन्धिया  को  कुछ  बातें  कहने  के

 लिए  उठता  जो  आज  हमारे  सबसे  अधिक  बुद्धिमान  युवा  मंत्री  हैं  ।

 आपके  द्वारा  मैं  उन्हें  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  गरीबों  में  सबसे  गरीब  लोगों  के  लिए
 जो  परिवहन  का  एकमात्र  साधन  है  वह  रेलवे  मैं  इस  भव्य  सभा  में  वास्तव  में  कोई  गलत  बयान  नहीं
 देना  चाहता  मैं  बारसाट  में  अपने  घर  से  कलकत्ता  अथवा  अपने  निर्बाचन  क्षेत्र  स ेकलकत्ता  कभी  भी

 रेल  से  नहीं  जाता  हूं  ।  मेरे  प्यारे  सिन्धिया  आप  देख  रहे  हैं  कि  रेलों  का  रख-रखाव  किस  प्रकार

 किया  जा  रहा  है  ।  अच्छे  लोगों  के  लिए  रेल  से  यात्रा  करना  सचमुच  असम्भव

 सबसे  जैसा  आप  सभी  जानते  हैं  कि  अनेक  मामलों  में  बल्ब  ही  नहीं  मंत्री  मैं
 आपको  दोष  नहीं  देता  क्योंकि  बहुत  बार  बल्ब  लगाए  जाते  हैं  किन्तु  फिर  पता  नहीं  कौन  निकाल  लेता

 है  ।  और  अधिक  सुरक्षा  प्रबन्ध  होने  चाहिए  ताकि  यात्रियों  के  लिये  सुविधाओं  में  रुकावट  न

 मैंने  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  लोगों
 से कहा  था  कि  माननीय  मंत्री  ने  पहले  ही  लोक  सभा  में

 यह  घोषणा  की  थी  कि  वारसाट-बोनग्रांव  लाइन  दोहरी  होगी  ।  किन्तु  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  इस  वर्ष  के

 बजट  में  केवल  10  लाख  रुपये  रखे  गये  यह  रकम  उस  काम  के  लिए  थोड़ी  सी  मिट्टी  हटाने  के

 लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  मैं  युवा  मंत्री  स ेकहना  चाहता  हूं  कि  यह  बनगांव  लाइन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 आदिरकार  यह  एक  सीमावर्ती  क्षेत्र  और  भगवान  न  करे  हमें  अपनी  सेना  के  लिए  भी  इसकी

 जरूरत  पड़  सकती  अतः  इसे  बड़े  व्यापक  पैमाने  पर  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  किन्तु  मैं  मंत्री  जी  से  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  जानता  हूं  कि  उनके

 पास  किराया  बढ़ाने  के  सिवाए  और  कोई  विकल्प  नहीं  किन्तु  क्या  वह  गरीब  लोगों  अर्थात  दूसरे
 दर्जे  के  यात्रियों  का  किराया  बढ़ाने  पर  पुनः  विचार  नहीं  कर  सकते  ?  मैं  अपने  निर्वाचकों  की  ओर  से

 एक  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  कृपया  किराये  में  वृद्धि  को  स्थग्रित  करें  ।  .  यदि  आवश्यकता  हो  तो  वह
 वातानकलित  श्रेणियों  का  किराया  बढ़ा  दें  ताकि  उन्हें  धन  की  हानि  न  हो  ।  कम  से  कम  वह  यह  देख  लें

 कि  अतिरिक्त  धन  गरीब  वर्गों  से  न  जुटाया

 मेरे  मित्रों  न ेकहा  कि  मैं  मक्खन  लगा  रहा  हूं  ।  यह  सही  नहीं  मैं  यह  कहते  हुए  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  कि  मुझे  इस  युवा  भंत्री  पर  पूरा  विश्वास  आजकल  रेल  अत्यन्त  कुशल
 तरीके  से  चलाई  जा  रही  हैं  ।  कल  मैं  राजधानी  एक्सप्रेस  से  ।  मैंने  देखा  कि  गत  2  या  3  वर्षों  में

 रेल  सेवाओं  सुधार  हुआ  है  ।

 +श्री  मानिक  रेड्डी  :  सभापति  हम  रेल  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  कर

 रहें  मुझ  इस  चर्चा  में  भाग  बेते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  और  मैं  अपने  कमंठ  और

 कुशल  रेल  मंत्री  के  ध्यान  में  कुछ  बातें  लाना  चाहता  हूं  ।  मैं  यह  मुद्दे  इस  आशा  से  उठा  रहा  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  इन्हें  अतिशीघ्र  लागू

 तेलुगू  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 रेल  अभिसमय  1985  के  देसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  2।  1988

 की  मांगे  ),  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मारे

 1985-86  ह

 [श्रो:मवविक  रेह्टी

 दो  सवंरूम  नगरों  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  के  चारों  ओर  एक  परिक्रम्ता  रेल  लाइन
 के  निर्माण  का  प्रस्ताव  खुदाई  का  कुछ  काम  किया  गया  था  और  प्रस्ताव  त्याग  दिया
 बाद  की  जनसंख्या  30  लाख  है  और  यह  एक  महत्वपूर्ण  नगर  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता

 हूं  कि  परिक्रमा  रेलवे  के  निर्माण  का  काम  जितनी  जल्दी  हो  सके  आरम्भ  किया  जाये  ।  आंध्र

 प्रदेश  में  .  मेडक  में  कोई  रेल  लाइन  नहीं  है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  मेडक
 से  संसद-के  लिए  निर्वाचित  होने  के  पश्चात्  मेडक  और  सिद्दीपेट  से  होते  हुए  पटमचेरू  से निजामाबाद
 और  तक  एक  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया  सर्वेक्षण  ठीक  तरह  से  हुआ
 कितु  मुआअबजे  के  भुगतान  पर  विवाद  केन्द्र  ने  मांग  की  कि  भूमि  अधिग्रहण  का  मुआवजा  राज्य
 सरकार  द्वारा  दिया  जाना  इस  विवाद  के  कारण  प्रस्ताव  ही  छोड़  दिया  सारा  काम
 ठप्प  हो  गया  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  निर्माण  काय्यं  को  पुनः  आरम्भ  करने  के

 लिए  उपाय  करें  और  देखें  कि  रेल  लाइन  जल्दी  तंयार  ही  रेल  मंत्री  को  मुआवजे  का  भुगतान
 करने  की  जिम्मेदारी  लेनी  इस  काम  के  लिए  6  करोड़  रुपये  तेलुगू  जनता  सदा  मंत्री  महोदय
 के  प्रति  आभारी  रहेगी  ।

 महोदय,-कामारेड्टी  कस्बे  में  एक  ऊपरि  पुल  इस  ऊपरि  पुल  का  निर्माण  अंग्रेजी  शासवकाल
 में  किया  गया  यह  एक  बहुत  ही  तंग  पुल  है  और  कस्बे  की  जनसंख्या  20  गुना  बढ़  गई  मैं  मंत्री
 महोदय  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  ऊपरि  पुल  के  विस्तार  के  लिए  कदम  उठायें  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  3  अलग-अलग  क्षेत्र  हैं  अर्थात्  रॉयलसीमा  और  तेलंगाना  ।  इस
 समय  आंध्र  ओर  रॉयलसीसा:के  बीच  अधिक  परिवहन  सुविधा  नहीं  अत  आंध  क्षेत्र  मे ंओंगोल  को
 रॉयलप्मीमा  में  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  इस  रेल  लाइन  के  निर्माण  से  आंध्र  प्रदेश  के  दो  क्षेत्रों
 को  कौर  अधिक  जोड़ने  ओर  रॉयनसीमा  क्षेत्र  के  समग्र  विकास  में  सहायता

 विजयवाड़ा  के  निकट  रयानापाडु  में  रेल  डिब्बों  की  मरम्मत  की  कायंशाला  है  ।  इस
 जाला  मेंकार्यपरत कुछ  ही  कमंचारियों  को  आवास  सुविधा  उपलब्ध  इनमें  से  बहुत  लोगों  को  आवास

 उपलब्ध  नहीं  वह  अधिक  किराया  देकर  गेर-सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  इन
 कम  चारियों  को  अब  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  इन  कमंचारियों  को  यह  भत्ता  एक  साल
 अलिये  दिया:फ्या  ।  किन्तु  इसके  ब्राद  मकान  किराया  भत्ता  बन्द  कर  दिया  मैं  मंत्री  महोदय  के
 सफ्मने  प्रह  मुद्दा  इस  आशा  से  उठाना  चाहता  हूं  कि  वह  अपने  मंत्रालय  के  अधिकारियों  को  शीक्र  यह
 आदेश  दें  कि  उन  कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाये  जिन्हें  सरकारी  क्वार्टर  नहीं  दिये
 गये  हैं  ।

 विज्ञाल्मापत्तनम  न  केक््ल  आंध्र  प्रदेश  में  बल्कि  समस्त  देश  में  एक  विख्यात  स्थान  है  ।  वहां  एक
 बहुत  कड़ा  शिफ्रप्ार्ड  है  प्रसिद्ध  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  बन  रहा  नगर  में  पहले  ही  अधिक
 अड़भाड़  है  ।  अ्रहुत  से  लोग  रोज-अन्नाकापल्ली-और  विजयनगरम  से  विशाखापत्तनम  अपने  काम  के  लिए

 ;  जाते  हैं  ।

 अतः  अन्नाकपाली  और  व्रिजयत्तयरम  से  विशाख्ापत्तनम  तक  एक  शटल  रेलगाड़ी  की  ब्यव्स्था
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 1910  रेल  अभिसमय  समिति  1983  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प
 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 ),  1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 की  जानी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरी  इस  मांग  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  शटल

 रेलगाड़ी  उपलब्ध  करने  के  उपाय

 कुछ  समय  पूर्व  पेंदुर्थी  में  एक  ऊपरि  पुल  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  किन्तु  निर्माण  कार्य
 अभी  आरम्भ  नहीं  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  निर्माण  कार्य  शीघ्र  आरम्भ
 करने  के  लिए  सम्बद्ध  अधिकारियों  को  निर्देश  दें  ।

 विजयवाड़ा  के  निकट  अजितनगर  में  एक  भूमिगत  पुल  की  स्वीकृति  पहले  ही  दी  जा  चुकी  नै
 किन्तु  निर्माण  कार्य  अभी  आरम्भ  नहीं  हुआ  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  भूमिगत
 पुल  का  निर्माण  काये  शीघ्र  आरम्भ  करवाया  जाये  ।

 आमन्ध्र  प्रदेश  में  चिराला  एक  महत्वपूर्ण  कस्बा  मैं  स्वयं  चिराला  गया  था  ।  चिराला
 तेजी  से  एक  वाणिज्यिक  व्यापार  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  हो  रहा  व्यापारी  लेन-देन  के  लिहाज  से
 इसकी  तुलना  बम्बई  से  की  जा  सकती  नवजीवन  एक्सप्रेस  अहमदाबाद  और  मद्रास  के  बीच  चिराला
 से  होते  हुए  जाती  किन्तु  यह  एक्सप्रेस  चिराला  में  नहीं  रुकती  चूंकि  चिराला  एक  व्यापार  केन्द्र  है

 नवजीवन  एक्सप्रेस  को  चिराला  में  रोकना  लाभदायक  भी  है  और  वांछनीय  भी  ।  में  गम्भी  रतापुरवंक
 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  कि  अहमदाबाद  और  मद्रास  के  बीच  चलने  वाली  नवजीवन  एक्सप्रेस
 को  चिराला  में  रोकने  की  व्यवस्था  की

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद
 देता  हूं  ।

 ]

 श्री  मोहम्मद  मह॒फूज  भ्रली  खां  :  एक-दो  बातें  ही  मुझे  कहनी  हैं  ।  सिंधियां  जी  मेरी
 प्राब्लम  को  जानते  मैं  बार-बार  क्या  कहूं  ।  इन  जैसे  और  मंत्री  अगर  हाउस  में  हो  जायें  तो  हिन्दुस्तान
 बड़ी  तरक्की  कर  सकता  इसमें  दो  राय  नहीं  हम  दो  रेलवे  लाइन  से  गुजरते  हैं  एनी  रेलवे  और
 नादंन  रेलवे  ।  एक  तो  स्टेशन  इन्होंने  दे  दिया  बल्लूपुर  को  फुल  फ्लेज्ड  स्टेशन  बना  दें  ।  आप  एक
 बार  बरन  टू  एटा  चलें  और  वहां  पर  ब्रांच  लाइन  को  भी  प्राथमिकता  जहां  आपकी  इनकम
 नहीं  आप  वहां  फेल  हो  गये  उनके  वजूहात  मालूम  करें  कि  इनकम  क्यों  कम  है  ।  मैं  समझता  हूं
 जब  तक  आप  इसका  एक्सटेंशन  नहीं  करेंगे  तब  तक  इसकी  इनकम  गिरती  ही  जायेगी  ।  इसका  एक्सटेंशन
 होना  बहुत  जरूरी  एटा  टू  फरूं  खाबाद  कर  दें  इसी  सेवंध  प्लान  के  अन्दर  इसके  साथ-साथ  मैं
 आंपके  माध्यम  से  प्लालिंग  कमीशन  से  भी  दरख्वास्त  करूंगा  कि  वह  रेलवे  विभाग  को  अधिक  से
 से  अधिक  फण्ड्स  उपलब्ध  करवाये  ताकि  हम  लोग  जिन  समस्याओं  को  रेल  मंत्री  जी  के  सामने
 पेश  करते  व ेउनके  समाधान  में  हमारी  सहायता  कर  सके  और  लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  कर
 यदि  उनके  पास  पैसा  ही  नहीं  होगा  तो  वे  क्या  कर  पायेंगे  ।

 आगामी  पहली  तारीख  से  रेलवे  का  टाइम  टेबल  चेंज  हो  रहा  है  ।  मैं  यहां  पिछले  तीन  सालों
 से  एक  एक्सप्रेस  ट्रेन  के  सम्बन्ध  में  मांध  करता  आ  रहा  हूं  कि आप  57  अप  और  58  डाउन  एक्सप्रेस
 गाडी  जो  कासगंज  से  लखनऊ  तक  जाती  सिर्फ  दो  मिनट  के  लिये  हमारे  दरियावगंज  रेलवे

 स्टेशन  पर  रोक  दें  ।  इससे  कोई  खास  फर्क  नहीं  किसी  गाड़ी  को  कहाँ  कहां  ठहराना  उचित
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 रैल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  21  1988

 अनुद्वानों  को  मांगें  1988-89  8-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मायगें

 1087-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  ),
 1985-86

 मोहम्मद  महफून  झली  खां  ]

 इसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि आपको  इस  बात  पर  विवार  करके  ही  निश्चय  करना  चाहिए  कि  कहां

 से  ज्यादा  पैसेंजस  मिल  सकते  कहां  से आपको  ज्यादा  आमदनी  हो  सकती  मेरे  इलाके  में

 पड़ने  वाले  बललूपुर  हाल्ट  को  यदि  आप  फुल-फ्लैज्ड  स्टेशन  में  परिवतित  कर  दें  तो  वह  रेलवे  के  लिए

 बहुत  बड़ी  आमदनी  का  जरिया  बन  जाएगा  और  लोगों  को  भी  सहूलियत  हो  जाएगी  ।  इसके  बारे  में

 लोगों  की  काफी  समय  से  मांग  इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  57  डाउन  के

 दरियावगंज  स्टेशन  पर  ठहराये  जाने  का  सर्वे  वैसे  तो  मैं  समय-सम्रय  पर  मंत्री  जी  से  मिलकर

 उन्हें  बताता  रहता  उन्हें  भी  सारे  हालात  मालूम  ओर  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  शेरी  मांध  पर

 सहानुभूतिपूर्वंक  गौर  फरमायेंगे  और  अमल

 श्रो  सलाउद्दीन  :  चेयरमैन  मैं  रेलवे  बजट  भौर  सप्लीमेंटरी  डिब्शण्ड्स  फार

 ग्रान्ट्स  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  मैं  बहुत  ही  कम  समय  में  अपनी  बालों  को  समाप्त  कर

 मैंने  पिछले  तीन  वर्षों  में  अनेक  ब।र  अप्रसी  एक  विशेष  समस्या  की  ओर  मातनीय  रेल  मंत्री  जी

 का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  मुझे  खुशी  है  कि  उन्होंने  उस  समस्या  को  एप्रीशिब्रेट  करते  हुए
 वाही  की  है  और  कई  दूसरी  समस्याओं  का  समाक्षान  भी  किया  जिसके  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद

 करता  हूं  ।  ॥

 मैंने  आपके  सामने  विशेष  रूप  से  यह  प्रस्ताव  किया  था  कि  आसनसोल  ईस्ट  कोल  लिमिटेड

 का  महत्वपूर्ण  केन्द्र  ह ैजहां  बिहार  भर  से  आये  हजारों  मजदूर  काम  करते  परन्तु  आसनसोल  और
 उसके  सराउन्डिगं  एरियाज  में  जाने-आने  के  लिये  कोई  आल्टरनेटिव  नहीं  कोई  गाड़ी  नहीं  है  ।  वहां
 से  बिहार  के  दूसरे  हिस्सों  में  पहुंचने  के  लिये  मजदूरों  को  भारी  कठिनाई  होती  है  ।  मैं  इस  मामल्रे  को
 पिछले  कई  वर्षों  से  सदन  में  भी  उठाता  आ  रहा  मुझे  उम्मीद  है  माननीय  रेल  मंत्री  जी  बड़ी  संख्या
 में  मजदूरों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  मेरी  मांग  पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार  करेंगे  और  समुचित
 काय्येबाही

 मैं  यहां  संघाल  परगना  इलाके  से  आता  हूं  जो  आंदिवासी  क्षेत्र  संथाल  परगना  में  चार  जिले
 हैं  ।  यद्यपि  इसका  इलाका  बहुत  विस्तृत  है  परन्तु  उसमें  केवल  एक  या  दो  जयहों  पर  ही  रेलवे  लाइन
 बिछी  यहां  तक  कि  संथाल  परगना  का  डिवीजनल  मुख्यालय  दुमका  भी  अभी  तक  रेलों  से  नहीं  चुड़
 वाया  वहां  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  वहां  दूसरे  क्षेत्रों  में  भी  रेलवे  का  विस्तार  बहुत  नगण्य  हमारी
 सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  रीजनल  इस्बेलेंस  को  दूर  किया  जाए  और  सभी  इलाकों  का  समान
 रूप  से  विकास  हो  ।  जब  हम  सभी  आदिवासी  इलाकों  का  इकानौमिक  डैवल्पमैंट  चाहते  रीजनल
 इम्बैलेंस  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  और  इसके  प्रति  वचनबद्ध  हैं  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  रेन्न
 मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  आप  सरकार  की  नीति  का  अनुपालन  करते  हुए  ट्राइबल्न  इल्मके
 में  रेलों  का  अधिक  विस्तार  कीजिए  ताकि  वहां  के  लोग  भी  विकास  की  थार  में  दूसरे  लोगों  के  क्यथ
 आगे  आ  आप  हमारे  डिवीजनल  मुख्यालय  दुमका  और  मद्दूपुर  को  रंलवे  लाइनों  से  जोड़िये  ।
 पंथाल  परगना  में  आप  अब  तक  चार  रेलवे  लाइनों  का  सर्वे  करा  चुके  हैं  परन्तु  फण्ड्स  की  कमी  के
 क्वारण  या  दूसरे  कारणों  किसी  भी  लाइन  को  अभी  तक  पुरा  कराया  नहीं  जा  सका

 मैं  यहां  रेल  मंत्री  जी  को  द्ेश  में  कुछ  नई  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  जहां  प्रन्यवाद  देना  नमहता
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 1  1910  रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1985-86  5-86

 हूं  वहीं  उनके  ध्यान  में  यह  तथ्य  भी  लाना  चाहता  हूं  कि  आपने  देश  के  कई  इलाकों  में  नई  रेल  गाड़िय
 चलाने  की  घोषणा  की  परन्तु  शायद  आप  बिहार  और  बंगाल  को  भूल  इन  इलाकों  में  आपने  कोई

 नई  रलगाड़ी  न  तो  इस  साल  चलाई  और  न  पिछले  साल  चलाई  ।  पिछली  बार  हफ्ते  में  दो  दिन  चलने
 वाली  एक  ट्रेन  अवश्य  दी  थी  परन्तु  इस  बार  वह  भी  नहीं

 मैं  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बिहार  की  राजधानी  पटना  से  मद्रास  और
 बम्बई  जाने  के  लिये  कोई  भी  अच्छी  गाड़ी  नहीं  है  जो  वहां  से  डाइरेक्ट  बम्बई  या  मद्रास  पहुंच
 सके  |

 चेयरमेन  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  ट्रेफिक  और  रेल  कमंचारियों  के  बारे  में  भी  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  मेरे  माननीय  साथियों  ने  कमियां  बताई  उनको  दूर  किया  मैं  ब्यक्तिगत  रूप
 से  भी  जानता  हूं  कि  इधर  कई  वर्षों  से  रेलवे  कमंचारियों  क ेकल्याण  और  उनके  जीवन-स्तर  को  आगे

 बढ़ाने  के  लिये  कई  कांतिकारी  कदम  उठाए  गये  इसलिए  यह  बात  नहीं  है  कि  रेलवे  के  कर्मचारियों
 का  ख्याल  नहीं  रखा  जा  रहा  उनका  ख्याल  रखा  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  रेलवे  के  कमंचारीਂ

 पूरे  तौर  पर  संतुष्ट  हैं  ।

 मैं  एक  व्यक्तिगत  तौर  पर  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  वहां  एक  शेड  स्टीम  का  बना  हुआ
 स्टीम  एबोलिशन  के  नाम  पर  उस  शेड  को  वहां  से  उठा  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 आज  भी  वहां  स्टीम  ही  चल  रहा  मंत्री  महोदय  ने  2000  सन्  तक  डीजलाइजेशन  सम्पूर्ण  भारत  की
 रेलों  को  करने  का  जो  संकल्प  लिया  उस  योजना  के  तहत  वहां  से  उस  शेड  को  हटाया  गया  और
 शायद  अफसरों  ने  कागजों  में  शो  भी  कर  रखा  है  कि  उसका  डीजलाइजेशन  हो  गया  किन्तु  वस्तु
 स्थिति  यह  है  कि आज  भी  वहां  स्टीम  का  ही  इंजन  चलता  आसनसोल  से  झाझा  चलाते  हैं  ।  यह
 बात॑  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  है  आप  स्टीम  इंजन  को  झाझा  से  या  दानापुर  से  लाते  तो  उसमें  तो
 और  ज्यादा  खर्च  पड़ता  कोयले  की  चोरी  होती  है  या  दूसरे  खर्चे  भी  पड़ते  जब  आपने
 उस  शेड  को  समाप्त  किया  तो  आप  वहां  पर  डीजल  का  शेड  मेरी  इन  बातों  को  आप  एग्जामिन
 कराएं  ।  मैं  कई  साल  से  यह  डिमाण्ड  करता  आ  रहा  हूं  कि  आपने  वहां  पर  स्टीम  शैड  खत्म  कर  दिया

 है  तो  वहां  पर  डीजल  शैंड  बना  दीजिए  ताकि  लोगों  की  लौंग  टाइम  से  चली  आ  रही  डिमांड  पूरा  हों
 ।

 [  अल्प  द  रेल

 रेल  मन्तालय  के  राज्य  मंत्री  लाथव  राक  :  मैं  उत  सभी  माननीय

 सक्सस््फों  का  शुक्रिया  अदा  करता  जिन्होने  इस  वाद  बिवाद  में  भाग  लिया  ।

 मैं  संदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि  अभी  कुछ  दिन  पूर्व  ही  मैंने  उठाये  गये

 सन्नी  मूह्ों  का  विस्तृत  उत्तर  दिया

 बाद-विंवादं  आज  फिर  उसी  दायरे  में  है  और  नई  लाइनों  के  लिए  पुरजोर  मांग  की  गई
 मैंने  बार-बार  यह  बात  स्पष्ट  की  हैकि  साधनों  की  सीमितंता  को  ध्यान्त  में  रखते  हुए  हमें  रेलवे  के

 निर्वेश  कार्यक्रम  को  प्राथमिकता  देनी  होतीं-है  और  प्राथमिकता  के  रूपਂ  में  हमने  प्रणालीਂ  के  पुनर्वास
 और  ओधुनिकीकरणਂ  का  काम  आरम्भ  किया  है  ।
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 अनुदानों  की  मांगें  कहता रहा  अनुपूरक  अनुद।नों  की  मांगें
 और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
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 साय  राव  सिधिला  ]

 मैं  हमेशा  से  यही  कहता  रहा  हूं  कि  रेलवे  का  अर्थपूर्ण  विस्तार  तभी  हो  सकता  है  जब  हमें  यह
 विश्वास  हो  जाए  कि  वतंमान  व्यवस्था  की  हालत  ठीक  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जो  प्रक्रिया  कुछ  वर्ष  पूवं  आरम्भ  की  गई  थी  वह  ठीक  प्रकार  से  चल  रही  है
 और  भविष्य  में  हम  निश्चित  रूप  से  और  अधिक  निवेश  अधिक  नई  लाइनें  उन्हें  दोहरा
 करने  और  बदलने  के  बारे  में  सोच  सकते  मेरे  विचार  से  इस  समय  रेल  पटरियों  को  स्वयं  ही  बदलने
 की  जरूरत  नहीं  है  किन्तु  कुछ  क्षेत्रों  में  यह  आवश्यक  है  क्योंकि  मैंने  हमेशा  ही  यही  कहा  है  कि  मीटर
 गेज  अपने  आप  में  कोई  घटिया  पद्धति  नहीं  वास्तव  में  विश्व  के  अधिकांश  हिस्सों  यहां  तक
 कि  विकसित  देशों  में  भी  ब्राड  गेज  नहीं  छिन्तु  स्टंण्डडं  गेज  नामक  उनकी  अपनी
 प्रणाली  है  ।  कुल  62,000  किलोमीटर  में  से  मीटर  गेज  की  लम्बाई  लगभग  23,000  से  24,000
 किलोमीटर  है  |  यह  एक  अत्यन्त  व्यापक  प्रणाली  इतनी  विस्तृत  प्रणाली  को  ब्रॉड  गेज  में
 वतित  करना  वित्तीय  रूप  से  संभव  नहीं  है  और  दूसरे  इसकी  आवश्यकता  भी  नहीं  जरूरत  इस
 बात  की  है  कि  हमें  वतंमान  मीटर  गेज  में  ही  सुधार  करना  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए
 कि  उन  लोगों  की  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  करे  जो  रेलवे  पर  निभंर  करते  हैं  । यदि  विगत  अधिक  यातायात
 के  कारण  बड़ी  लाइन  की  ओश₹  अधिक  ध्यान  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  मीटर  गेज  की  थोड़ी  उपेक्षा

 हुई  तो  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  अब  हमें  दोनों  में  कुछ  सन्तुलन  बनाएं  रखने  की  ओर  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  मैंने  रेल  प्रशासन  से  कहा  है  कि  अब  मीटर  गेज  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना

 हमें  रेल  डिब्बों  और  लदान  सुविधाओं  को  सुधारना  चाहिए  ।

 आज  बहुत  से  लोग  मीटर-गेज  को  ब्रॉड  गेज  में  बदलने  की  बात  करते  हैं  क्योंकि  बह  अनुभव
 करते  हैं  कि  लोग  मीटर-गेज  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  नहीं  करता  चाहते  किन्तु  हमारा  यह  प्रयत्न  होना
 चाहिए  और  हमारा  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि  हम  मीटर  गेज  के  स्तर  में  सुधार  करें  ताकि  मीटर  गेज  क्षेत्र  में
 उद्योग  स्थापित  करने  में  हिचकिचाहट  न  हो  |  हमारा  ध्यान  इसी  बात  की  ओर  होगा  |  इसका  एक
 हरण  यही  है  कि  अभी  पिछले  वर्ष  तक  हम  रेल  डिब्बा  निर्माण  कारखाने  को
 केवल  60  सवारी  डिब्बे  प्रति  वर्ष  बनाने  का  आर्डर  दे  रहे  इस  वर्ष  आर्डर  250  से  300  के
 बीच  दिया  गया  सभी  के  लिए  एक  जंसा  है  चाहे  वह  रोलिंग  स्टाक  हो  ।  हमें  मीटर  गेज  के  लिए
 बेहतर  कुशल  इंजनों  की  जरूरत  हम  मीटर  गेज  के  लिए  रेल  सिगनल  प्रणाली  और
 दूर-संचार  तथा  लदान  सुविधाओं  पर  निवेश  कर  रहे  हैं  ।  कितु  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  मीटर  गेज  को  बदला
 जाना  चाहिए  ।  कुछ  ऐसे  चुने  हुफ़ुक्षेत्र  हैं  जहां  न्रॉड  गेज  का  लिक  अधिक  किफायती  और  व्यवहारिक

 इस  प्रणाली  के  विस्तार  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  हमारी  जरूरत  1500  या
 1600  करोड़  रुपए  के  बीच  है  और  हमें  पिछले  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  350  करोड़  रुपए
 आबंटित  किये  गये  हैं  ।  इस  वर्ष  केवल  195  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  और  जैसा  कि
 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  नई  लाइनों  के  निर्माण  की  मंजूरी  तथा  किया  गया  योजना  आयोग
 के  परामर्श  से  किया  जाता  हमें  195  करोड़  रुपये  जिले  हैं  जिस  में  से  लगभग  90  करोड़  से  100
 करोड़  केवल  परियोजना  से  जुड़ी  दो  लाइनों  के  लिए  है  ।  इसके  पश्चात्  तमाम  देश  के  लिये  नई  लाइनों
 के  लिये  केदल  85  करोड़  रुपये  बचते  यह  ऐसी  समस्याएं  हैं  जिनका  सामना  हम  कर  रहे  मैं
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 अनुदानों  की  मांगें  1988-89  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 1985-86

 जानता  हूं  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  पर  कितना  दबाव  डाला  जाता  है  और  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उनका

 ऐसा  कहना  सवंथा  उचित  कितु  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  हमारी  स्थिति  समक्नने
 की  कोशिश  करें|  मैं  समझता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  नई  लाइनों  के  लिए  अधिक  आबंटन
 करने  के  सम्बन्ध  में  सोचें  क्योंकि  रेल  मार्गों  के  नवीनीकरण  की  प्रक्रिया  को  काफी  प्रोत्साहन  मिला

 हम  प्रतिवर्ष  लगभग  4000  किलोमीटर  से  427  0  किलोमीटर  मार्ग  का  नवीनीकरण  कर  रहे  हैं  और

 हम  आशा  करते  हैं  कि पिछला  बकाया  कार्य  1995  तक  पूरा  कर  लेंगे  ।  हम  विद्युतीकरण  को  भी
 मिकता  दे  रहे  हैं  । आज  से  10  वर्ष  पू॑  जहां  प्रतिवर्ष  97  किलोमीटर  विद्युतीकरण  किया  जा  रहा
 था  ।  आज  लगभग  670  किलोमीटर  विद्युतीकरण  किया  जा  रहा  प्राथमिकता  का  तीसरा  क्षेत्र
 रालिंगस्टाक  चल  सम्पत्ति  का  वास्तव  में  इस  वर्ष  कुछ  गड़बड़ी  रही  क्योंकि  लोग  यह  महसूस  क  रने
 लगे  कि  हमने  अपनी  योजना  में  रालिग  स्टॉक  के  लिए  बहुत  कम  आबंटन  किया  है--लगभग  500
 करोड़  रुपए  ।  किन्तु  जो  बात  लोग  नहीं  समझ  रहे  वह  मैं  स्पष्ट  करूंगा  कि  आई०आर०एफ०सी०  कोष
 का  लगभग  700  से  800  करोड़  रुपया  भी  500  करोड़  में  शामिल  किया  जाएगा  जोकि  रोलिंग  स्टाक
 के  लिए  1200  से  1300  करोड़  रुपए  बन  जोकि  वाषिक  योजना  का  35  से  40  प्रतिशत  है  ।
 इस  प्रकार  यह  हमारे  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  हैं  ।  ज्यों  ज्यों  हम  इन  पर  ध्यान  देंगे  हम  अपनी

 प्राथमिकताएं  बदलकर  विस्तार  और  लाइनों  को  दोहरा  करने  को  प्रदान  करते

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का जिक्र  किया  मैंने  इस  सदन  को  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 में  चार  लाइनों  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  भीतर  पूरा  करने  का  प्रयत्न  वास्तव  में

 नगर-कुमारघाट  लाइन  को  पूरा  करने  का  लक्ष्य  1989  का  है  ।  आभुरी-तुली  लाइन  भी  हम
 पूरी  कर  किन्तु  दो  राज्य  सरकारों  के  बीच  भूमि  का  झगड़ा  है  और  जब  तक  वह  निषट  नहीं
 जाता  हम  इस  लाइन  पर  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  छठी  लाइन  ग्रुवाहाटी-बर्नीदाट  लाइन  है  जो  मेघालय
 सरकार  से  सम्बन्धित  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  साथ  कुछ  बातचीत  चल  रही

 जहां  तेक  कुमारधाट  के  आगे  का  विस्तार  किये  जाने  का  सम्बन्ध  है  हम  कुमारधाट  तक  प्रा
 करने  के  पश्चात  ही  इसका  विस्तार  करने  के  बारे  में  सोच  सकते  हैं  )

 श्री  ग्रजय  विश्वास  :  चुनावों  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  न ेआश्वासन  दिया  था  कि  अगरतल्ला  तक

 यह  परियोजना  इसी  बजट  में  आरम्भ  की  आपके  प्रधान  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया

 श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  मैं  इस  बात  को  पुनः  दोहराता  हूं  कि  कुमारघाट  तक  पूरा  करने  के
 पश्चात  ही  हम  इसे  अगरतल्ला  तक  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  विचार  )

 डा०  दत्ता  सामन्त  ने  कोंकण  लाइन--पश्चिमी  तट  लाइन  का  जिक्र  किया  यह  अत्यन्त

 त्वपूर्ण  लाइन  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  और  इसीलिए  इसे  योजना  आयोग  को  भेजा  गया
 सर्वेक्षण  का  पूरा  हो  चुका  श्री  जनादंन  पुजारी  और  श्री  आस्कर  फर्नानडीस  लगातार  इस

 लाइन  के  महत्व  पर  बल  देते  रहे  हैं  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  मैं  उनसे  सहमत  हूं  किन्तु  इसे  मंजूर  करना
 योजना  आयोग  का  काम  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  और  यह  मामला  योजना  आयोग  को  मंजूरी  के
 लिए  हमारी  इस  टिप्पणी  के  साथ  भेजा  गया  है  कि  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  काये  जितनी  जल्दी  हो
 सके  आरम्भ  किया  जाना  ऐसा  विशेष  तौर  पर  मेरे  सहयोगी  श्री  पुजारी  और  श्री  आस्कर
 फर्नानडीस  द्वारा  कआषाग्रह  करने  क ेकारण  किया  गया
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 *रल  ओोगक़्मय  (985  के  दस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  )।  1988

 अमृदानों  की  मांगें  1988-89  अनृपृरक  अनुदानों  को  मांगें

 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 माधव  राव  सिधिया  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  सुरक्षा  की  बात  कर  रहे  राज्य  सरकारों  के  साथ  हमारा  यह  प्रयत्न

 रहता  है  कि  यात्रियों  की अधिक  से  अधिक  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  मैंने  इंटेग्रेल  कोच  फैक्टरी  से  भीः

 कहम  है  कि  द्वितीय  श्रेणी  के  सभी  सस््लीपर  कोचों  में  बर्थ  के  नीचे  एक  चेन  अनिवार्य  रूप  से  लगाई  जानी

 चाहिए  ताकि  यात्री  यह  चेन  अपने  सामान  के  हैण्डल  और  ताले  से  लगा  सके  और  यह  सुनिश्चिल  किया

 जा  सके  कि  यात्रा  के  दौरान  कोई  चोरी  नहीं

 जहां  तक  जोनींगोषा  पुल  का  सम्बन्ध  हमने  इसका  सर्वेक्षण  तथा  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  किया

 ब्रह्मपुज्ञ  नदी  पर  पुल  बनाना  अत्यन्त  कठिन  कार्य  हम  इस  पुल  के  निर्माण  के  लिए  अद्यतन

 नींक  का  इस्तेमाल  कर  रहे  नदी  के  तल  की  बनावट  ऐसी  है  कि  हसके  लिये  तारों  से  रोके  जाने
 वाले  पुल  की  जरूरत  हम  भारत  में  इस  प्रौद्योगिकी  का  इस्ते माल  पहली  बार  कर  रहे  हैं  और  इससे

 हमारे  देश  में  पुल  निर्माण  प्रौद्योगिकी  को एक  नई  सफलता  मिलेगी  ।

 श्री  मदन  पांडेय  ने  बाघा-चित्तौनी  फुल  का  जिक्र  किया  इस  पूरे  मामले  की  योजना  आयोग

 द्वारा  जांच  की  जा  रही  इस  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  जाਂ  रही  है  जिसमें  रेलवे  के  लोग  भी  होंगे  ।
 योजना  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  जल-भूतल  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  भी  इस
 विशेषज्ञ  समिति  में  शामिल  होंगे  तथा  आशा  की  जाती  है  कि  कुछ  ही  मास  के  भीतर  सिफारिशों  सहित
 उनकी  रिपोर्ट  मिल  जायेगी  ।

 भाटनी-वाराणसीਂ  रेल  लाइन  को  बदलने  के  बारे  में  मैं  फिर  कहूंगा  कि  देश  में  सभी  लाइनों  की
 बदलसे  के  लिए  750  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  और  हमें  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  150

 करोड़  रुपये  दिये  गये  इस  वर्ष  का  आबंटन  लगभग  60  करोड़  रुपये  हैं  और  भटनी-वाराणसी  लाइनਂ
 के  कुल  आबंटन  का  14  प्रतिशत  निर्धारित  मैसूर-बंगलौर  लाइन  को  बदलने  के  लिए  प्रतिशत
 मिले  मूंट्  र-मनची  लय  रेल  लाइन  को  बदलने  के  लिए  कुल  आबंटन  का  लगभग  35  या  40  प्रतिशत  मिला

 इस  प्रकार  सीमाओं  के  भीतर  रहते  हुए  कराणसी-घटनी  तथाਂ  अन्य  जिनका  मैंने  जिक्र  किया
 के  लिए  मेरे  विचार  से  उचित  आबंटन  किया  गया

 मेरा  विश्वास  है  कि  रेल  कमंचारिंयों  के  प्रयत्नों  से  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार॑
 ॥  हुआ  है  तथा  इसके  अलावा  जो  हमने  कुल  माल  ढोया  कुल  यात्रियों  का  परियात  हुआ  है  तथा  आम  रवैये

 ,  में  जो तबदीली  आई  इस  पर  भी  मैं  समझता  हूं  कि  अभी  भी  बहुत  सी  कमियां  अभी  वहुतਂ  प्रथलि

 ,  की  जानी  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दिलाता  हूं  कि  सुधार  के  लिए  गम्भी  रता  से  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं  और  दृष्टिकोण  में  निश्चय  हीं  परिवर्तन  आया  है  तथा  रेल  कामिक  काम  को  यथाशक्ति

 कर  रहे  जैसा  कि  मैंने  बजट  भाषण  में  मेरा  विश्वास  है  कि  अगर  किसी  संगठन  में  सुधार  होता
 7  है  ते  स्टाफ  के  सदस्यों  को  भी  यह  अनुभव  होना  चाहिए  कि  उनके  कल्याण  के  किये  जा  रहे  कामों  में
 हैं  सुधार  इसीलिए  जहां  छठी  योजना  में  वहां  स्टाफ  क्वार्टर  और  स्टाफ  को  सु।वधाओं  के

 पूंजीगत  व्यय  20  करोड़  रुपये  था  वहां  पर  1988-89  में  इसे  बढ़ाकर  47  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया

 ह  अर्कत  इसमें  लगभग  130%  की  वृद्धि  की  गई

 व  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  किःहम  रोजगार  देने  वाली  एजेंसी  नहीं  हमे
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 1  सेल  अभिसमय  1985  के  दसकें  प्रतिवेदन  के  बारे  सें  संकल्प

 बनुश्षनों  की  मांगें  1988-89  अनुयूरक  अनुदानों  की  धांगें
 1987-88  और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1285-86

 तो  एक  संस्थान  हैं  जिसका  काम  राष्ट्र  के  लिए  परिवहन  सेवा  की  व्यवस्था  करना  अगर  कल  मैं
 केवल  यह  अपने  सामने  रखकर  भरती  करना  शुरू  कर  दूं  कि  तो  रोजगार  देना  है  तो  स्टाफ
 जरूरत  से  ज्यादा  हो  जाएमा  और  सदन  के  सभी  पक्षों  के  यही  सदस्य  कहेंगे  कि  कितना

 कुशल  संगठन  चला  रहे  हैं  ।”  वैसे  ही  मेरी  यह  आलोचना  की  जाती  है  कि  हम  कुल  व्यय  का  50-55%
 वेतन  पर  व्यय  कर  रहे  कल  अगर  आप  मुझसे  कहें  कि  और  लोगों  की  भरती  की  जाये  और
 वेतन  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  धनराशि  को  बढ़ाकर  लगभग  70  वा  75%  रुपये  किया  जाए  तो  मैं

 कहूंगा  कि  यह  बड़ा  बेतुका  सुझाव  मेरा  यही  बिनद्न  निवेदन  है  ।

 जहां  तक  स्टाफ  के  सदस्यों,रेल  परिवार  के  सदस्यों  का  सम्बन्ध  बह  सुनि।एचत
 करना  हमारा  कतंव्य  है  क्रि  अगर  रेल  संगठन  प्रगति  कर  रहा  है  तो  उसका  फायदा  उन्हें  भी  मिले
 और  इसीलिए  छठी  योजना  में  स्टाफ  क्वार्टर  और  स्टाफ  सुविधाओं  के  लिए  निर्धारित  20  करोड़

 की  व्यय  साशि  को  1988-89  में  बढ़ाकर  47  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  ।  इसके  मैं
 शाननीय  सदस्यों  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  चिकित्सा  सुविधाएं  और  शिक्षा  सुविधाएं
 प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  जनरल  मैनेजरों  की  एक  विशेष  बेठक  बुलाई  थी  ।  मैंने  सभी  जनरल  मेनेजरों
 को  कहा  कि  वे  केवल  इन  दो  मुद्दों  पर  चर्चा  करें  और  किसी  अन्य  मुद्दे  को  न  हमने  एक  योजना
 बनाने  का  प्रयास  किया  है  जिसे  आगामी  दो  वर्षों  में  लागू  किया  जाएगा  ताकि  रेल  कामिकों  और  उनके
 परिवारों  को  बेहतर  चिकित्सा  सुविधाएं  मिल  सकें  और  उनकी  शिक्षा  के  स्तर  में  भी  सुधार  हो  ।

 हमारे  पास  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  योजना  है  ताकि  उन्हें  यह्  सुविधा  मिल  मैं  यह  भी
 बताना  चाहता  हूं  कि  मेरे  मित्र  श्री  नारायण  चौबे  जो  कि  सदन  के  बाहर  बहुत  मधुरता  से  बोलते  हैं
 और  सदन  में  काफी  तीखे  ढंग  कहना  है  कि  रेल  काभिकों  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  जो

 बहुत  से  काय  हमने  किये  हैं  उनका  मैं  उल्लेख  कर  ही  चुका  हूं  और  मैं  माकवनीय  को  खासकर
 श्री  नारायण  चोबे  को  यह  दोबारा  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  इस  साल  रेल  मंत्रालय  ने  स्टाफ  के
 सदस्यों  को  42  दिन  का  उत्पादकता  पर  आधारित  बोनस  दिया  मेरे  विचार  से  यह  बहुत
 पूवंक  दिया  गया  ।  बोनस  लेकिन  वे  उसके  पात्र  भी  इसे  दया  भाव  से  नहीं  दिया  गया  रेल

 कबिनमैन  इसके  पात्र  हैं  क्योंकि  उन्होंने  इसके  लिए  वास्तव  में  काम
 किया  इसलिए  मूझे  इसकी  घोषणा  करते  हुए  बहुत  ख़ुशी  हुई  थी  !  जहां  तक  इस  प्रस्ताव  का
 सम्बन्ध  इस  प्रस्ताव  को  प्रधान  मंत्री  का  पूरा  समथन  ग्राप्त  है  ।  उन्होंने  ही  हमें  कहा  था  कि  इस  बात
 को  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  स्टाफ  का  ध्यान  रखा  उन्होने  ही  हमसे  कहा  था  कि  पूर्वोत्तर
 को  पूरी  तरह  प्राथमिकता  दी  जाए  और  जिस  माहौल  में  उन्होंने  हुमें  राय  करते  इसीलिए  तो

 कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  हमें  शीषं  से  यह  प्रोत्साहन  मिला

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  उनके  सहयोग  के  लिए  दोबारा  से  धन्यवाद  मैं  श्री
 अली  खां  साहब  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  शुभकामनाएं  व्यक्त  की  हैं  ।

 एक  और  स्पष्टीकरण  ।  भोपाल  और  राजकोट  के  बीच  और  अहमदाबाद  होकर
 जाने  वाली  एक  नई  एक्सप्रेस  गाडी  चलाई  जा  रही  कुछ  माननीय  सदस्य  सोच  रहे  हैं  कि  यह  बड़ौदा
 से  होकर  नहीं  ग्रुजरेगी  ।  यह  बड़ोदा  और  अहमदाबाद  होकर  गुजरेगी  और  रज्नकोट  जाएगी  ।

 श्रो  तस्पन  थाम  :  ठेका  प्रणाली  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?.  )
 -  जी  शावकराव  सिन्किया  ,  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  हमें
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 रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प  2।  8

 अनुदानों  की  मांगें  अपना सहयोग दिया और निरन्तर  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 और  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे

 माघवर,व  सिधिया  ]

 अपना  सहयोग  दिया  और  निरन्तर  मार्गनिर्देशित  किया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमें  भविष्य  में  भी  उनसे
 निरन्तर  समर्थन  प्राप्त  होता

 श्री  तम्पन  थामस  :  ठेके  के  बारे  में  मैंने  कुछ  पूछा  है  पर  आप  उसे  टाल  रहे
 समापति  महोदय  :  अब  मैं  रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  प्रतिवेदन  में  की  गई

 रिशों  के  अनुमोदन  से  सम्बन्धित  संकल्प  जो  श्री  माधवराव  सिन्धिया  ने  प्रस्तुत  किया  था  सदन  में
 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त
 तथा  सामान्य  वित्त  से  सम्बन्धित  अन्य  आनुषंग्िक  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  नियक्त
 रेल  अभिसमय  1985  के  दसवें  जो  23  1988  को  संसद  में  पेश
 किया  गया  में  पैरा  11  से  14  में  की  गई  सिफारिशों  का  अनुमोदन  करती

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  !

 समापति  महोदय  :  मैं  अब  वर्ष  1988-89  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों  )  के  सम्बन्ध  में
 सभी  कटोती  प्रस्तावों  बशरतें  कि किसी  सदस्य  की  यह  इच्छा  न  हो  कि  उसके  कटौती  प्रस्तावों  को

 .  अलग  से  रखा  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 समो  कटोतो  भ्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्बोकृत  हुए  ।

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1988-89  के  लिए  अनुदानों  को  मांगें  )  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  1  से  16  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों
 के  सम्बन्ध  में  31  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दोरान  होने  वाले  रर्चों
 को  करने  के  लिए  कायंसूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित
 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझ्ना

 समापति  महोदय  :  मैं  अब  1987-88  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  सभा  में

 ;  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31
 1988  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए
 कार्यसूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  स ेअनधिक  सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की

 +ण्
 थे

 pw

 तू

 जज  दी
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 संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :--

 मांग  संख्या  1,  3  से  14  और  16  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  (1985-86  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 सभा,में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  :--

 का्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्तः  हुए  वर्ष  के  दौरान  संबंधित  अनुदानों  से  अतिक्रित  राशि  की  कमी  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्यसूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  अतिरिक्त
 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।

 मांग  संख्या  4  से  13,  15  और  6।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  ।

 4.50  म०  प०

 विनियोग  1988*

 [  भ्रनुवाद  ]
 समापति  महोदय  :  विनियोग  विधेयक  पुर:स्थापित,  विचार  तथा  पारित  किये  जाने  के

 श्री  माधवराव  सिन्धिया  ।

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेलों  के
 प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से कतिपय  राशियों
 का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनाथं  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधि  में  स ेकतिपय  राशियों  का  संदाथ  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयत  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  अब  विधेयक  को  पुर:स्थापित  कर  सकते

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  विधेयक**  को  पुरःस्थापित  करता

 +  दिनांक  21-3-1958  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  ?,  2  में  प्रकाशित  ।

 +#  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत  ।
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 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  को  विचाराथ्थ  प्रस्तुत

 क्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधि  में  स ेकतिपय  राशियों  का  संदाय  आर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 |

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनाथ  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधि  में  से  राशिणें  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :--

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  और  3  तथा  प्रनसूची  विधेयक  में  जोड़  दिए

 समाएति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  --

 खंड  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 जा  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुम्रा  ।

 खंड  ]  झ्धिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़.दिए

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  को  पारित
 किया

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारितं  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ना  ।

 4.51  स०  प०

 विनियोग  संख्यांक  2  1988+

 ]
 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  विधेयक  संख्यांक  2  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  के  लिए

 न्करनननननननननन  न  न  नीनीनीननीनीनननि  भननीनीनशनतननथ  न्न्े  आप  ्लघफ  घैपआझझखाजखज न  चोझ  ७

 न तथनरे * दिनांक के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित । 806
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 प्रस्ताव

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  रेलों  के
 नाथ  वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों
 का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधी  में  से  कतिपष  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित*  करता

 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  विधेयक  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  करें  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव*  करता  हूं  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित
 निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाये  ।

 सम्मापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  बित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुम्रा  ।

 समभाप ते  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंड  वार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  !

 2  और  3  और  अनुसूची  विधेयक  का  अंक  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  झौर  3  श्रौर  प्रनूसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 +  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तावित  ।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  |  झ्धिनियमन  सूत्र  श्रौर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पारित  किया

 श्री  साधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया
 किया

 प्रस्ताव  स्त्रोकृत  हुआ  ।

 4.53  म०  प०

 विनियोग  संख्यांक  1988+

 ]
 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  संख्यांक  3  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  सभा

 की  अनुमति  मांगें  ।

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  मैं  प्ररताव  करता  हूं  कि  1986
 के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की

 गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  उस  वर्ष  के  लिए  और  उन  सेवाओं  हेतु  अनुदत्त  रकमों  से
 अधिक  है  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 1986  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलों  के
 नाथ  कतिपय  सेवाओं  पर  खचं  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  जो  उस  वर्ष के
 लिए  और  उन  सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों
 का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ना  ।

 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करें  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित*  करता  हूं  :

 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  पर  विचारे  करने  के  लिये  प्रस्ताव

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 +  दिनांक  21-3-198  8  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  5.  खंड  2  मैं  प्रकाशित  ।
 ३  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  साथ  पुर:स्थाफ्ति/प्रस्तावित  ।
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 कि  1986  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  व  के  दौरान  रेलों  के  प्रयोजनार्थ
 कतिपय  सेवाओं  पर  ख्च  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  जो  उस  वर्ष  के  लिए  और  उन
 सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का  विनियोग
 कृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 1988  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  रेलों  के  प्रयोजनार्थ
 कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  उन  सभी  को  पूरा  करने  के  जो  उस  वर्ष  के  लिए  और
 उन  सेवाओं  हेतु  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का  विनियोग

 कृत  करने  के  लिए  उ  पबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूचि  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा  ।

 खंड  2  श्लौर  3  तथा  भ्रनुसचों  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 समाषति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खबन््ड  !,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  21  1988

 संशोधन  विधेयक  )

 4.58  म०  प०

 उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधोश  )
 संशोधन  विधेयक

 ]

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  श्रार०  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  1954  औ  .  उच्चतम  न्यायालय

 न्यायाधीश  1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  ।”

 जैसा  कि  आपको  मालूम  है  1986  में  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों
 की  सेवा  शर्तों  में  काफी  सुधार  किया  गया  न्यायाधीशों  की  सेवा-शर्तों  में  और  अधिक  सुधार  लाने

 है

 के  लिये  यह  विधेयक  लाया  गया  8-8-1986  को  लोक  सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  में  986
 से  न्यायाधीशों  के  सेवा  निवृत्ति  लाभों  आतिथ्य  भत्तों  एवं  यात्रा  सुविधाओं  में  वृद्धि  कर  दी  गई

 से  पहले  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश  संशोधित  दरों  एवं  सेवानिवृत्ति  लाभों  के
 अधिकारी  नहीं  तथापि  इसी  बीच  कुछ  माननीय  न्यायाधीश  सरकार  तथा  भारत  के  उच्चतम

 न्यायालय  के  पास  गये  |  यद्यपि  इस  मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही  भारत  के  उच्चतम

 लय  ने  अपना  निर्णय  दिया  कि  1-11-1986  से  पहले  सेवा  निवत्त  होने  वाले  सभी  न्यायाधीश  जिनमें
 मख्य  न्यायाधीश  भी  शामिल  शामिल  हैं  को  अथवा  उसके  पश्चात  सेवा  निवृत्त  हुए  न्यायाधीशों
 को  जिनमें  मुख्य  न्यायाधीश  भी  शामिल  हैं  मिलने  वाले  सभी  संशोधित  सेवा  निवृत्त  लाभ  पाने  के  हकदार

 उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  ने  निश्चय  किया  है  कि

 से  पूर्व  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सभी  न्यायाधीशों  को  भी  जिनमें  मुख्य  न्यायाधीश  भी  शामिल  वही
 लाभ  दिये  जायें  ।

 बढ़ी  हुई  यात्रा  यात्रा  भत्ते  की  एक  निश्चित  राशि  के  बदले  में  स्टाफ  कार  तथा

 ड्राइवर  दिये  जाने  का  प्रावधान  भी  शामिल  तथापि  बाद  में  यह  पाया  गया  कि  न्यायाधीशों  को

 दिया  जाने  वाले  यात्रा  भत्ते  तथा  अतिथ्य  भत्ते  को  वेतन  में  सम्मिलित  कर  आय-कर  के  उद्देश्य  से  गिना
 जाता  संशोधित  यात्रा  सुविधाओं  तथा  आतिथ्य  भत्तों  को  मद  के  तहत  रखकर  आयकर  का

 परिकलन  करने  से  न्यायाधीशों  को  जाने  से  मिलने  वाले  लाभों  का  कोई  वित्तीय  लाभ  नहीं
 मिला  है  ।  अब  न्यायाधीशों  को  दिया  जाने  वाला/दिये  गये  यात्रा  भत्ते  तथा  आतिथ्य  भत्ते  को आयकर
 की  सीमा  से  बाहर  रखने  का  प्रस्ताव

 जिन  न्यायाघीशों  के  पद  पेंशन  योग्य  नहीं  थे  और  वततंमान  में  50,000  रुपये  की  आय  है
 उनके  लिए  डी  ०सी०आर०जी०  की  राशि  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव  इस  प्रकार  के  न्यायाधीशों  को  दिये
 जाने  वाले  डी  ०सी  ०आर०जी०  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  ग्रुप  एਂ  कंचारियों  के  नियम  लागू

 होते जो + राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।



 1  1910  )  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  व्यायालय  न्यायाधीश  )
 संशोधन  विधेयक

 अब  1-1-1986  से  अधिकतम  1,00,000  रुपये  डी>-सी०आर०जी०  पाने  के  हकदार  उच्चतम
 न्यायालय  ने  फैसला  दिया  है  कि  इस  प्रकार  के  न्यायाधीशों  को  भी  इसी  तारीख  से  यह  लाभ  दिया  जाना
 चाहिए  ।  तदनुसार  सरकार  ने  50,000  रुपये  की  सीमा  को  हटाने  का  निश्चय  किया

 उपरोक्त  कों  दृष्टिगत  रखते  हुए  वर्तमान  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  मुझे  आशा  है  कि
 सदन  के  सभी  सदस्य  तहेदिल  से  इसका  समर्थन  करेंगे  ।

 समापति  घहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  शर्ते  )  1954  और  उच्चतम
 लय  न्यायाधीश  1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया

 5.00  म०प०

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  माननीय  मंत्री  को  राज्य  सभा  में  दुबारा  मनोनीत
 किये  जाने  पर  बधाई  देता  हूं  जबकि  उनका  मंत्रालय  कोई  काम  नहीं  कर  रहा  यह  विधेयक  देश  में
 आम  निष्क्रियता  तथा  मुद्रा  स्फिति  की  वजह  से  लाया  गया  है  क्योंकि  पैसे  का  मूल्य  प्रतिदिन  कम  होता
 जा  रहा  है  ।  असल  में  देखा  जाए  तो  आय  कन  होती  जा  रही  हम  चाहते  हैं  कि  सभी  वेतन
 भोगियों  को  निर्वाह  मजदूरी  मैं  बुरा  नहीं  जहां  तक  इस  वृद्धि  का  सम्बन्ध  है  यह
 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  की  गई  परन्तु  कुछ  बातें  तो  मैं  कह  कर  ही
 मन्त्री  केन्द्र  सरकार  को  श्रेय  देना  चाहते  इससे  पता  चलता  है  केन्द्र  सरकार  न्यायाधीशों  के
 बारे  में  बहुत  ही  चिन्तित  चिता  दिखाने  का  एक  कारण  तो  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  आदेश
 दे  दिया  है  और  दूसरा  यह  है  कि  अधिकांश  भार  राज्य  सरकारों  पर  केन्द्र  को  सिर्फ  उच्चतम
 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  एवं  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  प्रावधान  करना  है***

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसे  भी  वे  बांटते  )

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  जहां  तक  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  का  सम्बन्ध  उच्च  न्यायालय  के
 न्यायाधीश  पद  से  पदोन्नत  किये  गये  न्यायाधीशों  की  पेंशन  में  भी  वे  केवल  एक  हिस्सा  देते  अब
 केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  ही  हिस्से  देते  निश्चय  ही  केन्द्र

 का  योगदान  10  लाख  रुपये  का
 अतिरिक्त  व्यय  लगभग  10  लाख  रुपये  जब  फैसला  आपके  पक्ष  में  होता  है  तो  आप  न्यायाधीशों  की
 चिन्ता  करने  लगते  हैं  और  जब  फैसला  आपके  पक्ष  में  नहीं  होता  है  तो  आप  उन्हें  भला  ब्रा  कहने  लगते
 हैं  ।  व ेलगभग  10  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  खर्च  अतः  मैं  सिद्धांत  तथा  नीति  के  अनुसार  यह  मांग
 करता  हूं  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  जो  वृद्धि  दी  जा  रही  है  उसका  अतिरिक्त  व्यय  केन्द्र
 सरकार  को  वहन  करना  चाहिए  क्योंकि  केन्द्र  की  नीति  के  कारण  ही  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।
 सरकार  का  यह  रवैया  कोई  अच्छा  रवैया  नहीं  परेशान  करने  वाला  रवैया  है  क्योंकि  वह  न्यायाधीशों
 के  प्रति  दिखाती  तो  गहन  चिन्ता  है  परन्तु  अपने  खजाने  में  से  निकालना  कुछ  भी  नहीं  चाहती  ।  पूरी
 तरह  निष्पक्ष  रहकर  तथाकथित  चिन्ता  के  अनुरूप  मैं  यह  कहूंगा  कि  कृपा  कर  आप  यह  पैसा  अपने  खजाने
 में  से निकालें  और  राज्य  सरकारों  को  वे  इसे  बड़ी  खुशी  से  देंगे  और  जितना  अधिक  आप  देंगे
 वे  भी  चूंकि  कानून  बनाने  की  शक्ति  संसद  के  पास  इसलिए  मंत्री  न्यायाधीशों  के
 प्रति  अनुकूल  रवैया  अपना  सकते  हैं  तथा  उनके  प्रति  तथाकथित  सम्मान  दिखा  सकते  लेकिन  मैं
 जानता  हूं  कि  वे  न्यायपालिका  के  साथ  कया  व्यवहार  कर  रहे  यह  मेरी  मांग  है  ।
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 उच्च  भ्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  )  21  1988

 संशोधन  विधेयक

 सोमनाथ  चटर्जो  ]

 आजकल  के  हालात  तथा  न्यायपालिका  में  जो  अराजकता  की  स्थिति  है  उससे  हमें  कुछ  बातें

 कहने  का  अवसर  मिलता  पूरी  तरह  अव्यवस्था  तथा  भ्रम  हमने  यह  सिर्फ  इसी  सदन  में  नहीं

 कहा  है  परन्तु  पूरे  देश  में  कहा  लोग  लम्बित  पड़े  मामलों  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  मुझे  यहां  रहकर  सभी

 पूर्व  विधि  मंत्रियों  तथा  अब  वतंमान  मंत्री  की  बात  सुनने  का  मौका  मिला  मैं  नहीं  जानता  इसे  भाग्य

 कहूँ  या  मंत्री  जी  तोते  की  भांति  कह  देते  मामले  की  जांच  कर  रहे  हम  सभी

 कदम  उठायेंगे  तथा  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करेंगे  इत्यादि-इत्यादि  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार

 लम्बित  मामलों  को  बढ़ने  से  रोका  जा  सकता  परन्तु  ये  ज्यामितिय  अनुपात  में  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  यह
 न्यायायिक  प्रणाली  के  महत्व  को  कम  कर  रहा  काफी  संख्या  में  समितियां  नियुक्त  की  गई  असंख्य
 रिपोर्ट  लेकिन  परिणाम  यह  है  कि  न््यायायिक  पद्धति  वास्तव  में  सिर्फ  वकीलों  के  लिए  ही  नहीं  होनी

 यद्यपि  वकील  होने  के  नाते  हम  भी  इस  प्रणाली  के  हिस्सेदार  तथा  लाभभोगी  किसी  भी
 सभ्य  देश  में  न्यायायिक  प्रणाली  वस्तुतः  वादियों  क ेलिए  होनी  उन  लोगों  के  लिए  होनी  चाहिए
 जिन्हें  न्याय

 सभी  तरह  की  बातें  की  जाती  सभी  तरह  की  समितियां  बनाई  जाती  हैं  तथा  सभी

 तरह  के  प्रतिवेदन  दिए  जाते  परन्तु  इस  पर  कभी  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मैं  यह  जानता  हूं  ।
 मैं  उनके  उत्तर  को  जानता  हूं  ।  अपने  अच्छे  मित्र  के  उत्तर  को  जानता  हूं  और  वह  कर  भी  क्या  सकते

 लेकिन  मैं  समझता  हुं  कि समय  आ  ही  नहीं  गया  है  अपितु  समय  ज्यादा  हो  गया  है  कि  गम्भीरता
 से  विचार  किया  जाये  |  अभी  हाल  हीं  में  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  माननीय  न्यायाधीश  ने  एक  सेमिनार
 में  सरकार  को  रिक्त  पदों  को  भरने  की  बात  कही  उन  रिक्त  पदों  को  जल्दी  से  जल्दी  भरा  जाना

 चाहिये  ।  एक  बात  तो  निश्चित  है  ।  किसी  न्यायाधीश  के  सेवा  निवृत्त  होने  की  तिथि  उसकी  नियुक्ति
 तिथि  से  पता  लग  जाती  है  अगर  उसकी  अकाल  मृत्यु  न  हो  या  अगर  ऐसा  बहुत  ही  कम  होता
 घीश  को  अपनी  जन्म  तिथि  याद  ही  न  हो  ।  अतः  यह  ज्ञात  होती

 कितने  रिक्त  पद  हैं  ?  उन्हें  क्यों  नहीं  भरा  जाता  ?  मैं  जानता  हूं  माननीय  मंत्री  कहेंगे  :  यहां
 केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  है  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  हैं--राज्य  के  मुख्य  न्यायाधीश
 माननीय  चर्चा  की  बहुत  ही  लम्बी  प्रक्रिया  लेकिन  लोगों  के  बारे  में  क्या  है  ?

 उन्हें  आपके  परामर्शों--लम्बे-लम्बे  सलाह  मशविरों  से  क्या  लेना  देना  है  ?  यदि  आपको
 राजनैतिक  विचारों  में  इतना  लम्बा  समय  लगता  है  तो

 धीश  के  सेवानिवृत्त  होने  रिक्त  पद  होने  से  काफी  पहले  ही  यह  काये  शुरू  कर  देना

 5.06  मण्प०

 सहोस्य  परोठब्सोेन  हुए  ]
 लेकिन  यह  हमारी  न्याय  प्रणाली  में  लगभग  कसर  की  तरह  हो  गया  एक  तरफ  लम्बित

 मामले  बढ़ते  जाते  हैं  और  दूसरी  तरफ  रिक्तियां  बढ़ती  जाती  हैं  ।  जनता  के  हित  और  आवश्यकता  को
 देखते  हुए  उच्च  त्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।
 संसद  ने  स्वीकृति  दे  दी  लेकिन  फिर  भी  उन  रिक्तियों  को  भरा  नहीं  गया  न्यायाधीशों  के  नये
 पदों  को  बनाने  का  क्या  लाभ  जब  समय  पर  नियुक्ति  करके  पहले  का  कोटा  भी  पूरा  नहीं  किया
 गया  है  ।

 मैं  जानता  हूं  जो  नियुक्तियां  की  गई  हैं  मैं  उस  बात  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  वे  किस  तरह  से
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 की  गई  मैं  सोचता  मुझे  संदेह  है  कि  इस  मामले  में  मंत्रियों  में  आपस  में  सहयोग  नहीं  है  ।  वे

 मुख्य  न्यायाधीश  की  सिफारिशों  पर  भी  अमल  नहीं  करते  सभी  प्रकार  की  बातों  पर  विचार  किया
 जाता  उत  सबका  मैं  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  मेरे  विचार  मैं  कुछ  मामलों  को  जानता

 किस  तरह  से  ये  काम  किए  गये  किस  मंत्री  ने  किस  की  सिफारिश  की  है  और  किसने  किसको

 हटाया  उनमें  से  बहुत  से  हमें  जानते  सब  मामलों  में  नहीं  ।  मन्त्री  जी  इस  बात  को  जानते  हैं  ।

 लेकिन  आज  जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण  में  पूर्णतया  क्षीणता  आ  गई  है  ।
 कितने  सप्ताहों  से भारत  की  राजधानी  में  क्या  हो  रहा  है  ?  उच्च  न्यायालय  में  काय॑  नहीं  हो  रहा
 अधीनस्थ  न्यायालयों  में  कार्य  नहीं  हो  रहा  उच्चतम  में  न्यायालय  कई  दिन  तक  कार्य  नहीं  हुआ
 क्या  हो  गया  है  ?  क्या  इस  देश  में  विधि  मंत्रालय  है  ?

 श्री  सेफुद्दीद  चोधरी  :  नहीं  ।

 )

 श्री  बककम  पुरुषोत्तमन  :  बहुसंख्यक  के  विरुद्ध  छोटे  ग्रुप
 **

 थ्री  सफुद्दीन  चौधरो  :  कुछ  भी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  बहुसंखयक  हो  या  अल्पसंख्यक  ।  लोगों  को  इससे  कोई  मतलब  नहीं
 लोगों  को  मतलब  है  कि  न्यायालय  खोले  जाने  क्या  इस  सरकार  की  इसके  बारे  में  कोई
 दारी  है  ?

 श्री  एच०  श्रार०  भारद्वाज  :  क्या  आप  यह  कहने  के  लिए  तेयार  हैं  कि  आप  वकीलों  की
 हड़ताल  का  समर्थन  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 श्रो  सेफुद्दीन  चौधरी  :  आप  उनकी  मांगें  पूरी

 श्री  एच०  प्रार०  भा  रह  :  आपकी  क्या  जिम्रेदारी  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  उस  पर  बाद  में  आऊंगा  ।  लेकिन  क्या  इस  सरकार  की  कोई
 दारी  है  ?  मैं  सत्ता  में  नहीं  हूं  वहां  अमुक  अमुक  इतने  सारे  लोग  वहां
 पर  हैं  ।  वहां  मन्त्रिमण्डल  भारत  की  राजधानी  में  उच्च  न्यायालयों  में  कायं  नहीं  हो  रहा

 आप  उसके  लिए  शभिदा  नहीं  हैं  और  सारी  जिम्मेदायां  मेरे  ऊपर  डालने  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  एच०  आर०  मारदहाज  :  आप  भी  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?  वे  आग  में  घी  डालने

 का  काम  कर  रहे  वे  वकीलों  और  न्यायपालिका  के  मामले  का  राजनीतिक  लाभ  उठा  रहे  हैं

 )

 श्री  सोसनाथ  चटर्जी  :  मझे  आशा  है  कि  दिल्ली  में  वकीलों  की  काफी  संख्या  है  जो  कम  से  कम

 मेरे  राजनीतिक  सम्बद्धता  वाले  हैं--मैं  बहुत  खुश  होता-जोकि  उच्च  न्यायालय  के  कार्य  को  चलने

 नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  भ्रार०  भारह!ज  आज  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  बेंच  और  के  लिए  कौन

 क्या  कर  रहा  आप  लोग  ही  हैं  जो  कर  रहे  हैं  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उनके  नाम  बताइये  ।  मुझे  बहुत  प्रसन्तता  )

 श्री  एच०  झार०  आप  मुझ  से  बात  कीजिए  ।  मैं  आपको  नाम  बताऊंगा  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  आप  से  बात  क्यों  करूं  ?

 श्री  एच०  ब्रार०  भारद्वाज  :  आप  इस  मंच  का  उपयोग  अपनी  क्षुद्र  राजनीति  के  लिए  कर  रहे
 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसमें  क्या  राजनीति  है  ?  )

 मंत्री  जी  परेशान  इससे  लगता  है  कि  मैं  ठीक  था**

 श्री  एच०  श्रार०  भारदहाज  :  और  संकीर्ण  विचार  वाले  ।

 श्री  सोमनाथ  चरटर्जो  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  सरकार  पर  अक्षमता  का  आहोप
 लगाता  हूं  कि उनकी  इस  देश  की  विखण्डनकारी  ताकतों  के  साथ  साठ-गांठ  है  अगर  वह  हैं  कि  मैं
 संकीर्ण  विचारों  वाला  हूं  तो  मैं  कहुंगा  कि  यह  मंत्री  इस  पद  पर  आधे  मिनट  रहने  के  लिए  भी  योग्य  नहीं
 है'**  )  अगर  यह  सरकार  यह  स्पष्टीकरण  देती  है  कि  मेरे  कुछ  लोग***  )

 श्री  रामसह  य-दव  :  सदन  के  किसी  सदस्य  से  प्रमाणपत्र  की  आवश्यकता  नहीं  है
 कि  अमुक  मन्त्री  लायक  है  या  इसलिए  इन  शब्दों  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाना

 ये  मन्त्री  की  प्रतिष्ठा  के लिए  निन््दाजनक  है  ।

 थी  सोमनाथ  चढर्जो  :  उन्होंने  कहा  है  मैं  संकीर्ण  विचारों  वाला  हुं  ।

 क्री  छच०  श्रार  -  भारद्वाज  :  यह  केवल  आपकी  पार्टी  है  जो  यह  सब  कर  रही  है  और  जो
 निन्दनीय

 श्री  राभसह  यादव  :  उपाध्यक्ष  आपको  क्या  कहना  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  असंसदीय  या  आपत्तिजनक  है  तो  मैं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  फरवरी  में  तीस  हजारी  कोर्ट  भें  क्या  हुआ  था  ?

 श्री  एच०  झार०  आपके  राज्य  में  न्यायाधीशों  को  न्यायालयों  में  पीटा  गया  था  ।
 क्या  आप  इससे  इंकार  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  oe

 श्री  एच०  धार०  भारद्वाज
 श्री  सो  पनाथ  चटर्जो  उसे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसे  कार्यवाही  वृत्तान््त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  वह  अनावश्यक  रूप  से  व्यक्तिगत  वातें  कर  रहे  वह  नहीं  जानते  किस

 तरह  व्यवहार  करना  है  ।  मैं  इस  संसद  में  उनसे  ज्यादा  चमय  से  हूं  ।

 थी  एच०  झार०  भारद्वाज  :  मझ  पर  मत  चिल्लाइये  ।

 श्री  सोमनाथ  चरटर्जो  :  मैंने  आप  पर  नहीं  आप  इतने  अदने  हैं  कि  मैं  आपको  कया
 मैं  भारत  की  संसद  को  सम्बोधित  कर  रहा  हूं  ।  मैं  लोक  सभा  को  सम्बोधित  कर

 रहा  हूं  ।  मैं  किसी  साधारण  राज्य  मन्त्री  को  सश्बोधित  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  आपस  में  कुछ  बातें  न  कीजिए  ।

 श्री  ए०  चल््स  oF  कहना  असंसदीय  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल
 दिया  जाना  किसी  सदस्य  के  ऐसा  कहने  का  कोई  मतलब  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  असंसदीय  है  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  चाल्सं  जी
 आप  अपनी  सीट  पर  बेठिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  वाद-विवाद  के  नियम  का  अनुसरण  क्यों  नहीं  करते  ?  ये  प्रत्येक
 एक  मिनट  बाद  मेरी  बात  में  व्यवधान  क्यों  करते  वह  उत्तर  क्यों  नहीं  देते  ?  ***

 उन्होंने  आपसे  अनुमति  नहीं  ली  उन्हें  वाद-विवाद  के  नियमों  का  पता  होना  वे  इस  तरह
 लगातार  मेरी  बात  में  व्यवधान  नहीं  कर  सकते  ।  जब  विधि  मन्त्री  ठीक  तरह  व्यवहार  नहीं  कर  सकते
 तो  इसमें  कोई  आश्चर्य  नहीं  है  कि  हमारे  देश  में  अव्यवस्था  फंली  हुई  है  हमारे  यहां  इस  तरह  के
 मन्त्री

 मैं  आरोप  लगाता  हूं  कि यह  सरकार  स्थिति  को  संभालने  में  पूर्णतया  असफल  हो  गई  है  जिससे
 इस  देश  की  राजधानी  में  काफी  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  क्या  बोलने  की  बारी  मेरी  है  या
 उनकी  ?  मैं  नहां  जानता  ।  क्या  आपने  उनसे  बोलने  की  अनुमति  ली  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  .  मैंने  केवल  आपको  अनुमति  दी

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  तब  वह  लगातार  व्यवधान  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महं  दय  :  आप  पीठासीन  अधिकारी  को  सम्बोधित

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  शमं  की  बात  है  निस्सन्देह  इस  सरकार  को  शर्म  भी  नहीं  महीनों
 और  सप्ताहों  से  न्यायालयों  में  कार्य  नहीं  हो  रहा  अगर  मेरी  पार्टी  से  कोई  व्यक्ति  ऐसा  जैसे  कि
 मन््त्री  ने आरोप  लगाये  उसके  विरुद्ध  कायंवाही  करिए  |  अगर  कोई  व्यक्ति  गुण्डागर्दी  में  शामिल  है
 तो  यह  सरकार  उसके  खिलाफ  कायंवाही  क्यों  नहीं  करती  ।  लेकिन  17  फरवरी  को  तीस  हजारी
 लय  में  क्या  हुआ  ?  लोगों  के  झुंड  वहां  गए  और  वहां  वकीलों  को

 एक  माननीय  सदस्य  :  कांग्रेस  के  व्यक्तियों  ने  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  उससे  किसी  ने  इन्कार  नहीं  किया  ।  समाचारों  में  भी  आया  कि  कांग्रेस
 का  एक  कार्यकर्ता  वहां  था  और  उसके  विरुद्ध  कायंवाही  की  जायेगी  क्या  वकीलों
 को  न््यामालय  के  भत्रन  में  और  तीस  हजारी  क॑म्पस  कार्यालय  में  पीटा  गया  ।  वकीलों  को  उच्चतम
 लय  के  गलियारे  में  पीटा  गया  और  सरकार  वहां  देखती  रही  ।  )

 इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मामला  बहुत  गम्भीर  है  और  मैं  सोचता  हूं  केबिनट  मंत्री  को
 उफस्थित  होना  उन्हें  वहां  आना  चाहिए  जब  इस  देश  में  न्याय  प्रणाली  कार्य  नहीं  कर  रही  है  यह
 अब  मंत्रालय  के  गलत  कार्यकरण  के  फलस्वरूप  और  उत  मंत्री  जी  के  कारण  है  जिन्होंने  पदोन््मति  या

 प्राप्त  की  मैं  नहीं  उनकी  अनुपस्थिति  से  यह  सुस्पष्ट

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  कृपया  शान्त  कृपया  तंग  न  कीजिये  ।

 नीनीनीनीदन  नीता
 के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  पर्याप्त  विरोध  के  बाद  सरकार  ने  कार्यवाही  की  ज॑सा  उच्चतम

 न्यायालय  ने  दिल्ली  में  कहा  है  उप-राज्यपाल  सोचते  हैं  वह  भारत  के  राष्ट्रपति  हैं  |  ये  मेरे  शब्द  नहीं  है  ।

 इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  दो  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  गई  थी  |  तब  दो  वकीलों  ने  उच्चतम

 न्यायालय  में  आवेदन  पत्र  दिया  था  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निदेश  दिया  कि  यह  जांच  आयोग

 अधिनियम  के  अधीन  किया  जाना  सरकार  को  इसमें  कितना  समय  कोई  का्यंवाही
 क्यों  नहीं  की  गई  थी  ?  वकीलों  को  विश्वास  में  क्यों  नहीं  लिया  गया  था  ?  मैं  जानना  पाहूंगा  इस  मामले

 में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  अगर  इसकी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  हैं  मंत्री  जी  अपने  भाषण  में  कहते

 हैं  हमें  न््यायाधीशों  के  लिए  बड़ी  चिन्ता  हमने  कांग्रेस  राजनीतिज्ञों  को  आपस  में  लड़ते
 देखा  शायद  यह  संक्रामक  रोग  बनता  जा  रहा

 अब  मैं  न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण  की  नीति  पर  टिप्पणी  करना  कुछः  न्यायाधीशों
 को  राज्य  से  बाहर  मुख्य  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  गया  मैं  जानना  चाहूंगा  क्या  इससे  उच्च  न्यायालय

 के  का्यंकरण  को  अच्छा  बनाने  में  सहायता  मिली  बाहर  से  मुख्य  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करना

 देश  की  अखंडता  की  दृष्टि  के  सिद्धांत  से  तो  ठीक  है  लेकिन  इस  प्रयोग  के  अनुभव  की  दृष्टि  से  यह  कार्य

 राष्ट्रीय  अखंडता  यह  में  स्वयं  न्यायपालिका  के  विखण्डन  का  कारण  रहा  यही  कारण  है  कि  एक
 माननीय  न्यायाधीश  जिन्हें  जिस  दिन  एक  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  गया  उन्हें
 उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  बिना  किसी  पूव॑  जानकारी  अथवा  सरकार  के  इस  आशथ  के  संकेत  के  बिना
 स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  कि  उन्हें  अगले  दिन  किसी  दूसरे  उच्च  न्यायालय  में  स्थानान्तरित  कर  दिया

 अब  उन्हें  त्यागपत्र  देने  को  मजबूर  किया  जा  रहा  है  जबकि  अभी  उनका  कार्यकाल  समाप्त

 होने  में  4  वर्ष  बाकी  है  क्योंकि  उनके  लिए  वहां  बने  रहना  मुश्किल  उनकी  समस्याएं

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  क्यों  ?

 +

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कृपा  कर  आप  मंत्री  से  पूछिये  ।

 श्रो  एच०  श्रार०  भारहाज  :  आप  सुनना  चाहते  हैं  ?

 थ्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  अपना  उत्तर  समय  पर  दीजिये  ।

 श्री  एच०  भ्रार०  भारद्वाज  :  क्योंकि  आपकी  सरकार  को  उनकी  परवाह  नहीं  उन्हें  वहां
 कोई  भी  सुविधाएं  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  अच्छे  ।  )
 श्री  एच०  श्रार०  भारद्वाज  :  उन्होने  लिखित  में  दिया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसे  रिकार्ड  में  लाइए  ।  आप  पहले  ही  इस  बात  को  कह  चुके  हैं  ।  आप
 देखेंगे  ।

 श्री  एच०  झार०  भारद्वाज  :  मैंने  इसे  रखा  )
 श्री  सोमनाथ  च:जों  :  इसलिए  न  सिर्फ  इतना  मुख्य  न्यायाधीश  चन्द्राकर  ने  भी

 यह  कहा  आपकी  तमिलनाडु  सरकार  जी०  ने  उन्हें  सभी  सुविधाएं  दे  दी  तो  फिर
 उन्होंने  क्या  कहा  है  ?  सभी  न्यायाधीश  क्या  कह  रहे  हैं  ?  प्रश्न  यह  है  कि  यह  न्यायाधीशों  पर  थोपने  वाली
 बात  हो  गई  यह  न्यायाधीशों  पर  थोपे  जाने  वाली  बात  इसीलिए  अनिच्छुक  व्यक्तियों  को  भेजा
 जा  रहा  वे  अपने  आपको  वहां  समायोजित  करने  में  असमर्थ  कुछ  को  तो  सेवानिवृत्त  होने  में  सिर्फ
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 महीने  का  ही  समय  रह  गया  है  उन्हें  उख्ाड़ा  जा  रहा  वे  आपको  एकदम
 ऐसी  स्थिति  में  पाते  हैं  जहां  उन्हें  अपने  आपको  समायोजित  करने  में  महीनों-सालों  लग  जाते  वह
 अदालत  में  जाते  उन्हें नहीं  मालूम  वकीलों  को  वे  नहीं  जानते  हैं  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  है  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  नये
 धीशों  की  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  करता  जब  तक  क्रि  मुख्य  न्यायाधीश  वकीलों  को  स्वयं  व्यक्तिगत
 रूप  से  नहीं  जानता  है  अर्थात्  जो  उनके  समक्ष  पेश  होते  हैं  या  उसे  अन्य  प्रकार  से  जानकारी  मिलती
 तो  वह  किस  तरह  से  नये  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  कर  सकते  हैं  ।  उनके  यहां  आने
 के  तुरन्त  बाद  उसे  शायद  ही  कोई  अवसर  मिलता  है  उन  वकीलों  के  कार्य  को  देखने  या  उनका
 कन  करने  का  जिनकी  वह  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  कर  सकता  है  ।

 हु

 तो  फिर  उन्हें  पता  कैसे  चलेगा  ?  बिना  जाने  उन्हें  नियुक्ति  के लिए  सिफारिशें  करनी  फिर
 उसे  बाह्य  स्त्रोतों  से  पूछना  पड़ता  इस  व्यक्ति  को  पूछिये  उसको  पूछिये  आदि-आदि  कि  किस
 व्यक्ति  को  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जा  सकता  फिर  सभी  तरह  के  फार्मूलों  का  अनुसरण  किया
 जा  रहा  अतः  समय  आ  गया  आप  मुझे  अपशब्द  कह  सकते  ये  तो आपकी  आदत  आपके
 अपशब्द  से  मुझे  कोई  फर्क  नहीं  मैं  जानता  हूं  क्योंकि  आपके  द्वारा  अपशब्द  या  तारीफ  कर  देने  पर
 निर्भर  नहीं  करता  कि  लोग  मुझे  स्वीकार  करते  हैं  या  आप  मुझे  या  मेरे  दल  को  अपशब्द  कहते

 लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  न्यायाधीशों  का  स्वयं  का  अपमान  क्यों  हो  रहा  है  ?  स्वयं  न्यायाधीशों
 की  ओर  से  ही  आपत्ति  क्यों  उठाई  गई  है  ?  क्या  आप  उन्हें  सी०  पी०  आई०  के  लोगों  के  रूप  में
 दोष  दे  रहे  हैं  ?  कण  इसकी  उपेक्षा  करनी  चाहिए  ?  सरकार  को  इस  पर  गम्भी  रता  से  सोचना
 चाहिए  कि  क्यों  इस  तरह  की  आपत्ति  की  जा  रही  उन्हें  किन  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  इसका  सही  तरह  से  क्रियान्वयन  हो  सकता  है  यदि  नीति  अच्छी  न्यायाधीशों  से
 पूछिये  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  उनसे  नहीं  पूछा  जाता  ?

 श्री  सोमन.थ  चटर्जो  :  जी  रंगा  उन्होंने  यह  खुले  तौर  पर  कहा  उन्होंने  भारत  के
 मुख्य  न्यायाधीश  को  लिखा  मुख्य  न्यायाधीश  ने  भारत  के  राष्ट्रपति  को  लिखा  है  मैंने  यह  उनके
 त्यागपत्र  या किसी  और  ख्रोत  से  लिया  क्या  यह  ऐसा  करने  का  तरीका  है  ?  आप  न्यायाधीशों  को  एक
 ऐसा  व्यक्ति  मानते  हैं  जो  ऐसी  जगह  बैठे  हैं  जहां  व ेआपकी  इच्छा  के  अनुसार  काय॑  क्या  अदालत
 के  स्थान  का  कोई  महत्व  है  अथवा  नहीं  ?

 मैं  सदन  में  इसका  सबसे  जबरदस्त  समर्थक  रहा  मैंने  न्यायाधीशों  के  तबादले
 बाहर  से  मुख्य  न्यायाधीशों  नियुक्ति  के  सिद्धान्त  का  समर्थन  किया  मुझे  उनमें  से  कु

 को  मिलने  का  अवसर  मैंने  पाया  कि  हमारे  यहां  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  मुख्य  न्यायाधीश
 थे  जहां  मुझे  अपनी  प्रेक्टिस  के  दौरान  आमतौर  पर  उनके  साथ  रहने  का  अवसर  मिला  ।  जब  हमें  मुख्य
 न्यायाधीशों  के  बारे  में  निश्चय  करना  उन्हें  कौन  सी  दिक्कते  यह  न  सिर्फ  भौतिक  सुख  यह
 भौतिक  सुविधाओं  की  ही  बात  यह  तो  एक  माहौल  में  रहने  का  प्रश्न  यह
 आप  किसी  व्यक्ति  को  उसकी  इच्छा  के  विरुद्ध  रखें  तो  उसे  कोई  सरोकार  नहीं  न  ही  अपने  काम  EF
 उसे  कोई  दिलचस्पी  होगी  जैसा  कि  हमें  कलकत्ता  में  अनुभव  हो  रहा  और  कोई  भी  सज्जन  व्यबिह
 जो  कुछ  करने  की  कोशिश  करते  कहते  हैं  कि  यह्  नामुमकिन  मेरा  परिवार  इस  वातावरण  में  नहर

 रह  उनके  अपने  व्यक्तिगत  गम  उनका  कहना  है  कि  उनकी  पत्नी  वहां  ठीक  से  नहीं  रह
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 सोसनाथ  चटर्जो  ]

 सकतीं  ।  बहुत  सी  समस्याएं  हैं  और  वे  कहते  हैं  कि समय  आ  गया  है  जब  बाहर  से  मुख्य  न्यायाधीशों  की

 नियुक्ति  की  सरकार  की  नीति  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  मैं  नहीं  कह  रहा
 जैसा  कि  मैंने  स्वयं  ने  कहा  मैंने  इसकी  जबरदस्त  वकालत  एवं  समथन  किया  है  परन्तु  किस  तरह  से

 इस  प्रणाली  पर  कार्य  किया  जा  रहा  है  उससे  लोगों  को  संदेह  पैदा  हो  रहा  दो  मुख्य  न्यायाधीश  सेवा

 भिवृत्त  हो  रहे  वे  तबादले  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  वे  इस  पर  आपत्ति  कर  रहे  अतः  एक

 ऐसी  नीति  लागू  की  जानी  चाहिए  जिसमें  न्यायाधीश  स्वयं  ही  आराम  से  अपनी  स्वीकृति  दे  दें  और  उससे

 न्यायपालिका  को  सही  काय॑  करने  में  मदद  यदि  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  संतुष्ट  नहीं  है
 यदि  उसके  अपने  कार्य  करने  में  भारी  प्रसिबन्ध  हैंतो  उससे  उच्च  न्यायालय  के  कार्य  पर  अवश्य  ही
 कूल  प्रभाव  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  विषय  को  दल  के  साथ  न  जोड़ें  और  न  ही

 यह  दल  सम्बन्धी  प्रश्न  इसका  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  इसमें  राजनीति  मत  लाइये  ।  मेरा  कहना  है
 कि  सिद्धांत  रूप  भें  तो आपको  इसे  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  बल्कि  आपको  इसे  सावधानी

 न्धित  न्यायाधीशों  के  बारे  में  विचार  मामले  के  बारे  में  मानवीय  दृष्टिकोण  अपनाते  हुए  निर्णय  कर

 सकते  केवल  तभी  यह  स्वीकार्य  होगा  और  तभी  अभीष्ट  परिणाम  सामने  सरकार  ने  यह

 महसूस  किया  है  कि  कुछ  धन  सम्बन्धी  फायदों  के  मामले  में  रियायत  देने  मात्रा  से  ही  न््यायपालिका  को

 संतुष्ट  किया  जा  सकता  यदि  इस  मामले  पर  सही  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  काफी  काम  लंबित

 पड़ा  हो  ।  ग्रुवाहाटी  सम्मेलन  में  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  द्वारा  हाल  ही  में  दिये  गये  एक
 धीश  के  भाषण  को  कृपया  आप  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  यदि
 आपको  मुझसे  एलर्जी  होती  है  जो  कि  आपको  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  भाषयों  को

 न्यायाधीशों  द्वारा  लगाये  आरोपों  तथा  की  गई  शिकायतों  के  बारे  में  सरकार  का  कया  जवाब  है  ?

 सिर्फ  इसलिए  कि  उच्च  न्यायालय  के  एक  माननीय  न्यायाधीश  के  विचार  को  आप  पसन्द  नहीं
 आप  किसी  व्यक्ति  स ेउनकी  आलोचना  करने  को  कहते  हैं  लेकिन  इससे  आपकी  समस्या  हल  नहीं  हो
 सकती  ।  इस  गम्भीर  समस्या  पर  विचार  करने  का  समय  भा  गया  विधि  मंत्रालय  को  मात्र  एक
 सजाकट  की  वस्तु  मत  रहमे  दीजिये  इससे  कार्म  क्रवाइये  ।  मेरी  यही  भांग

 कली  सोभनाथ  रथ  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  इस  विधेयक  से
 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  भत्तों  तथा  सुविधाओं  में  वृद्धि  प्रदान  की
 हई  प्रख्यात  नामी  वकील  नियुक्त  किये  जाने  से  इन्कार  कर  रहे  हैं  तथा  पारिश्रमिक  एवं  अतिरिक्त

 पुविधाओं  के  अभाव  में  बँच  में  ही  बने  रहते  हमारे  देश  में  कानूनी  वकालत  करने  वालों  की  संख्या
 चेश्व  में  दूसरे  स्थान  पर  फिर  भी  मुकदभें  कुछ  ही  वकीलों  के  पास  हैं  और  इसी  कारण  प्रमुख  वकील
 प्रागे  नहीं  आ  रहे  मेरे  विद्वान  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  है  कि  खाली  पद्दों  को  भरा  जाना

 मैं  इससे  सहमत  परन्तु  मेरा  बिचार  है  कि  सिर्फ  इसो  से  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा
 उकला  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  भद्दे  को  आज  ही  समाप्त  कर  देंगे  और  यदि  जरूरत  हुई  तो  थोड़ा
 तक  भी  बैठ  जायेंगे  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  छह  बजे  के  बाद  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  म-कय  :  सदन  में  इस  पर  पहले  ही  सहमाते  हो  गई  है  कि  यदि  आउश्मकता  हुई  धो
 दब  7  बजे  तक
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  बसुदेव  श्राचय  :  यह  सिर्फ  बजट  के  लिए  है  इस  तरह  के  विधेयक के  बारे  में  नहीं  ।

 ७  +  मनन ऋक्नऋ»  मनन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  एक  घंटे  समय  दिया  गया  मैं  इसे  इसी  समय
 में  खत्म  करना  चाहता  हूं  ।  कृपया  जारी

 की  सोसनाथ  रथ  :  सिफ  रिक्तियों  को  ही  भरने  की  नह्लीं  है  परन्तु  अच्छे  न्यायाधीशों
 की  घियुक्ति  करने  की  आवश्यकता  है  न  कि  इनकी  अधिक  संख्या  ।  3  1-12-1987  को  उच्क्तम
 लय  में  1,75,748  मामले  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  14,39,491  मामले  लम्बित  इसकी  अच्च्छी
 तरह  कल्पना  की  जा  सकती  है  कि  इन  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  भें  कर्ष  लगेंगे  ।

 न्यायरधिक  प्रक्रियाओं  में  सुधार  तथा  कानूनी  शिक्षा  में  सुधार  की  आवश्यकता  ताकि  इसे
 ज्यादा  व्यबहारिक  बनाया  जा  बिना  जरूरतः  के  लम्बे  तकों  तथ्य  लम्वे  समय  के
 लिए  मामलों  को  स्थगित  करने  से  ही  इनमें  विलश्ब  होता  बेंच  तथा  कार  में  आपसी  सहयोग  की
 श्यकता  है  ।  याचिकाएं  जल्दी  ही  स्वीकार  कर  ली  जाती  हैं  तथा  आसानी  से  अन्तरिम  स्थगन  दे  दिये  जाते

 म्ममलों  के  लम्बित  होने  के  कारणों  में  से  कुछ  कारण  ये  की  सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से
 |

 बिक्तर  करना  ऋष्टठिए  कि  इस  समस्याः  का  हलਂ  प्रगतिशील  तरीके  से  कँसेਂ  किया  जा  सकता  सरकार
 को  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  और  मुंसिफ  के  न््यायाक्षय  से  लेकर  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यय्याज्रयों  तक  के
 किफ्यः  में  सोचना  ऋहिए  क्योंकि  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेटों  तथा  मुंजिफों  के  फेसले  भी  उच्चतम  न्यायालय
 तक  आते  इसे  नजरंदाज  नहीं  किया  जा  मेरे  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  भों  एक  मामले  का
 उल्लेख  किया  है  तथा  कहा  है  कि  हम  लोग  जो  सत्ताश्वारी  दल  में  हैं  केक्ल  उन्हीं  न्यायाधीशों  प्रशंसा
 कस्ते  हैं  जिनके  फैसले  हमारे  पक्ष  में  होते  हैं  तक्का  उन  न्यायाधीशों  की  आलोनरना  करते  हैं  जिनके  फेसले
 हमारे  खिलाफ  होते  मेरा  निवेदनः  है  कि  सच  विचपरीतਂ  उदाहरण  के  लिए
 फेक्स  के  मामले  तथा  मिश्रा  आयोग  के  मामले  में  को  उच्चतभ  न्यायालयों  की  टिप्पणियों  को  ले  लें  ।  |
 इनके  निष्कर्षों  की  आलोचना  कौन  कर  रहे  थे  ?  विपक्ष  इसकी  आल्लोचना  कर  रहा  कुछ
 उच्च  न्यायालयों  ने  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  क ेखिलाफ  निर्णय  दिये  ।  यह  मुख्य  मंत्री  पद  मुक्त  होः  गए
 नहीं  ।  कौन  न्यायपालिका  के  फैसलों  का  सम्मान  नहीं  कर  रहा  है  ?  विपक्ष  ।  वे  उब  जांचों  की
 करते  हैं  जो

 उनके  राजनीतिक  प्रयोजनों  को  पूरा  कस्ते  जो  उनके  खिलाफ  होतीਂ  हैं  उनकीः  के  भत्संना  dl
 करते  उन्हें  शीशे  के  घरों  में  रह  कर  दूसरों  पर  पत्थर  नहीं  फैकत्रे  चाहिए  ।  :

 जब  हम  इन  सुविधाओ  पर  विचार  करते  राज्य  सरकारों  को  भी  बढ़-चढ़कर  सामने  आना
 ath

 कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  न्यायाधीशों  के  आवास  के  लिए  मकान  की  उचित-व्यवस्था  नहीं  की  £
 जाती  इसलिए  इसका  प्रावधान  होना  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  यह

 हि
 देखना  चाहिए  कि  कुछ  मकान  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीघों  के  केवल  उन्हीं  के  लिए  अलय  से
 रखे  मैं  कह  रहा  हूं  कि  कुछ  अधिक  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  केवल  पैत  नहीं  बढ़ाने
 क्यों  न  उन्हें  एक  कार  नि.शुल्क  प्रदान  की  जाए  तथा  इसके  लिए  पैट्रोल/इंधन  की  तथा  कुछ  अधिक  सुवि-£
 काएं  प्रदान  की  जाएं  ताकि  न््वायाधीश  गौरवशाली  और  सम्मानित  ढंग  से  कार्य  कर  सके  ?  चूंकि की  नीति  है  कि  न्याय  निर्धन  तथा  आम  आदमी  को  सरलता  से  उपलब्ध  कराया  इस  स्थिति  में  मेरा

 हैः
 निवेदन  है  कि  माननीय  कानून  मंत्री  इसके  लिए  कदम  उठाएं  ।  उड़ीसा  सरकार  को  इसके  लिए  राजी  करें
 कि  इसਂ  समय  उड़ीसा  में  बहरामपुर  में  उच्च  न्यायालय  का  एक  क्षेत्रीय  न््याथालय

 कोढं  | काद में  उसेਂ  स्थायी  कर  दिया  ८
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 श्री  वी०  तुलसी राम  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  अभी  हमारे  मित्र  चटर्जी  का  भाषण

 सुन  रहा  मन्त्री  जी  और  उनके  बीच  जो  गड़बड़  चल  रही  वह  भी  मैं  देख  रहा  था।'**

 )  मैं  क्या  चालू  कानून  के  दलदल  में  आप  फंसाते  हमें  मजबूर  कर  देते

 हमारे  जो  दूसरे  लायसं  जिनको  बंगला  एलॉट  किया  हमारे  लायसं  थे  उनको  एलॉट  किया  था
 लेकिन  वह  प्रेजेण्ट  नहीं  हैं  इसलिए  मैंने  जो  देखा  है  मन््त्री  जी  और  उनके  बीच  में  उसको  देखकर  मुझे  भी

 थोड़ा  सा  लगा  कि  दो  बातें  मैं  भी  बोलूं  ।

 जजेज़्  के  लिए  आप  जो  फंसिलिटीज  दे  रहे  हैं  यह  ठीक  हम  उसके  खिलाफ  नहीं  बोलना

 चाहते  वह  ठी+  देनी  चाहिए  लेकिन  जैसा  आपने  यहां  सुप्रीम  कोर्ट  में  दिया  तो  स्टेट्स  में  हाई  कोर्ट

 में  स्टेट  को  देना  यह  आपने  यहां  तो  कर  दिया  लेकिन  स्टेट  में  देगी  तो  खर्चा  तो  फिर  स्टेट

 पर  पड़ेगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  नहीं  देना  नहीं  करना  चाहिए  लेकिन  इस  ढंग  से  सभी  को

 आपको  सोचना  छोटे-छोटे  जजेज  के  लिए  आप  क्यों  नहीं  सोचते  हैं  ।  यहां  अभी  हमारे  मित्र  कह

 रहे  थे  कि  किस  ढंग  से  जजेज़  चीफ  जजेज़  को  नियुक्त  किया  जाता  उसमें  मैं  नहीं  मानता  कि

 पक्षपात  नहीं  होता  इसमें  जरूर  पक्षपात  होता  पक्षपात  हमने  यह  देखा  एज  एग्जाम्पल  मैं

 आपको  बताता  अभी  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  हाई  कोर्ट  के  एक्टिंग  चीफ  जस्टिस  वहां  जो  सीनियर

 थे  उनको  नहीं  बनाकर  जूनियर  कहीं  दिल्ली  से  आये  हुए  को  वहां  का  चोफ  जस्टिस  नियुक्त  किया

 क्या  यह  अन्याय  मन््त्री  न्यायालय  में  न्याय  मिलना  वहां  न्याय  होना  उस

 जमह  पर  यह  अन्याय  हो  रहा  वह  क्यों  हो  रहा  यह  आपकी  वजह  से  हो  रहा  आप  यहां  से

 यह  सब  गड़बड़:क रते  अभी  हमारे  मित्र  कह  रहे  हमारे  साथ्गी  ने बिल्कुल  ठीक  ढंग  से  आपके  सामने

 चीजें  रखीं  ।  आप  नाराज  हो  रहे  गुस्सा  हो  रहे  यह  कोई  पर्सनल  तो  जहीं  आप  की  और

 चटर्जी  जी  की  बात  नहीं  यह  आपकी  पॉलिसी  की  बात  आप  की  सरकार  जो  पॉलिसी  बना  रही
 जो  पक्षपात  करती  आप  लोगों  की  पार्टी  और  सरकार  यहां  बंठे-वैठे  जो  को  अन्याय

 के  रास्ते  पर  ले  जाते  उसकी  बात  वह  कह  रहे  थे  वरना  आपके  लिए  आप  कर  रहे  हैं  ऐसी
 गब्बात  नहीं  है  ।  आपकी  सरकार  में  बठे  हुए  आपके  सारे  जो  मशीनरी  आपको  फीड  कर  रही  उस
 मशीनरी  में  हम  तो  चाहते  हैं  कि  अच्छे-अच्छे  पुर्जे  आप  उसमें  अच्छा  मशीन  को  फिट  करें  अच्छी

 च्मशीन  चलायें  ।  आपकी  सरकार  अच्छी  अपोजीशन  भी  चाहता  है  ।  मैंने  पहले  भी  कहा  और  अभी  '

 भी  मैं  यह  कहता  हूं  कि सरकार  की  तरफ  से  अगर  कोई  अच्छा  काम  करते  अच्छे  रास्ते  पर  चलते
 वदेश  की  भलाई  के  देश  की  उन्नति  के  देश  की  अखण्डता  के  देश  की  जनता  की  सहायता
 इक्के  लिए  जो  भी  काम  आप  उसमें  हम  अपोज्ञीशन  वाले  आपके  साथ  हम  कभी  आपके  खिलाफ

 गेतहीं  हम  आपके  साथ  है  ।  क्यों  आप  ऐसा  समझते  हैं  ?  लेकिन  जब  आप  रास्ते  से  भटक  जाते

 हिरास्ते  से अलग  हो  जाते  ठीक  से  रास्ते  पर  नहीं  चलते  हैं  तभी  हम  अपोज्ञीशन  वाले  आप  से  कहते  हैं  कि
 सप्राप  ठीक  रास्ते  पर  नहीं  चल  रहे  तो  इसमें  गुस्सा  होने  की  कोई  बात  नहीं  आपको  अच्छी  तरह

 1  सोच  समझ  कर  सुधार  करना  चाहिए  ।  आपकी  भलाई  के  लिए  ही  आपसे  कहा  गया  कि  आपको  ठीक
 तास्ते  पर  चलना  चाहिए  ।  अगर  आप  रास्ते  पर  चलेंगे  तो  आपकी  सरकार  भी  ठीक  रहेगी  और  आप  भी

 जैक  जैसे  कि आपको  हमारे  मित्र  ने शुभकामना  दी  और  कहा  कि  आप  फिर  से  मन्त्री  आगे  भी
 श्राप  मन््त्री  बन  सकते  हैं  लेकिन  आप  सुधरने  की  कोशिश  नहीं  करते  हैं  बल्कि  झगड़ने  की  कोशिश  करते
 :।  इससे  हम  नहीं  आप  और  आपकी  सरकार  बिगड़ेगी  ।  इसीलिए  मैं  आपसे  फिर  कहना  चाहता

 कि  आपको  ठीक  ढंग  से  चलना  चाहिए  ।  कहते  हुए  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 |
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 [  भनृवाद  ]

 थी  तम्पत  थामस  :  वतंमान  स्थिति  में  हमारी  न्याय  प्रणाली  के  पुनरावलोकन  की
 आवश्यकता  मेरा  पूरा  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  देश  की  न्यायपालिका  के  सभी  पहलुओं  का  ध्यान
 रखने  में  असफल  रही  है  |  वह  किसी  भी  प्रस्ताव  यहां  तक  की  इसके  सुधार  के  लिए  भी  आगे  नहीं  आयी

 है  हाल  ही  में  जो  वकीलों  की  हड़ताल  इस  विषय  पर  जो  सरकार  का  रवैया  रहा  तथा  अन्य  जो  कुछ
 भी  पूरे  न्यायपालिका  में  हो  रहा  है  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  को  न्याय  प्रणाली  के  विषय  में
 जो  कि  हमारे  लोकतन्त्र  का  सबसे  महत्वपूर्ण  स्तंभ  कोई  चिन्ता  नहीं  है  हमारी  न्यायिक  पद्धति  बुरी
 तरह  से  प्रभावित  हो  रही  है  तथा  न्यायपालिका  को  जो  कि  विधानपालिका  तो  कार्यपालिका  के  बराबर
 के  दर्जे  की  सरकार  ने  बहुत  कम  सम्मान  दिया  मेरा  अनु रोध  है  कि सरकार  उचित  कदम  उठाए
 तथा  देखे  कि  हमारी  न्याय  प्रणाली  में  सुधार  जब  हम  इस  विधेयक  को  देखते  हम  सब  प्रकार  से

 यह  महसूस  करते  हैं  कि  वास्तव  में  सरकार  ने  न्यायपालिका  के  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 है  ।

 इस  विधेयक  में  न््याय/धीशों  को  कुछ  उपलब्ध  कराया  गया  है  मैं  इसका  स्वागत  करता
 मैं  सहमत  हूं  कि  न्यायाधीशों  को  कुछ  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  तथा  उनके  सम्मान  की

 उचित  रूप  से  रक्षा  की  जानी  चाहिए  जब  एक  न्यायाधीश  सेवा  निवृत्त  होता  है  तो  उसे  एक  लाख
 रुपया  दिया  जा  सकता  है  जैसे  कि  एक  प्रथम  श्रेणी  का  अधिकारी  इसका  हकदार  लेकिन  कया  मैं
 आपसे  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?  यदि  एक  प्रथम  श्रेणी  का  अधिकारी  सेवानिवृत्त  होता  है  तथा  उसे
 पेंशन  मिलती  क्या  ऐसा  कोई  नियम  है  जिससे  वह  जितना  कि  पहले  कमा  रहा  था  उससे  अधिक  कमा
 सके  ?  यहां  तक  कि  यदि  वह  सेवा  निवृत्त  होने  के  बाद  भी  कोई  नौकरी  करता  है  तो  उसका  वेतन  उतना

 ही  होना  चाहिए  जितना  कि  वह  पहले  प्राप्त  कर  रहा  मेरा  कहना  है  कि  न्यायाधीशों  के
 मामले  में  भी  यही  नियम  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 आप  सेवानिवृत्त  होने  वाले  न्यायाधीशों  के  मामलों  में  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आप  उन्हें  जांचों
 के  लिए  नियुक्त  करते  क्या  सरकार  ऐसा  रवैया  अपनाएगी  कि  किसी  भी  जांच  के  लिए  किसी

 निवृत्त  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  न  की  जाए  ?

 मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जो  लोग  इस  प्रकार  से  नियुक्त  किए  जाते  हैं  वे  सरकार  के

 इशारे  पर  चलते  हैं  तथा  वे  अपनी  रिपोर्ट  इस  प्रकार  से  देते  हैं  जो सरकार  के  अनुरूप  हो  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  :  आप  लांछन  लगा  रहे  हैं  ।

 थी  तम्पन  यामस  :  नहीं  मैं  लाँछन  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  उन्हीं  आम  चीजों  का
 जिक्र  कर  रहा  हूं  जो आजकल  देखी  जा  सकती  यही  कारण  है  मैं  यह  प्रश्न  पुछ  रहा  अब  जबकि

 यह  विधेयक  सामने  लाया  जा  रहा  है  तो  क्या  सरकार  यह  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  है  कि  किसी
 भी  न्यायाधीश  को  उससे  अधिक  धन  जितना  कि  वह  सेवा  के  दौरान  प्राप्त  कर  रहा  प्राप्त  करने
 की  अनुमति  नहीं  प्रदान  की  जेसाकि  नियम  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  पर  लागू  होता

 )

 मैं  यह  सब  यह  बताने  के  लिए  कह  रहा  हूं  कि  आपका  इस  विषय  पर  क्या  दृष्टिकोण  है  ।  आप
 ऐसा  करते  हैं  क्योंकि  आप  चाहते  हैं  कि  वे लोग  आपके  इशारे  पर
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 करने

 तम्पन  थामस  ]

 आप  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीशों  को  विभिन्न  न्यायालयों  में  प्रैक्टिस  करने  की  अनुमति  दे

 रहे

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इसमें  क्या  जितना  वे  वेतन  प्राप्त  करते  हैं  उससे  दो  या  तीन  गुना
 वे  उच्चतम  न्यायालय  में  पाते

 श्री  तम्पन  थासस  :  यही  कारण  है  कि  इस  प्रकार  की  प्रैक्टिस  निषिद्ध  होनी  उच्च

 न्यायालय  के  एक  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  ने  मुझे  यह  बताया  ।  यह  सब  न्याय  प्रणाली  का  उपहास  करने

 के  समान  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  न्यायपालिका  को  वह  सम्मान  दिया  जाना  चाहिये  जिसके  कि  वे  हकदार

 हैं  । आप  जो  एक  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश  को  उच्चतम  न्यायालय  में  प्रैक्टिस  की  अनुमति  देते  हैं  वह
 और

 कुछ  नहीं  बल्कि  न्याय-प्रणाली  का  उपहास  ही

 उच्चतम  न्यायालय  में  प्रैक्टिस  करते  समय  ऐसे  अवसर  आ  सकते  हैं  जब  वे  उन  अपीलों  को

 वकालत  के  लिए  लें  जिन  पर  उन्होंने  स्वयं  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  रूप  में  निर्णय  दिया  था  ।
 केरल  उच्च-न्यायालय  के  एक  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  ने  मुझे  बताया  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  एक
 न्यायाधीश  ने  सेवानिवृत्ति  के  बाद  परामश्श  देने  के  लिए  बम्बई  में  कार्या  खोल  वहां  मुवक्किल
 आने  लगे  और  उसने  उन  मामलों  पर  चर्चा  की  जिन  पर  उसने  अपने  कार्यकःल  के  दौरान  निर्णय  दिए

 क्या  इससे  न्याय  प्रणाली  का  उपहास  नहीं  हो  रहा  है  ”?  क्या  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  और

 न्यायाधीशों  द्वारा  वकालत  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  मार्ग-निर्देश  जारी  करेगी  ?

 मैं  न्यायाधीशों  के  वेतनों  में  वृद्धि  से  सहमत  लेकिन  न्यायाधीशों  के  लिए  आचार  संहिता
 बनाने  के  बाद  उनके  वेतन  में  वृद्धि  की  सेवानिवृत्ति  के  बाद  उन्हें  वकालत  करने  की  अनुमति  न  दी

 उन्हें  जीने  का  एक  उचित  तरीका  दिया  जाए  ।  उन्हें  कुछ  बातों  से  ऊपर  उन्हें  प्रभाव
 से  ऊपर  रखा  जाए  ।  उन्हें  देश  के  इस  उच्च  व्यवसाय  की  प्रतिष्ठा  और  मर्यादा  बनाए  रखनी
 वे  वकीलों  के  साथ  मिलकर  उन  मामलों  को  न  लें  जिन  पर  उन्होंने  निर्णय  दिए  थे  ।

 आप  उनकी  आमदनी  देखिए  ।  वे  5000  रुपए  या  रुपये  प्रति  घण्टा  ले  रहे  हैं  |
 सायिक  होकर  ही  वे  इतनी  राशि  प्राप्त  कर  सकते  इस  सम्पूर्ण  स्थिति  के  बारे  में  समाज  का  क्या
 विचार  है  ?  अब  उनके  वेतन  में  वृद्धि  करने  का  तथा  कुछ  वस्तुओं  को  आय  कर  से  मक्त  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 हु

 क्या  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?  क्या  यह  सरकार  देश  के  अन्य  अधिकारियों  के  लिए  ऐसे  ही
 नियम  निर्धारित  करेगी  ?

 मुझे  इसी  संसद  में  कार्यरत  एक  उप  सचिव  ने  बताया  कि  वेतन  आयोग  से  हमें  कुछ  लाभ
 मिला  है  ।  हम  इसका  स्वागत  करते  लेकिन  क्या  हुआ  ?  आयकर  में  कोई  संशोधन  नहीं  हुआ  ?
 आयकर  में  कोई  संशोधन  नहीं  हुआ  है  ।  आयकर  की  सीमा  वही  18,000  रुपये  बनी  हुई  इसलिए
 उसने  कहा  कि  सरकार  ने  मुझे  6000  रुपये  दिए  लेकिन  7000  रुपये  आयकर  के  रूप  में  ले
 यह  बात  मुझे  उस  व्यक्ति  ने  बताई  जो  इसी  सचिवालय  में  कायं  कर  रहा  जितना  उसे  दिया  गया
 था  उससे  अधिक  उससे  वसूल  किया  जा  रहा  आप  न्यायाधीशों  को  कुछ  करों  से  मकत  लाभ  देंगे
 इसके  लिए  मैं  सहमत  स्यायाधीशों  को  आयकर  राहत  दी  मेरा  सिर्फ  यही  तक  है  कि  सभी
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 श्रमिकों  पर  यही  कानून  लागू  किया  यह  जीवन  यापन  सूचकांक  के  आधार  पर  होना
 मंहगाई  भत्ते  के  रूप  में  आप  जो  कुछ  दे  रहे  हैं  उसे  कर  से  छूट  दी  जाए  ।

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  मुझे  बहुत  कुछ  कहना  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां
 राजनीतिक  हो  गई  हैं  ।  इसमें  बिल्कुल  भी  संदेह  नहीं  है  ।  जिनका  राज़तीतिक  प्रभाव  है  वे  इन  सब
 बातों  का  निर्णय  लेते  क्या  सरकार  न्यायिक  सेवा  शुरू  करने  पर  विचार  करेगी  और  इस  बात  का
 ध्यान  रखेगी  कि  कोई  व्यवस्था  बनाई  जाये  ।  और  न्याय  करने  के  लिए  देश  के  उच्चतम  पद  पर  ऐसे
 लोग  आसीन  हों  जो  योग्य  और  सव॑  स्वीकायं

 न्यायिक  सेवा  के  लिए  एक  ध्रस्ताव  रखा  गया  इसकी  जांच  की  गई  ।  अनेक  बार  मावनीय
 मन््त्री  ने  जवाब  दिया  कि  यह  विचाराधीन  लेकिन  फिर  भी  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  उप्ती
 प्रकार  हो  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  न्यायिक  व्यवस्था  के  हित  में  नहीं

 सम्पूर्ण  व्यवस्था  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सब  बातों  का  पुनरीक्षण  किया
 सरकार  इसकी  जांच  करे  और  न्यायिक  सेवा  के  सुधार  के  लिए  आगे  आये  ।

 डा।०  वत्ता  सामन््त  दक्षिण  :  राजनीतिक  भ्रष्टाचार  और  प्रभाव
 पालिका  के  काम-काज  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  यह  उच्च  पदों  पर  भी  हो  रहा  यह  सब  देश  के  लिए
 बड़ा  घातक  हैं  |  सरकार  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  क्योंकि  न्यायपालिका  स्वतन्त्र  होनी

 न्यायाधीशों  की  नियुक्तियों  स्थानान्तरणों  और  पदोन््नतियों  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिए  ।
 हैकिन  मैं  पिछले  पांच  वर्षों

 स ेयह  देख  रहा  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण  किस
 प्रकार  किये  रहे  बम्बवई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  चंदूरकर  को  वहां  उच्चतम
 लय  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  रूप  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  जो  कि  तमिल  भाषा  की  बुनियादी
 बातों  को  भी  नहीं  जानते  हैं  ।  भाषा  बुनियादी  तौर  पर  भिन्न  राज्य  सरकार  की  यह  नीति  है  कि
 वहां  ब्राह्मण  जाति  का  मुख्य  न्यायाधीश  न  नियुक्त  किया  इस  नीति  की  वजह  से  वहां  विवाद
 चल  रहा  आप  मुझे  बताइये  कि  लोगों  को  न्याय  कैसे  मिलेगा  ?

 पश्चिम  बंगाल  के  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  महाराष्ट्र  उच्च  न्यायालय  के  मख्य
 घीश  के  रूप  में  स्थानान्तरित  किया  गया  न्यायाधीशों  पर  दबाव  डालने  के  लिए  सरकार  द्वारा  यह जान  बूक्षकर  किया  जा  रहा  यदि  आप  इसी  प्रकार  सलूक  करते  रहे  तो  निश्चित  रूप  से  कुछ  न  कुछ
 हो  जाएगा  ।  यदि  यह  अभिप्राय  है  तो  इसके  लिए  सरकार  जिम्मेदार  उच्चदम  न्यायालय  के  मख्य
 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  में  दो  वर्ष  स ेअधिक  का  विलम्ब  हो  रहा  सरकार  की  ये  सब  कारयवाहियां न्यायपालिका  के  बुनियादी  सिद्धान्तों  में  बाधा  पैदा  कर  रही  इसलिए  मैं  सरकार  की  ऐसे  हस्तक्षेपों
 के  लिए  भर्त्सना  करता  उदाहरण  के  लिए  फेयरफेक्स  के  मामले  में  इस  विधेयक  पर  आते  हुए  मुझे
 इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  आप  न्यायाधीशों  को  धन  तथा  सुविधाएं  दे  रहे  हैं  ।  वे  उच्च
 किस्म  का  कार्य  कर  रहे  हैं  और  वे  योग्य  मैं  इसकी  प्रशंसा  करता  हूं  । लेकिन  आप  उन  लोगों  को  पेंशन
 तथा  लाभ  देंगे  जो  1-1  1-86  को  सेवानिवृत्त  हुए  आप  इस  तारीख  से  पहले  सेवानिवत्त  होने  वाले
 सभी  न्यायाधीशों  को  यह  लाभ  आप  इन  लोगों  को  विशेष  सुविधायें  क्यों  दे  रहे  हैं  ?  कोई  10  या
 15  वर्ष  बाद  सेवानिवृत्त  हो

 सकता  आप  कौन  सी  तारीद  निर्धारित  करेंगे  ?  आप  भेदभाव  कर  रहे किसी  भी  कमंचारी  का  हिसाब  उसके  उस  वेतन  से  किबा  है  जिसे  वह  सेवानिवत्ति  के  समय ले  रहा  माना  कोई  कमंचारी  1970  या  1975  में  सेवानिवृत्त  हो  रहा  है  तो  हम  यह  पता  लगाते
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 दत्ता  सामन््त  ]

 हैं  कि  उस  समय  उसका  वेतन  कितना  है  और  उसी  के  आधार  पर  उसे  पेंशन  दी  जाती

 मुझे  कानून  का  पता  नहीं  है  और  न  ही  मैं  कानून  का  स्नातक  परन्तु  ये  सभी  प्रश्न  उस

 समय  पैदा  होंगे  जब  आप  इन  लोगों  को  पेंशन  इसलिए  इस  बात  पर  विचार  किया

 श्रमिकों  के  मामले  में  यह  हो  रहा  है  कि  उन्हें  जो  यात्रा  भत्ता  तथा  अन्य  भत्ते  मिलते  हैं  उन  पर

 कर  लगाया  जाता  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  भूल  यदि  श्रमिकों  की  मासिक

 लब्धियां  1500/-  रुपयों  से  अधिक  है  जिसमें  मूल  वेतन  और  भत्ते  शामिल  तो  उस  पर  भी  कर

 लगाया  जाता  इस  देश  में  जिनकी  आय  प्रतिवर्ष  18000/-  रुपये  से अधिक  है  उस  पर  कर  लगाया

 जा  रहा  बम्बई  में  मेरे  सभी  श्रमिक  3,000/-  रुपये  से  अधिक  ले  रहे  आप  उन  पर  कर  लगा

 रहे  भत्तों  में  जो  कुछ  बढ़ोतरी  होती  है  अर्थात्  आवास  यात्रा  परिवहन  भत्ता  या
 चिकित्सा  आप  उसी  धनराशि  को  वापस  ले  लेते  आप  इस  देश  में  वेतन-भोगी  लोगों  से  500

 करोड़  रुपये  कर  के  रूप  में  एकत्रित  कर  रहे  अब  आप  उनके  साथ  भेदभाव  कर  रहे  मुझे  यह
 मालूम  नहीं  कि  आप  लोगों  से  इन  बातों  की  व्याख्या  कैसे  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  के  बारे
 में  भूल  जाइये  ।  इस  विधेयक  में  जो  लोग  आते  आप  उनको  जो  भत्ते  देंगे  और  आप  उन्हें  आयकर  से

 मुक्त

 आप  उन्हें  अधिक  वेतन  और  अन्य  रियायतें  दे  सकते  सिद्धांत  के  रूप  में  मैं  इसका  विरोध

 नहीं  करता  ।  लेकिन  मुझे  आशंका  है  कि  आप  जिन  उपबन्धों  की  घोषणा  कर  रहे  वे  उचित

 नहीं  हैं  ।

 विगत  तीन  वर्षों  से  बजट  प्राक्कलनों  के  दौरान  केवल  मैं  ही  नहीं  बल्कि  आप  के  पक्षके  सदस्य  भी
 आयकर  की  सीमा  18,000  रुपये  से  बढ़ाकर  30,000  रुपये  करने  की  मांग  करते  आ  रहे  हैं  ।  मेरे
 विचार  से  उस  मांग  का  सब  लोगों  ने  समर्थन  किया  था  ।  लेकिन  आपने  इसे  स्वीकार  करने  से  मना  कर
 दिया  अब  ऐसे  श्रमिकों  के  विरुद्ध  भेदभाव  कर  रहे  इस  बात  पर  विचार  किया

 आप  उपदान  की  धनराशि  और  सेवानिवृत्ति  लाभों  को  50,000  रुपये  से  बढ़ाकर  लाख
 रुपये  कर  रहे  यह  सब  बिना  किसी  उद्देश्य  के  कर  रहे  हैं  इसके  परिणामों  पर  विचार  नहीं  कर  रहे
 हैं  ।  श्रमिकों  को  30  वर्ष  काम  करने  के  बाद  उपदान  और  भविष्य  निधि  की  राशि  मिलती  उनके

 लिए  ऐसी  धनराशि  पर  कर  लगा  हुआ  उनको  सेवानिवृत्ति  लाभों  के  रूप  में  |  लाख  रुपये  देने  के
 बाद  भी  आप  उनसे  20,000  रुपये  या  30,000  रुपये  एकत्रित  कर  रहे  इस  विधेयक  के  अंतगंत

 :  अब  आप  एक  नया  अध्याय  शुरू  कर  रहे  यदि  आप  उन्हें  अधिक  धन  देना  चाहते हैं  तो  मैं  उसका
 विरोध  नहीं  करता  ।

 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इन  सभी  राजनैतिक  हस्तक्षेपों  को  न्यायाधीशों
 के  स्थान्तरणों  को  न्यायाधीशों  की  पदोन्नति  को  रोके  और  ऐसी  ही  अन्य  बातों  को  हमें
 विभिन्न  आयोगों  को  रिपोर्टों  पर  ध्यान  देना  यदि  भविष्य  में  कोई  विवाद  पैदा  होता  है
 तो  आप  इधर-उधर  कुछ  न्यायांधीशों  की  नियुक्ति  आप  उनका  एक  तरह  से  पक्ष  लेते  उन्हें

 _  प्रलोभन  देते  और  दूसरी  तरफ  उन  पर  दबाव  डालते  हैं  और  न्यायपालिका  को  सरकार  के  अधीन  में
 लांते  मैं  सरकार  को  चेतावनी  देता  हूं  कि यह  बहुत  ही  खतरंनाक  बात
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 —  मम  552२5  २  वतवशऊ  गा  +ਂ

 फिर  भी  मैं  उन  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  जिनमें  न्यायाधीशों  को  लाभ  दिया

 गया

 —

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मन्त्री  महोदय

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  बड़ा  आभारी  हूं  जो  इस  विधेयक
 पर  मेरे  साथी***  )

 श्री  संवद  मसूदल  हुसेन  :  सभा  में  कोरम  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  कृपया  अपनी  सीट  पर  बंठ  कोरम  की  घंटी  बजाई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कोरम  पूरा  मंत्री  महोदय  वाद-विवाद  के  लिए  अपने  जवाब  को
 जारी  रख  सकते

 श्री  एच०  श्रार०  भारद्वाज  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जो इस  सीमित  उपाय  पर  बोले
 जिसमें  न्यायाधीशों  को  कर-मुक्त  परिवहन  सुविधा  और  |  लाख  रुपये  तक  उपदान  सुविधा  देने  की

 व्यवस्था  यह  एक  बहुत  ही  सीमित  उपाय  था  नेकिन  प्रसंग  से हटकर  एक  माननीय  सदस्य  ने  वकीलों
 की  हड़ताल  पर  कुछ  टिप्पणियां  की  मैं  पूरे  सम्मान  के  साथ  कहना  चाहूंगा  कि  देश  में  वकील
 दाय  देश  के  सबसे  महत्वपूर्ण  समुदायों  में  से  एक  है  और  कानूनी  व्यवसाय  के  प्रति  हम  अत्यधिक  सम्मान
 रखते  लेकिन  आज  मुझे  यह  कहते  हुए  ”  काफी  दुख  हो  रहा  है  कि  कुछ  विपक्षी  दल
 निस्ट  पार्टी  और  कुछ  अन्य  प्रारियां  वकीलों  की  हड़ताल  के  मामले  में  राजनैतिक  अखाड़े  में  उतर  रही  हैं
 और  इस  फोसे  का  राजनैतिक  हितों  के  लिए  उपयोग  करना  उनके  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  हम  सबको
 मिलकर  इसकी  निंदा  करनी  चाहिए  ।  )

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  शर्म  की  बात

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  निदनीय  झूठ

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  मैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  वरिष्ठ
 सदस्यों  से  बातचीत  की  थी  तब  उसमें  मैं  सिवाय  उनके  बाकी  हर  सदस्य  के  नाम  बता  सकता  हूं--धह
 समस्या  के  समाधान  के  प्रति  कभी  गम्भीर  नहीं  रहे  ।  )

 श्री  सोपनाथ  चटर्जो
 :

 क्या  आपने  कभी  मुझे  बुलाया  ?  मैं  कोई  नियमित  वकील  नहीं  वह
 मेरे  विरुद्ध  व्यक्तिगत  आरोप  लगा  रहे

 श्री  एब०  श्रार०  भारहाज  :  जी  आप  इस  समस्या  के  प्रति  कभी  भी  गम्भीर  नहीं
 )

 भ्रो  सोमनाथ  चटर्जों  :  यह  कया  है  कि  मैं  कभी  भी  गम्भीर  नहीं  रहता  मुझे  इस  पर  घोर
 आपत्ति  वह  मेरे  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप  लगा  रहे  उच्चतम  न्यायालय  का  एक  नियमित  वकील
 नहीं  हूं  ।  मुझे  कभी  नहीं  बुलाया  ।

 श्री  एच०  श्रार०  भारद्वाज  :  आपने  बहुत  सारी  बातें  कही  मुझे  अवश्य  ही
 सुनना
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 जे  नजन  2  अनन-«>न>ग2ग2अ2गढभल्उला_माम.ा  बात  व +
 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपके  मंत्री  महोदय  कैसा  बर्ताव  करते  हैं  ?  वह  मुझ  पर  आरोप  कैसे  लगा

 सकते  हैं  ?  वह  मुझ  पर  व्यक्तिगत  आरोप  कैसे  लगा  सकते  हैं  ?  क्या  उन्होंने  मुझे  कभी

 भी  बुलाया  था  ?  मैं  एक  नियमित  वकील  नहीं  हूं  ।  वह  मुझे  व्यक्तिगत  रूप  में  कैसे  आरोप  लगा  सकते

 )

 श्री  एच०  शब्रार०  भारद्वाज  :  मुख्य  न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  मैं  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सलाह  के  बगैर  किसी  भी  मुख्य  न्यायाधीश  का

 तरण/तबादला  नहीं  किया  जाता  है  ।  किसी  का  भी  इस  प्रकार  स्थानांतरण  नहीं  हुआ  उच्चतम
 लय  द्वारा  परखी  गई  यह  एक  मान्य  नीति  है और  इस  नीति  को  देश  में  स्वीकारा  गया  है  और  इस  नीति

 से  देश  के  हितों  और  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  है  और  यदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  यह  नीति  जारी  नहीं  रहे
 तो  हम  इस  नीति  से  पीछे  नहीं  हटेंगे  ।

 जब  भी  न्यायाधीशों  को  कोई  कठिनाई  होती  यह  हमेशा  कलकत्ता  में  ही  होती  है  और

 जहां  तक  कलकत्ता  के  उन  न्यायाधीश  का  प्रश्न  है  तो  उन्हें  इसलिए  नियुक्त  किया  गया  था  क्योंकि  वह
 वरिष्ठतम  अवर  न्यायाधीश  थे  यद्यपि  उसी  उच्च  न्यायालय  से  एक  और  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  पी  ०  सी  ०

 जैन  कर्नाटक  में  पहले  ही  नियुक्त  वरिष्ठता  को  देखते  हुए  और  वह  सबसे  वरिष्ठ  अवर  न्यायाधीश
 थे  इस  बात  पर  विचार  करके  ही  मुख्य  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  गया  था  अन्यथा  उनकी  मुख्य
 न्यायाधीश  के  रूप  में  बारी  अभी  सहौं  आई
 6.00  स०  प०

 अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  हम  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  के  समर्थक  हैं
 और  अनेकों  बार  हमने  दिखाया  है  कि  इस  देश  में  न्यायपालिका  की  स्वाधीनता  में  न  सर्फ  सरकार
 का  बल्कि  विपक्ष  का  भी  हस्तक्षेप  नहीं  न्यायपालिका  स्वतंत्र  रही  है  और  स्वतंत्र  ही  मैं

 यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  )

 अन्य  वातों  के  बारे  में  मैं  हैदराबाद  के  अपने  माननीय  मित्र  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हैदराबाद
 जो  मुख्य  न्यायाधीश  भेजे  गये  हैं  वह  उस  उच्च  न्यायालय  के  सबसे  वरिष्ठ  न्यायाधीश  न्यायमूत्ि  श्री

 रघुवीर  से  वरिष्ठ  हैं  और  उन्हें  भी  एक  और  उच्च  न्यायालय  के  भुरख्य  न्यायाधीश  के  रूप  में  भेजा  जा

 रहा  है  क्योंकि  उनकी  वरीयता  1975  से  है  जबकि  न्यायाधीश  महोदय  को  वहां  भेजा  गया  उनकी
 वरीयता  1974  से

 ,

 क्री  यो०  शोभनाहड्रोश्वर  राव  :  आप  हैदराबाद  से  न्यायमूर्ति  श्री  रघुवीर  को
 अन्य  स्थान  पर  क्यों  भेज  रहे  हैं  ?  )

 शो  एच०  झार०  भारद्वाज  :  कृपया  कोई  भेदभाव  नहीं  यह  सिफे  आपकी  कल्पना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  को  अधिनियम  1954  तथा  उच्चतम
 न्यायालय  न्यायाधीश  1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाये  ।”
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 1  1910  )  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश
 संशोधन  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुझ्ना  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  समय  समाप्त  हो  चुका  सभा  की  सम्मति  के  बर्गर  आप  समय  नहीं
 बढ़ा  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रक्रिया  का  केवल  भाग  मात्र  कई  मामलों  में  हमने  ऐसा  किया  है  ।
 मैं  नहीं  जानता  कि  आप  क्यों  आपत्ति  कर  रहे  हैं  ?

 )

 डा०  दत्ता  सामंत  :  हमने  कई  मुद्दे  उठाये  आप  इन  विधेयकों  को  पक्ष  में  पारित  कर

 हमने  कई  मुद्दे  उठाये  उनमें  स ेकिसी  का  भी  जवाब  नहीं  दिया  गग्रा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  खंडवार  विचार  करेंगे  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  यह  सही  तरीका  नहीं  है  ।  हम  सभा  से  उठकर  चले  जाएंगे  ।

 6.03  म०  प०

 इस  समय  भरी  तस्पन  थासस  झोर  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  भवन  से  उठकर  चले  गये  ।

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  को  यह  स्वीकार  होगा  कि  हमें  पांच  मिनट  और
 बैठकर  यह  विधेयक  पूर्ण  कर  लेना

 +
 श्रनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुझ्ला  ।

 खंड  2  झौर  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  4,  इस  पर  श्री  सोमनाथ  रथ  के  संशोधन  प्रस्ताव

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  उन्हें  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खण्ड  5  घोर  6  विधेबक  में  जोड़  विए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  7,  श्री  सोमनाथ  रथ  का  एक  संशोधन  प्रस्ताव
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 उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  21  1988
 संशोधन  विधेयक

 श्रो  सोमनाथ  रथ  :  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  7  विधेयक  का  अंग  बने  ।  ”

 प्रस्ताव  स्वीक्षृत  हुआ  ।

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खण्ड  1,  भ्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  एच०  पभरार०  भारद्वाज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हश्ना  ।

 6.04  भ०  प०

 तत्पश्च।त्  लोक  सभा  22  मार्च  1988/2  1910  के

 ग्यारह  बजे  म०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भुब्क  :  विन्ध्यवासिनी  न्यू
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